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अध्याय १ 
सन्‌ १९१९ के अधिनियम को जन्म देने वाली 
/ परिस्थितियों. * 


सांटेग्यु की घोषणा 

सन्‌ १६१६ के भारत-शासन अधिनियम को जन्म देने वाली परिस्थितियों 
में भारत-मत्री श्री मारेग्यु द्वारा त्रिटिश लोक सभा के समक्ष की गई २० अगस्त 
सन्‌ १६१७ की घोषणा का स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । उन्होंने कह, 
'सम्नाट्‌ की सरकार की नीति, जिससे भाग्त सरकार भी पूर्णतः सहमत है, यह 
है कि भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक विभाग में श्रघिक से श्रघिक मान्यता दी 
जाये और ब्रिटिश साम्राज्य के एक श्रग के रूप में देश में स्वशासित सस्थाएं 
विकसित की जाये ताकि उत्तरदायी शासन की क्रमशः स्थापना हो सके | इस 
नौति की प्रगत्ति धीरे-धीरे दोगी । त्रिटिश संसद भारत सरकार की इस बात का 
शिश्चय करेगी कि कब श्र क्तिना श्रागे बढना श्रावश्यक है |? उन्होंने यह मी 
आ्रोपणा की कि स्वयं वाइसराय श्रौर भारत-शासन के कर्मचारियों से सलाह लेने 
तथा देश की प्रतिनिषधि-सस्याओं एव श्रन्य प्रमुख व्यक्तियों से भेंट करने के लिये, 
शीघ्र ही भाग्त श्रायेगे | इस घोषणा से स्पष्ट हो गया कि भारत में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना की नीति को धीरे-घीरे कार्यरूूप दिया जायेगा और भाग्त 
सरकार तथा ब्रिटिश ससद इसका निश्चय करेंगी |! 


घोपणा के कारण 


न 


इस घोषणा के श्रमेक कारण ये । विशेषकर, भारत की राजनैतिक 
परिस्थितियों ने मारत-मन्नी को ब्रिटिश सरकार की नीति प्रकट करने के लिये 
विवश कर दिया था । होम रूल शआन्दोलन की प्रगति दिन प्रति दिन बदती 
जा रहो थी और उसके कारण भारत की ब्रिटिश सरकार को एक विपम परि- 
स्थिति का सामना करना पढ़ रहा या। दिन्दुओ और मुसलमानों ने सन्‌ १६१६ 
में समभीता कर लिया था। ऋ्रान्तिकारियों एवं आ्रातक्त्रादियों की कार्यवादियाँ 
विशेषकर दगाल, पञाव प्रीर महागप्ड्र में तेजी से बढ़ रहीं थीं। अगस्त सन्‌ 
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१६१४ में ही बगाल के एक आ्रातकवादी दल ने कलकता में अनेक पिस्तीले: 
आर अन्य अस्त्र-शस्त्र छीन लिये ये | त्रिटिश सरकार को यह भी पता लग गया 
कि बंगाल के आतंकवादियों को जर्मनी के गुप्त दूर्तों के सम्पर्क के कारणा 
प्रोत्साइन मिल रहा है।' यद्यपि ये क्रान्तिकारी श्रपने उच्द श्यो में श्रघिक सफल' 
नहीं हो रहे ये क्योंकि सरकार ने उनकी योजनाओं का पत्ता लगाकर अनेक 
नेताओं तथा अनेक कार्य कर्ताओं को चन्दी बना लिया था, तथापि उनका 
मयकर प्रभाव पूर्णतः प्रकंट दोगया था। उन्हँंनि ब्रिटिश सरकार को यह जता 
दया था कि भारत में वैधानिक सुधार श्रावश्यक हैं। , 


इन घटनाओं के साथ-साथ प्रथम महायुद्ध ने मास्तीयों में आत्म सम्मान कौ 
एक नई मावना उत्पन्न कर दी थी। योदुप के युद्ध क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों को 
पश्चिमी सैनिकों के साथ कन्घे से कन्धा मिलाकर लड़ने का जो मौका मिला 
इससे उन्हें अपनी वीरता का परिचय मिल गया और उन्हें श्रपने देश के गौरव 
का आभास दोने लगा। इसके अ्रतिरिक्त युद्ध में मित्र-राष्ट्रों ने यह घोषणा की थी 
कि वे राष्ट्रों की आत्मीय-सत्ता की स्थापना के श्रधिकार के लिये लड़ रहे हैं | इससे' 
भासतीयाँ में यद्द विश्वास उत्पन्न हो गया था कि अ्रग्न॑ न स्वय स्व॒तन्त्रता की रक्ता 
के लिये युद्ध में माग लेने के कारण भारत को उससे बचित न रक्खेगे। उन्हें 
पूर्ण श्राशा थी कि युद्ध की समाप्ति पर उन्हें स्वतन्त्रता का पुरस्कार मिलेगा । 
इसी समय रूस की क्रान्ति (सन्‌ १६१७) से भारतीयों की राजनैतिक चेतना 
ओर भी बढ़ गई क्योंकि यह स्पष्ट रूप में निरकुशतावाद की द्वार 
थी। देश के इस बातावरण का ब्लिठिश सरकार पर प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था | 


इसके श्रतिरिक्त सन्‌ १६०६ के मालें-मिन्टो सुधारों के प्रति अ्सन्तोष ने 
मी वैधानिक प्रगति की ओर एक नया कंदम उठाना श्रावश्यक बना दिया। 
इन सुधारों ने देश में किसी नई नीति का सृन्नपात नहीं किया था । इनके द्वारा 
पिछली वैधानिक परिस्थिति में परिवर्तन भ्रवश्य हो गया था परन्तु वह परिबतेन 
ऐसा नहीं था जिससे भारतीयों को सनन्‍्तोष हो सके | स्वय लाई माले ने यह 
स्वीकार किया था कि इस अधिनियम को घाराएं मारतीयों को प्रतिनिधि 
सत्तात्मक राज्य की स्थापना की ओर ले जाने वाली नहीं हूँ |? परन्तु फिर भी: 
भारत के कुल उत्साद्दी राजनीतिशों ने उसको प्रगतिशील मान कर श्रपन 
श्रत्यघिक श्राशावादी द्ोने का परिचय दिया । गोखले की सम्मति में सन 
१६०६ का भारत-शासन-अधिनियम त्रिटिश नोकरशाही के स्वरूप में रूपसेद, 
करने के लिये अवश्य प्रभावी था | उनको श्राशा थी कि इसके कार्यकरण में 
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सन्‌ १६१६ के अधिनियम को जन्म देने वाली परिस्थितियों ] [ झ 


वित्त (7६००७) पर मारत-सरकार के नियन्त्रण में कौंसिलों के तकं-वितकों 
को अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिल जायगा और किसी प्रान्त में ऐसे नियम नहीं 
बन सकेंगे जिनको वहाँ की कौंसिलों के गैर सरकारी सदस्यो का वडुमत न प्राप्त 
हो श्रथवा जो निर्वाचित व्यक्तियों के प्रभाव से युक्त दो | किन्तु कुछ ही दिनों 
बाद इन श्राशावादी राजनीतिशों का भ्रम दूर हो गया श्रोर उन्होंने अनुभव 
किया कि उनकी श्राशाएँ कितनी निराधार थीं कहने का तात्पर्य यह है कि 
मालें मिन्‍टो सुधार गोखले जैसे उदारबादी नेता को भी सतुष्ट न कर सके | 
इसके भी कई कारण ये | प्रथम यह कि वाइसराय की व्यव्रस्यापिका सभा 
([97००४] ॥/68 89896 0०घ४०॥॥) में सरकारी सदम्यो का बहुमत रखा गया 
था जिसके कारण किसी विपय पर बहस में नि्य उन्हीं के हाथो में रहता था। 
अन्य व्यवस्था पिका सभाओं में भी, गेर-सरकारी सदर्स्यों की अ्रपेक्ष्‌तम शधिक सख्या 
में श्रनुपस्थिति उनके महत्व को श्रीर भी कम कर देती थी । सरकारी सदम्य एक- 
मत होकर काय करते थे औ्रौर केन्द्रीय सग्कार के पक्ष में अपनी गाय देते थे | गेर- 
सरकारी सदस्यों में एकमत नहीं था | इसलिये उनका प्रभाव श्रधिक नहीं था। 
लेकिन इसका श्रर्थ यह नहीं है कि उनकी सदस्यता बेकार थी | वे ऐसे विधेयर्वों 
में रूपमेद करा लेते थे जो अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण से अ्रधिक महत्वपूर्ण 
नहीं होते थे श्रयवा जिनका सम्बन्ध देश की रा, सेवा इत्यादि से नहीं होता 
था। इपके श्रतिरिक्त, इन सुपरार्सो से न तो प्रान्तीय प्रशासन में केन्द्रीय सरकार 
का हस्तक्षेप कम हुश्रा और न उच्च सरकारी पदों पर भाग्तीयों की नियुक्ति की 
संख्या वाई गई | केन्द्रीय सरकार यथापूर्व ब्रिटिश ससद के लिये उत्तग्दाय॑' थी | 
अतः वद्द प्रान्तीय प्रशासन से अपना आ्राधिपत्य इटाना नहीं राहती थी | इस 
अधिनियम ने निर्वाचन की पद्धति के लिये भी ठीक व्यवस्था नहीं की | विभिन्न 
जातियों के लिये प्रथक प्रतिनिधित्व और सीटों के श्लारक्षण का श्रायोजन किया 
गया । व्यवस्यापिका सभाओं के संदर्स्यों के निवाचन के लिये अत्यक्ष प्रतिनिधित्त 
का श्राघार नहीं रखा गया। स्थानीय संस्थाओं के गेर-सरकारी सदस्य 
प्रान्तीय कोसिलों के लिये सदस्य चुनते ये श्रौर इस प्रकार चुने हुए सदस्य 
वाइसगय की व्यवस्थापिका समा के लिये सदस्य चुनते थ | स्पष्ट है कि इस 
विधि से केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के सदस्यों का नियांचन दोहरी-अ्रप्रत्यक्ष- 
निर्वाचन-पद ति से होता था ॥! 


सागंश यह है कि सन्‌ १६०६ के ग्रधिनियम की धाराएँ भारतीयों को 
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सतुष्ट करने के लिये श्रपर्याप्त थीं. युद्ध की चिन्ताजनक परिस्थिति के कारण 
उनको प्रसन्न रखना भी आवश्यक था। इसी आवश्यक्ता ने माटेग्यु को 
उपयु क्त घोषणा के लिये प्रेग्ति किया | परन्तु केवल राजनैति# परिस्थिति को 
ही इस घोषणा का कारण समझना उचित नहीं है। माटेग्यू महोदय की 
भारतीय समस्याओं के प्रति सहानुभूति भी उतनी ही महत्वपूण थी । 


मांटेग्यु और भारत 


भारत-मत्री नियुक्त होने से पूव मारेग्यु, ला माले तथा क्रयु (079 ७०) 
के ग्रधीन, ससदीय मारत उप-मत्री (28न-धा0७४87ए  ए3007-590788४५ 
[०४ 700&) के पद पर कार्य कर चुके थे। इस पद के काय-काल में उन्हें 
भारतीय समस्याओं के प्रति कुछु रच उत्पन्न, हो गई थी और उन्होंने उस 
समय की अनेक समस्याओं को सुलकाने का प्रयास भी किया था। 
सन्‌ १६१९ में उन्होंने भारत को यात्रा की और भारतीयों को अपने 
व्यक्तित्व से श्रत्यत प्रभावित किया | इन्दंने मारत सरकार से सिफारिश की 
कि भारतीयों को उच्च सैनिक परद्दों पर नियुक्त किया जाये। एनीवैसेट तथा 
उनके दो साथी अरन्डेल और वाडिया को बन्दौगह से उन्हीं के श्रादेश से मुक्त 
किया गया था । मैसोपोटामियाँ रिपोर्ट पर ब्रिटिश लोक-सभा के समक्ष माषण 
देते हुए उन्होंने प्रकट किया कि मारत सरकार श्राधुनिक काल की परिस्थितियों 
के लिये श्रयोग्य है और उ्तमें सुधार की समावना नहीं है ।? भ्री चेम्बरलेन 
के पद-त्याग के पश्चात्‌ माटेग्यु भारत-मंत्री नियुक्त हुए। भारतीयों को उनके 
सद्त्वमाव पर विश्वास था | उनको श्राशा थी कि मारत के प्रति तनका 
बज्यवहार अन्य पूर्व-गामी अधिकारियों के समान नहीं होगा । 


२० अ्रगस्त सन्‌ १६९१७ कौ घोषणा में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा 
भारत में उत्तदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य को प्रकट कर 
भारतीयों की श्राशा को और भी बढ़ा दिया। यह घोषणा अश्रंग्रेजों की 
पिछली नीति के विपरीत यी, क्‍योंकि इससे पहिले तो वे भारत के प्रति 
अपनी नीति घोषित ही नहीं करते थे! इस कारण लोगों ने यह समझा कि 
इसको इसके रुद्दी-श्रर्थों में ही प्रयुक्त किया जायेगा ! भारतीयों पर इसका जो 
प्रमाव पड़ा वह भी सुरेन्द्रनाय बनर्जी के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने 
लिखा है कि इस घोषणा का प्रभाव लोगों पर विभिन्न प्रकार से पड़ा । 
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उन लोगों में, जिन्होंने श्रेग्रेजों में श्रपना विश्वास अभी पूर्ण रूप से नहीं 
सोया था, इस घोषणा से सुधार की आशा उदय हुई। अस्थिर विचार 
वाले व्यक्तियों में इससे केवल संदेह उत्पन्न हुआ ओर अ्रग्नर्जों में विश्वास 
न रखने वाले लोगों में इससे उनके श्रविश्वास की मात्रा और भी बद गई ,? 


भारतीयों पर इस घोषणा का चाहे जो प्रभाव पड़ा हो मार्ग्यु इसको 
कार्य रूप देने के विचार से भाग्तीय नेताओं और भाग्त-शासन के कर्मचारियों 
के पगमर्श से सुधार की नई योजना बनाने के लिये, भारत श्राये। उनके 
साथ सर विलियम छय क, भूपेन्रनाथ बसु, और चाह्स रोबट भी थे। 
६ नवम्बर सन्‌ १६१७ को ये महानुभाव बम्बई पहुँचे झर उसी दिन सीधे 
दिल्‍ली चले गये [१ यहाँ श्राकर उन्होंने श्रपना काये आरम्म कर दिया 
और इस सम्बन्ध में वे बवाइसराय ओर गर्वनगें से मिले। भारतीयों में इन 
लोगों की यात्रा से बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जब से इंस्ट 
इशिहिया कम्पनी ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व सम्राट को साप दिया 
था, उस सम्य-से उनका कोई मत्री पहिले कभी यहाँ नहीं श्राया था। 
श्रतः उनसे मिलने के लिये प्रतिनिधि-मडल देइलीं पहुने और उनके लिये 
मान-पत्र भेजे गये । लोकमान्य तिलक, महात्मा गाघी तथा एजनी चेसैन्ट 
ने इन लोगों से श्रलग-अ्रलग भेंट की : होम-रूल-लीग ने भी एक माननयत्र 
मेंट किया जिप्तें देश की स्वत्तनत्रता पर विशेष जोर दिया गया। लीग 
तथा काम्रस के प्रमुख सदस्पों को अपने विचार स्वतम्त्रता-पृवक प्रकट करने 
का अवकाश दिया गया | देश के अन्य प्रतिनिधियों को भी यह अ्रवसर 
प्राप्त हुशआ्आ कि वे वाइससय तथा भारत-मत्री के सम्मुख अपने विचार 
प्रकट कर सकें | इस प्रकार लगभग ६ मास त्तक ये सदस्य भाग्त के जलिये 
सुधार की योजना बनाने के लिये परिश्रम करते रहे ।* 
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ब ] [ शासन 


इन सदस्यों को पेश किये गये मान-पत्रों में मुस्लिम-लीग और कांग्रेस 
द्वारा दिया गया स्मृति-पत्र अ्रधिक महत्वपूर्ण है, क्योकि यह दोनों 
का एक सम्मिलित प्रयत्न था। इस सम्बन्ध से यह बता देना आवश्यक 
है कि पहिले ही लाड चेम्सफोर्ड के शासन हारा भारत में सुधार करने का 
निश्चय ज्ञात होने पर व्यवस्थापिका सभा के १६ सदस्यों ने एक योजना 
तैयार करके प्रकाशित की थी ।। इसी योजना के आधार पर काग्ग्रेस तथा 
सीग ने प्रथक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंदि की माँगों सेद्दित एक 
सम्मिलित योजना प्रस्तुत की । परन्तु वेधानिक दृष्टिकोण से इस योजना में 
अनेक दोष ये। उदाहरणार्थ, यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रान्तीय 
कार्य कान्णी में एक गवर्नर की व्यवस्था की जाये | उसकी सहायता के 
लिये एक कॉसिल नियुक्त की जाये जिसके आधे सदस्य व्यवस्थापिका समा 
द्वारा चुने जाये और बाकी आधे भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य हों।! 
इसमें सदेह नहीं कि यदि इस योजना को कार्य रूप दिया जाता तो 
इससे अग्श्य ही राजनैतिक अवबरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती क्योंकि 
इससे सरकार के साथ ऐसे व्यक्तियों को सयुक्त करने का आयोजन था 
जो भारत-मत्री तथा व्यवस्थापिक सभा दोनों के लिये उत्तरदायी होते ओर 


इस कारण उनमें एक्मत दोकर कार्य करने की स्थिति की सभावना 
नहीं थीं ।? 


कांग्रेस और लीग का ये मान-पत्र २६ नवम्बर सन्‌ १६१७ को प्रस्तुत 
क्या गया। श्रन्य वार्ता के श्रतिरिक्त, इसमें भारतीयों की श्रोर से श्रगस्त 
सन्‌ १६१७ की घोषणा के प्रति कृतशता प्रकट की गई। यह निर्दिष्ट किया 
गया कि भारत की पराधीनता की स्थिति द्वारा उसके स्वाभिमान की 
भावना को बहुत ठेस पहुँचती है। श्रत यह प्रार्थना की गई कि मारत के 
अन्य उपनिवेशों के साथ समान स्तर प्रदान क्या जाये । बीकानेर के 
मद्दाराज, सर जेम्स मैस्टन, और सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा को राजकीय-युद्ध 
मग्मेलन ([7990४8] 9४४४ 00997०७००) तथा युद्ध-मत्रिमडल (फ्8६ 080760) 
मे रण्मिलित कर लेने पर सतोष प्रकट क्या गया। उनके कार्य की सराइना 
की गई परन्तु दूस वात पर खेद प्रदर्शित किया गया कि भारत के सुधार 
की योजना पर विचार बरने वाले वे व्यक्ति भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित 
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नहीं ये | श्रतः वे मारतीयों की भाषना को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करते थे। 
'मारतीयों की इच्छा थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों को 
यह कार्य सौंपा जाय परन्तु यदि यह मॉग स्वीकृत न हो तो कम से कप 
श्रप्रत्यज्ञ निर्वाचन की अ्रमुमति श्रवश्य दे दो जाये ।* 
सान्ट-फो्ड योजना-- ग 

मान पत्रों एवं प्रतिमिषि-मडलों से निवटारे के पश्चात्‌ मान्द- 
'फो् प्रस्ताव प्रकाशित हुए। श्रप्रैल मास की २२ तारीख को शिमला में 
इन पुस्तकों पर हस्ताक्षर किये गये। इनमें यह चार मुख्य सिफारिश की 
नाई -- 

(१) स्थानीय ऊंस्थाश्रों को बाहरी हस्तक्षेप से यथा सभव मुक्त रखा जाय 
आर उन पर जनता का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित किया जाय | 


(२) उत्तरदायी शाप्तन के क्रमिक विकास के लिये सबसे पहिला कदम 
आन्ती में उठाया जाये। आस्म्म में प्रान्तीय शासनों को झ्राशिक उत्तरदायित्व 
पिया जाये और जब स्थिति इस योग्य हो तो पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जाये | 
इसका श्रर्थ यह था कि उनको कानून; प्रशासन ञ्रौर वित्त सम्बन्धी क्षेत्रों में 
अधिकाधिक ऐसी खततन्‍्त्रवा दे दी जाती जिससे भारत-शासन द्वारा श्रपने 
उत्तरदायित्लों को बहन करने में कोई बाधा नहीं होती । 


(३) भारत-शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिटिश ससद के प्रति होना 
चाहये | केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा की सदस्यता बढ़ा दी जाये और उसमें 
जनता का प्रतिनिधित्व ग्रधिक विस्तृत कर दिया जाये जिससे उसे शासन पर 
“नियन्त्रण करने के अ्रवसर अश्रधिक मिल सके | 


(४) प्रिटिश-ससद श्र भारत-मत्री का भाग्त के केन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
शासन पर नियन्रण क्रमश: कमर कर दिया जाये [* 


मान्टफोडं प्रस्ताव स्थानीय सत्यात्रों, प्रान्तीय शासन, इरणि्ििया श्राफिस 
देशी राग्यो, सिविल सर्विस, सेना, उयोग, पाठ्य, शुल्क (प७णा), गेर-सस्कारी 
जातियों, योतेषिपन एवं मास्तौयों के पारस्परिक सम्बन्ध सुत्रारने के बारे में 


है ७० न 
चदे मएतपूरा ये। इनमें उपयुक्त चार सिफान्शों के अनिन्क्ति प्रान्तों को 
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ग़सनिक एवं वित्तीय अ्रधिकार देने का भी श्रायोजन था। इनमें साम्प्रदायिक 
आचिन को भी स्थान दिया गया था । युद्द विचार दिया गया कि प्रथक्‌ निवो- 
न-त्षेत्र की व्यवस्था इतिहास के सदेशों के प्रतिकूल है क्योंकि इससे सदा जाति 
मिद्‌ की भावना ही सम्पन्न होती है | परन्तु कठिनाई यह थी कि सन्‌ १६०६ 
ही लाड' मिन्‍्टो ने प्थक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग को स्वीकार कर लिया था 
गैर सन्‌ १६०६ केश्मारत शासन अधिनियम में इसका आयोजन भी कर 
दया गया था, सन्‌ १६१६ के लखनऊ के समभौते में काग्रस ने मुस्लिम-लीग 
ही इस माँग को पूर्णतः स्वीकार कर लिया था। श्रत. मान्ट-फोडड प्रस्तावों 
भी मुसलमानों की प्रथक्‌ प्रतिनिधित्त की मॉग की उपेक्षा न की जा 
की | इस विषय में यह तके रक्खा गया कि यदि मुसलमानों की यह्द 
गाँग पूरी नहीं की जायेगी तो एक ऐसी जाति की स्वामि-भक्ति हाथ से 
वाती रहेगी जिसने युद्ध की कठिन परिस्थिति में आँग्रेजों का बड़ा साथ 
दिया था। 


काग्रेस के क्षेत्र में मान्ट-फोर्ड योजना की विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया हुई । 
उग्र दल वाले इन सुधारों से शान्त नहीं हुए परन्तु नरम दल के नेता इनसे 
सतुष्ट थे | इसलिये, उन्हँनि इन प्रध्तावों पर विचार करने के उद्देश्य से होने 
वाले का््रेस के विशेष सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्‍योंकि उन्हें विश्वास! 
था कि इससें उग्रदल वालो का प्रभाव श्रधिक रहेगा । उदारवादी नेताओं 
ने १ नवम्बर सन्‌ १६१८ को श्रपनी अलग बैठक की और इस प्रकार उदार 
सघ को जन्म दिया | उस समय किसी भी उदाखादी के मस्तिष्क में यह 
बात नहीं थी वे का्रेंस से पृथक हो जायेँंगे। परन्तु परिस्थितियों ने बाद में! 
अस्थायी वियोग को स्थायी विच्छेद का रूप दे दिया |? 


यह उचित ही है कि इस स्थान पर उदारबादी एव उग्रवादी दलों के 
प्रमुख व्यक्तियों के इस योजगा के प्रति विचारों पर दृष्टिपात कर लिया जाये , 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की सम्मति में यह योजना उत्तरदायौ-शासन के मार्ग में एक 
प्रगतिशील कदम के रूप में थी। श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार ये योजना * 
अपने निर्माताओं की बुद्धिमत्ता की परिचायक थी और भारतीयों द्वारा 
सहयोग के योग्य थी | थी नारायन चन्द्रावाकर, सर दिनशा बाचा, पडित 
मदन मोहन मालबीय, तेज बहादुर संप्र, श्री चिन्तामणि आदि महानुभावोः 
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सन्‌ १६१६ के अधिनियम को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ | [६ 


मे इस योजना का स्वागत किया क्योंकि उनकी सम्मति में इसको ठुकराने 
की कोई वजह नहीं थी । उम्रवादी नेता, एनी वैसेन्ट, वाल गगाधर तिलक, , 
सुव्रामनियम श्रय्यर, श्री ची० पी० वाडिया, जहागीर ची० पेटिट खादि इस 
योजना के विरोधी ये | विशेषकर तिलक इससे बहुत श्रसन्तुप्ट थे और उन्होंने 
लोगों से इसके विरुद्ध काग्रेंस के आदर्शो पर हृटतापूर्वक जमे रहने के लिये 
प्रार्थना की । एनी बैसेन्े इसको अ्रपर्याप्त समझती थीं। डा० अ्रय्यर के 
विचार में इन प्रस्तावों में भारतीयों की मॉँगों को रुपये में केवल १ आने के 
बराबर स्वीकार किया गया था। जहॉगीर बी० पेटिट की सम्मति में ये, 
प्रस्ताव अवरेधित गति से युक्त थे ॥ 


पूत्र कालीन वैधानिक योजनाएँ .-- 


गोखले का इच्छापत्र -यह स्मग्णीय है कि मान्टफोर्ड योजना भारत 
की राजनैतिक स्थिति में सुधार की प्रथम योजना नहीं थी। इससे पहिले 
भी कई योजनाएं बन चुकी थीं। पर उनको कार्यरूप नहीं दिया गया या। 
इस योजना से पूर्व की वैधानिक योजनाओं में गोपाल कृष्ण गोखले के 
सुझावों का स्थान क्रमानुसार पहिले आता है। यह हम ऊपर बतला ही चुके 
हैँ कि सन्‌ १६०६ के अ्धिनियप्र के प्रति लोगों में श्रसन्‍्तोष की भावना 
काफी बढ़ी हुई थी | श्रत बम्बई के गवेनग, लाई बैलिगठन ने सन्‌ १६१५ 
में गोखले से एक नई वैधानिक योजना तैयार करने को कद्ा। गोखले 
उदागरवादो दल के प्रमुप्त नेत्ताश्ों में से थे। उन्होंने यह कार्य सहपे स्वीकार 
फर लिया और एक योजना प्रकाशित की ज्ञो उन्हीं के नाम से 'गोखले का 
इच्छ्ा-पत्रो (50थ0008 प्र'6प्नक्रा॥0060 कहलाता हद | 


परिले यह बना देना प्रावश्यक है कि उठाग्वादी होने के कारण गोखले 
अगप्न जे से अभिक नुतिधाएं प्राप्त कने की आशा नहीं कग्ते थे। उनका 
विचार यह या कि भाग्तीयों में स्शासन की क्षमता उत्पन्न हो जाने पर 
अंग्रेज स्ूय दी उनको राजनैतिक शधिकार प्रदान कर देंगे। अतः वे केंद्रीय 
सरकार के सग्ठन में एक विशाल परिदर्तन वी कल्पना नहीं करते थे | इसी 
वाग्ण प्प्पनी वोजना में उन्होंने विशेषज्षर प्रान्तोय शासनों में ही छुघार 
फ्रने की चर्चा कीो। वास्तव में दस इस सत्प को उपेक्षा भी नहीं करना 
चाहिये कि गोखले व्रिद्शिश सरदार की त्ात्तालिक मनोएत्त का अनुमान 
करने में अ्रसमप पे। भारत-मत्री ने उप्तरदायी शासन की आशा देन 


न 
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हि । 


-्१्० ] - [ शासन 


व्वाली घोषणा अ्रगस्त सन १६१७ में की थी श्रौर गोखले ने अपनी योजना 
“का निर्माण इससे दो वर्ष पूर्व किया था। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक 
था कि वे श्रपनी योजना में अधिक प्रगतिशील कदर्मा की कल्पना न कर 
सके, क्योंकि उपयु क्त घोषणा से पहिले अ्रग्नजों ने भारत के प्रति श्रपनी 
नीति को घोषित ही नहीं किया था ।' 


इस योजना में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रान्त में ब्रिटिश 
“सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ एक गरवंनर रहे श्रौर उसकी सहायता के 
लिये ६ सदस्यों की एक कॉसिल हो, जिसके श्राधे सदस्य श्रग्नेज और श्राथे 
सदस्य भारतीय हों | इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रान्त में व्यवस्थापिका सभा 
की स्थापना का सुझाव मी इसमें सम्मिलित किया गया | यह विचार था 
कि इन सभाओं के सदस्यों की सख्या ७५ से लेकर १०० तक होगी और 
चे अ्रप्रत्यक्षु रूप से निर्वाचित किए. जॉयगे । यह ध्यान में रखने की बात है 
“कि मान्ट-फो्ड योजना में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्त्रीकार कर लिया गया था। 
इस योजना में व्यवस्थापिंका समाश्नों को कानून, वित्र आदि अन्य विषर्यों 
पर पूर्ण स्वतन्त्रता देने का अमिध्षतवव किया गया था। इसके अनुसार 
व्यवस्थापिका समा द्वारा बनाये गए ऐसे सभी कानून कार्यपालिका के लिये 
-मान्य थे जिनको गवेनर ने अपने विशेषाधिकार द्वारा नामजूर न किया हो । 
परन्तु गवंनर के श्रमिषेष का यह अ्रथ नहीं था कि कायपालिका के सदस्यों 


को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका सभा के बहुमत पर 
* निर्भर रक्खा जाये । 


इस योजना को सफलता के लिये गोखले ने यह सुझाव भी सम्मिलित 
किया कि प्रत्येक जिल्ले में जिलाघीश की सहायता के लिये एक छोटी सी 
कौंटिल नियुक्त की जाये जिसके आधे सदस्य निर्वाचित और श्रावे 
निर्देशित हों | जिलावीशों की शक्तियां के क्षेत्र को व्यापक चनाने के लिये 
कमिश्नरियों को तोड़ देने की सिफारिश की गई थी। ग्राम पत्मायतों को 
पहल्वपूर्ण बनाने की सिफारिश द्वारा स्थानीय स्व-शासन के क्षेत्र को विस्तृत 
बनाने का प्रस्ताव किया गया था | गोखले ने केन्द्रीय सरकार में भी कुछ 
परिवर्तन करने के लिये सुकाव टिये थे। उनकी योजना थी कि केंद्ध में 
६ सदस्यों की एक कार्य-नालिका बनाई जाये जिसके कम से कम दो सदस्य 
मारतीय हां | व्यवस्यापिका समा के लिये उन्होंने यह प्रस्तात्र किया कि 
इसकी सदस्य सख्या, १०० हो, इसकी शक्तियाँ बढ़ा दी जायें और इसमें 
सरकारी बहुमत रहने दिया जाय | वे चाहते थे कि इण्डिया कौंसिल को 


शन्‌ १६१६ के अधिनियम को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ ] [7११ 


सप्ताप्त कर दिया जाय और भारत मत्री का ,नियन्त्रण भारत-सरकार पर 

से कमर कर दिया जाये । इसके अतिरिक्त, उनकी योजना में यह भी सिफारिश 

थी कि भारतीयों को स्थल एवं जल सेना में उच्च पर्दों पर नियुक्त किया जाये। 

साथ ही; बे चाहते ये कि जर्मनी द्वारा अ्रधिकृत पूर्वो श्रक्तीका के जीत 
: लिये जाने पर वहाँ पर भारतीयों के लिये एक उपनिवेश बनाया जाये | 


गोखले की योजना उदाखादियों की योजना थी । शअतः सन्‌ १६१६ के 
मारत-शासन अधिनियम को जन्म देने में इसका स्थान महत्वपूर्ण नहीं था। 
च्यदू कारण था कि गोखले को श्रंग्र ज्ञों के वधानिक दृष्टिकोण का ज्ञान नहीं था 
नश्रौर इसलिये अपनी योजना में वे इस प्रकार के उपचन्ध समाविष्ड नहीं 
फर सके जो बाद में मान्ट-फोर्ड प्रस्तावों के रूप में श्राये। उनकी सम्मति 
में उस समय केन्द्रीय सरकार की स्थिति में श्रधिक परिवर्तन करना संभव नहीं 
यथा। इसी लिये प्रार्त्तों में सुधार करने पर उन्हींने अधिक जोर दिया।* 


'ड्यू क योजना : 


ड्यूक महोदय को योजना का स्थान सन्‌ १६६६ के भारत शासन 
अधिनियम के सम्बन्ध में 'प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। नवम्बर सन्‌ १६१७ में ड्यूक, 
पभाट्य्यु के साथ भारत थ्राये थे। इसके पढहिले वे भारतीय उमस्याश्रों पर 
विचार करने के उद्द श्य से बने हुए 'गोल-मेज दल (80०४० ग्रष७७ 07०५७) 
के ग्मुख सदस्यों में से रह चुके थे । इस दल के जन्मदाता लायनिल कर्टिप्त 
*(॥0७ 0प708) ये। इसके सदस्य भारत में तमावित सुधारों पर वाद 
विवाद करते थे श्रोर उन्होंने 'राउन्ड टेविज! नामक पत्रिका भी प्रवाशित 
की थी | ढयक़ का विचार था कि प्रान्तीय कार्य-पालिकाश्रों में भारतीय 
सदस्यों को सख्या बदा देने पर गर्वनररों को स्थिति दुर्दव हो जायेगी और 
इसी कारण वे व्यवस्थापिका-सभाओं की सदस्य सख्या बढाने के पत्त में 
नहीं थे क्रीकि ऐसा करने से ससकारी सदस्यों थी सख्या कम हो जाना 
स्वाभाविक था ब्ौर उनकी सख्य और अधिक नहीं ददाई जा सकती थी | 
यह सब सोच विचार कर ड्यूक ने हो द्रेघ-शासन प्रणाली वी स्थापना का 
सुझाव दिया था । हि 

डयक की यह निश्चय दो गया था कि सन्‌ १६०६ के प्रविनियम के 
श्रन्त गत भारतीयों की विशेष प्रगति समय नहीं है। इसलिये उन्होंने द्रैघ 
कसरत 333ज>>9 न -न-3ल «399५८ 9>9+०+०८-++++3+>+9०८२०-.२२.. 
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१२ ] _ शासनः 


शासन की स्थापना का प्रस्ताव किया । उनका मत यथा कि भारतीय जनता 
'के प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण राज्य विमार्गों का शासन-प्रचन्ध सौंपना उचित 
नहीं है । उदादरणार्थ, पुलिस विभाग को उनकी सम्मति में जनता के हार्थों 
में नहीं दिया जा सकता था क्योंकि इसके शासन पर श्रग्नेजी राज्य निर्भर 
था | पिछुड्टी हुई एवं श्रसम्य नातियों द्वारा प्रवस्ित प्रदेशों पर भी श्ग्रेर्जो 
का शासन आवश्यक था क्‍योंकि वे निरकुशता से ह्वी वश में रक्खी जा। 
सकती थीं । परन्तु उन्होंने यह श्रनुभव किया कि भारत में उत्तरदायी शासन 
की क्रमश: स्थापना करने के लिये भारतीयों को राजकार्य में सम्मिलित करना 
श्रवश्य श्रारम्भ कर देना चाहिये। श्रतः उन्होंने यह सुकाव दिया कि 
- भारतीयों को ऐसे विषर्यों पर श्रधिकार दे दिया जाये जिनके हस्तान्तरण द्वारा। 
ब्रिटिश सरकार और भारतीयों को कोई कठिनाई न हो सके । दूसरे शर्ब्दों, 
में, इसका अ्रर्थ यह था कि प्रत्येक प्रान्त में राजकीय विषयों को इस प्रकार 
विभाजित किया जाये जिनमें से कुछ के लिये भारतीर्यों के प्रतिनिधि 
व्यवस्थापिका-सभा के लिये उत्तरदायी हों और शेष के लिये भारत-शासन 
इ ग्लैंड के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी दो । 


यह योजना समाचार्त्रों में प्रकाशित हुई | भारत के वाइसराय लाड 
चेम्सफो्ड ने _कर्टिस तथा ड्यूक़ के साथियों से इसको जानकारी प्राप्त की | 
स्वय कर्टिस महोदय से उन्होंने इस योजना-पत्र को मेंगवाया | ऐसी स्थिति में 
यह मान लेना सही है कि इस योजना का सन्‌ १६१६ के भारत-शासन 
अधिनियम पर विशेष प्रभाव पढ़ा श्रोर इसमें से ही द्वेध-शासन प्रणाली का 
विचार १६१६ के अश्रधिनियम में समाविष्ट किया गया | 


१६ सदस्यों की योजना-- 


सन_१६१६ के भारत-शासन श्रधिनियम के बनने के समय केन्द्रीय, 
व्यवस्था पिका सभा के १६ सद्श्योध्द्वारा निर्मित योजना का भी उस पर श्रघिक 
प्रभाव पड़ा | यह जन-साधारण का श्रनुमान था कि युद्ध के समाप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ शीघ्र द्वी ब्रिट्श ससद भारत-शासन में सुधार की एक नई योजना 
बनाएगी । सोमाग्यवश, लाडे चेम्सफो्ड ने भी श्रपना रुख इस और प्रदर्शित 
क्या तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के १६ निर्वाचित सदस्यों ने अपने विचार 
इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करने का निश्चय किया | उन्होंने एक योजना वना कर 
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सन्‌ १६१६ के अधिनियम को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ ] [( १३ 


सन्‌ १६१८ में वाइसराय के सम्मुख पेश की ओर यह इतिहास में 
“१६ सदस्यों की योजना” के नाम से प्रसिद्ध है। 


इस योजना के श्रनुसार ब्रिटिश सरकार से शिफारिश की गई थी कि 
जनता को राजकार्यों में भाग लेने की वास्तविक शक्ति दे दी जाये श्रौर उन पर 
से अ्रस्त्र-शस्र के उपयोग, सेवा एवं प्रशासन में उच्च पर्दों पर नियुक्ति श्रादि के 
सम्बन्ध में प्रतिघन्ध हटा लिये जायें क्‍योंकि वे स्पष्टत, अग्रे जो द्वारा भारतीयों 
के प्रति अविश्वास के सूचक थे | वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में, ये माँगें पेश 
की गई कि केन्द्रीय एव प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाश्रों के कप्र से कम आधे 
सदस्य भारतीय होने चाहिये और उनका निर्वाचन मी भारतीय जनता द्वारा 
होना चाहिये; सभी व्यवस्यापिका-समाओं में निर्वाचित सदस्यों का चहुमत 
हाना चाहिये; मताधिकार व्यापक होना चाहिये ताकि शासन का स्वरूप यया- 
समव प्रजातात्रिक हो जाये और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों की सख्या बंदा 
दी जाये | इस योजना का लक्ष्य था कि पेंन्दीय व्यवस्थापिका-समा की सदस्य 
संख्या कम से कम १४० और प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाओं की कमर से कम 
१०० कर दी जाये, यद्यपि छोटे प्रान्तों में इसकी तख्या ७५ भी रक्‍खी जा सकती 
थी । यह सिफारिश की गई कि वच्यवस्थापिका सभाश्रों को कानून बनाने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाये ओर उनको घन-विधेयकों सम्बन्धी अधिकारों से 
वचित नहीं किया जाये | इस प्रकार इस योजना द्वारा प्रान्तों में पूर्ण स्व॒राज्य 
की स्थापना की कल्पना की गई थी। श्रल्प-सख्यक जातियों के लिये भी 
स्थिति के ग्रनुतार हितों की रक्षा का प्रस्ताव किया गया था| 


इनके अतिरिक्त, इस योजना में यह भी सिफारिश की गई थी कि सपरिषद्‌ 
गवंमर-ननरल ( 60ए7९४००:-0०॥७घघनेंगर-00प70 ) तथा सपरिषद्‌ गरनेनर 
द्वारा विधेय्कों पर अ्रभमिषेघ के अभ्रधिकार को सीमित कर दिया जाये । भारत 
-मत्री की कोसिल फो भग करने का प्रस्ताव किया गया और यह प्रार्थना की 
- गई कि उसकी स्थिति को उपनिवेशशों के मत्री के समानान्तर फर दिया जाये | 
कपिल के स्थान पर इस योजना के निर्माता भारत-मेंत्री की सद्दायता फे लिये 
स्थायी उर्मत्रियों की नियुक्ति चादते ये जिनमें एक का भारतीय होना 
चाछुनीय था । इन सुरादवों के अ्रतिरिक्त इस योजना में योदपियनों और 


भाग्तीयों के दीच भच्छे सम्बन्ध स्थापित रखने का अ्रमिस्ताव भी क्या 
गया था 


_अलोन-कमलपकन- आन अजणनमनन. 
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अध्याय २ 
सन्‌ १९१० का भारत-शासन-अधिनियम 


सन्‌ १६१६ का भारत-शासन-श्र घिनियम भारतीयों की स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है | यद्यपि इसके उपबरन्धों के निरीक्षण 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक प्रजातात्रिक अधिनियम नहीं था फिर भी: 
इसका महत्व कप नहीं है क्‍योंकि त्रिटिश शासन के अ्रन्तरगत प्रथम बार भारतीर्यो 
को इस अधिनियम द्वार शासन में भाग लेने का श्रवसर प्राप्त इञश्आ | इसके 
अतिरिक्त, हंस भ्रधिनियम ने राजनी ति के क्षेत्रों में सुधार किया । केन्द्रीय शासन, 
प्रान्तीय-शासन, छोटे प्रान्त, पिछड़े हुए प्रदेश, भारत-मत्री इण्डिया कौंसिल, 
भारतीय सिविल सर्विस तथा देशी राज्य आदि शासन के सभी महत्वपूर्ण भार्गों 
में इस अधिनियम द्वारा सुधार हुआ । परन्तु इसका सबसे अ्रधिक प्रभाव प्रान्तीय , 
शासन के स्वरूप को परिवर्तित कर देने में दिखाई देता है। 


प्रान्तीय शासन 


केन्द्रीय और प्रान्‍्तीय सरकागे सें विषयों का विभाजन--छन््‌ 
१६१६ के भारत शासन श्रधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता राजकीय 
विधर्यों का विभाजन है जिसके श्रनुमार कुछ विषयों पर केन्द्रीय शासन को 
अधिकार दिया गया श्र बुछ पर प्रान्तीय शासनों को | प्रान्तीय शासन क्षेत्र 
का भी दो प्थक भार्गों में विभाजन हुआ जिनमें से प्रत्येक का प्रवन्ध दो 
विभिन्न प्रकार के व्यक्ति-समूह के हाथों में सौंपा गया । प्रान्तीय विधय दो 
भागों--इस्तातरित (प:७०४७०४०१) श्रौर सरक्तित (8०8७०४०१)-में विमक्त कर 
दिये गए | हृस्तातरित विषय वे थे, जिनका प्रशासन भारतीयों के हार्थो में « 
सौंपना उचित समझा गया था और जिनका प्रवन्ध गवनर व्यवस्थापिका-सभा 
के प्रति उत्तदायी मत्रियों के परामर्श से करता या | सरक्षित विषयां का कार्य- 
भार देश के व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा गया और इसका प्रशासन गवर्नर अपनी 
कार्यकारिणी तथा सलाहकारों की सहायता से करता था जो प्रान्तीय व्यवस्था- 
मिका सभाओं के प्रति उत्त रदायी नहीं होते थे [ 
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सन्‌ १६१६ का भारत शासन-अ्रधिनियम ] [ १४. 


प्रशासनीय विपयें के इस प्रकार के वितरण से प्रान्तों में उत्तदायी शासन: 
की स्पापना की और यह पहिला कदम उठाया गया और इस इष्य्कोण से, 
अधिनियम ने केन्द्रीय शासन की श्रपेज्षा प्रान्तीय शासन में अधिक महत्वपूर्ण 
पग्विर्तन किये | परन्तु जैमा कि घोषणा में कहा जा चुका था, उत्तरदायी 
शासन की स्थापना घौरे-धीरे होनी थी | इसलिये यह आवश्यक हो गया कि 
प्रान्तों को सुपुर्द किये जाने वाले जिपय को निश्चित कर लिया जाये। ऐले- 
विपय जिनके लिये स्थानीय ज्ञान की ग्रावश्यकता थी शोर वे विपयर जो सामा- 
जिक सेवा के क्षेत्र को विस्तृत चनाने वाने ये प्रान्तीय सरकारों को सो दिये गए 
झौर जो विषय प्रान्तीय सूची में सम्मिलित नहीं किये गए उनका प्रशासन, 
केन्द्रीय सग्कार के हाथों में रखा गया । इस प्रत्तार वेदेशिक सम्बन्ध, देशो 
राज्यों के सम्बन्ध, सेना, रेलवे, डाक और तार. मुद्रा श्रीर टक्साल, नागग्कि 
प्राण श्रादि विषय केन्द्रीय सरकार के पास रहे। प्रान्तीव सरकार्रों को स्थानीय 
स्व-शासन, शिक्षा, चिक्त्सा, सार्वर्शननक निर्माण कार्य, छोटी रेलें, 
सावेजनिक-स्वान्य, कृषि, व्यवसायों का विकास, आजकारी, मछली, पकड़ने 
के केन्द्र, पशु चिकित्सा और सहकारी समितियोँ, दुर्मिक्ष पीड़ितों की सहायता, 
भू-राजस्व, सिंचाई, जगलात, न्याय प्रशासन, पुलिस, जेन, कारखानों का 
निरीक्षण तथा भ्रमनसमस्वाएं श्रादि विषत्र सौत दिये गए ।* 


विभाजन ओर संधात्मक सिद्धान्तो की प्रतिकूलता--सरदार गुस्मुख - 
निदालर्मिंद ने कहा दे कि गजकीय विपयो का इस प्रकार का विभाजन श्रन्य 
पधात्मक विधानों के समान निश्चित नहीं था क्योंकि 'प्रधिनियम के अ्रनुमार 
इस सम्बन्ध में कोई सन्देह होने पर कि, श्रमुक विपय केन्द्रीय है श्रथत्रा प्रान्तीय 
गवर्न-जनरल को इसका निश्चय करने का श्रधिकार दिया गया था और 
उसका निर्णय अ्रन्तिम रक्‍खा गया था। दूसरे, आन्‍्तीय सरकासे को कुछु 
केन्रीय विपरों के सम्बन्ध सें अधिकार दे डिये गये थे | इसके श्रतिग्क्ति यह 
भी निरदिप्य कर डिया गया था कि केन्द्रीय शासन किसी भी समय झिसी विपय 
विशेष जो प्रान्तीय विपय घोषित कर सफ़्ता है। केन्द्र और प्रान्तों में विधय- 
विभाजन की एक विशेषता यह पग्रौर थी कि कुछ विषयों को केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिक्ना सभा की स्वीकज्धति पर छोड़ दिया गया था शौर इन जिप्रयों पर प्रान्तीय 
व्यवस्था पिक्ता-सभा, सपस्पिद्‌ रबनर-जनसल की अनुमति के बिना कानून नहीं 
बना सरती थी । इसमे स्पष्ट एं कि समान्मक्त सस्जार्से में जिन तिद्धान्तों के 
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अनुसार केन्द्र तथा प्रान्तों में विषयों का विभाजन किया जाता है उनमें से एक 
मी महत्वपूर्ण सिद्धान्त सन्‌ १६१६ के मारत-शासन अधिनियम का आधार 
-नहीं था | 


फिर भी, यह ध्यान में रखने की वात दे कि इस अधिनियम के अन्तगत 
कैन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों का विभाजन मारतीर्या के लिये एक नई बात 
थी । पूवंकालीन वैधानिक घटनाक्रम में इस प्रकार का कदम नहीं उठाया गया 
था | यह इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 


केन्द्र और ग्रान्तों में राजस्व का विभाजन 


केन्द्र और प्रान्तों में विषयों के इस विभाजन से यह श्रावश्यक हो गया 
कि दोनों के बीच श्राय के साधनों को भी निर्धारित कर दिया जाये। 
समस्या यह थी कि खर्च के लिद्दाज़ से विषयों का विभाजन किस प्रकार 
किया जाये। यह आवश्यक समझा गया कि प्रान्तों के लिये आय के साधन 
शलग कर दिये जायें | माटेग्यु और चेम्सफो्ड ने विभक्त शीर्षक (79066 
'प6४8१8) के ढग को समाप्त करने तथा आय के साधनों को प्रान्तीय और 
केन्द्रीय शासन में बॉँदने की सिफारिश की। परन्तु इस व्यवस्था से केन्द्रीय 
शासन की श्राय में कमी होने की समावना थी | इसलिये यह प्रस्ताव किया 
गया कि प्रान्तीय शासन उसको वार्षिक चन्दे देगा जो उसकी स्थिति सुधर 
जामे पर बन्द कर दिये जायँंगे। पार्लियामेन्ट ने यह सिफारिश स्वीकार 
कर ली परन्तु वित्तीय विषर्यों पर रिपोर्ट देने के लिये एक नई समिति नियुक्त 
कर दी गई जो इतिहास में मेस्टन समिति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
सुझावों के श्राधार पर श्राय के साधनों को विमक्त करने के सम्बन्ध सें नियम 
बनाये गए.। विमक्त शीर्षकों की प्रणाली को सम्राप्त कर दिया गया और 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन के बीच झ्ाय का विभाजन हो गया। 
भू-राभस्व, आवकारी, सिंचाई, जगलात, स्टाम्प, पजीयन शुल्क (36880 4व#07 
फ८6४) आदि की श्राय प्रान्तों की और आयकर, रेलें, डाक और 


तार, नमक और अ्रफौम आदि से पैदा होने वाली आय केन्द्र को देना 
निश्चित किया गया 


मैस्टन समित्ति का विचार था कि इस प्रकार के बँटवारे से केन्द्रीय सरकार 
के सन्‌ १६२६-२२ के बजट में काफी कमी उत्पन्न हो जायगी । श्रतः इसने 
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इस समावित कमी को बंगाल, उत्तर प्रदेश, पजाव, चर्मा, चिंहार, उड़ीसा 
अध्य प्रदेश और झ्रासाम के चन्दों से पूरा करने का प्रस्ताव क्या । जिन 
आधारो पर इन चन्दों क लेने का श्रयोजन क्या गया था, वे न्यायपूर्ण 
नहीं ये किन्तु सन्‍्तोषजनक श्रवश्य ये ; क्योंकि समिति ने प्रान्तों की वित्तीय 
ओग्यता को ध्यान में ग्वकर ही उनसे चन्दा लेने का सुझाव दिया था। 


हस्तांतरित विपय--- 


विषयों को विभक्त करने तथा श्राय को केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच 
ननर्धारित करने के साथ-माथ योजना में यह भी प्रस्ताव था कि प्रान्तों मं 
दृस्तातग्त अर सगक्तित विप्य निर्दिप्ट कर डिये जायें। मास्यु की २० 
अगध्त सन्‌ १६१७ की घोषणा के अ्रनुमार देश में क्रमशः उत्तरदायी शासन 
की स्थापना का बचने दिया गया था । इसको पूरा करने के लिये यह श्रावश्यक 
व्या कि कुड् विषयों को व्यवस्थापिका सभा में चुने मत्रियों के उत्तर दायित्व 
पर छोड़ दिया जाये। ये विपय दृस्तावरित कहलाते हैं और इनका विवस्ण 
विकेन्द्रीकग्ण नियमों के अन्तर्गत नियम ६ की श्रनुयची २ में दिया गया है । 
सक्तेप में ये विषय इस प्रकार हैं.---(१) स्थानीय स्व-शासन तथा छुगी; इन में 
मुधचार मइल ([०7970ए७0०7४ पृप्ण8०) जिला बोर्ट आदि अन्य स्थानीय 
सस्‍्याशों के कार्य भी सम्मिलित थे । (२) चिकित्सा प्रशासन, जिप्तमें 
श्रस्पताल, दवाखानों और चिक्त्सा-सम्बन्धी शिक्षा देने का कार्य भी 
सयुक्त था | (३3) सार्वशनिक स्पास्थ्य और सफाई (परन्तु संक्रामक सेगों के 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ' के निमव मान्य हो), (४) भाग्तव में तीर्य 
यात्राएँ, (५) शिक्षान्दनमें ऐग्ली इंडियनों और पूणेषियनों की शिक्षा को 
केव्नल वर्मा में दस्तांतरित विपय रकवा गया। बनारस दछविन्दू विश्व-विद्यालय 
ध्रीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय प्रादि का प्रव॒न्ध केन्द्र के हार्थी 
में रहा ध्रोर देशों राय्यों के छुछ कालेश एवं सैनिक शिक्षुण फेस्‍्द्र 
आदि भी प्रान्तीय ससतक्षण से मुक्त रहे, (६) सावजनिक कार्य-मिनमें 
आन्तों की रसकारी इमास्तों का बनवाना और डनकी मस्म्मन कस्भाना 
तया ऐलनिद्ासिक स्मारक-भवर्नों शत्यादि की देख-भाल करना भो सम्मिलित 
थे। सहको, पुल, पाट, सुर्ग आदि का बनवाना, नगर सना के 
क्षेत्र में ट्राम गाड़ियों, छोटो रो (॥, ही छ०ण्पे #ऋ९०००7 हि5059% 8) का 
अबन्ध करना भो इस विद में शामिल थे। आसाम में सावशनिक कार्यों 


"हा विषय इस्तातरित नहीं या। (७) कृषि--इसमें गवेपणालयों श्रीर परीक्षात्मक 
र्‌ 


श्प ] [_ शासन 


तथा प्रदर्शन फार्मों का प्रबन्ध सम्मिलित था। (०) पशु-चिकित्सा, जिसमें 
पशु-चिकित्सा की शिक्षा भी सम्मिलित थी। (६) मछली पकढ़ने के केन्द्र, 
(१०) सहकारी समितियाँ, (११) जगलात--इनका प्रबन्ध केवल बम्बई और 
वर्मा में हस्तातरित विषय था | (१९) आवकारी--इसमें शराब और मादक 
द्रव्यों पप कर लगाना और अनुशापन प्रदान करना भी सम्मिलित थे। 
(१३) करणपत्रों और लेख-पत्रों का पजीयन (छेण्हीएा#७ा0ा 0०4 06849 
धए०0 700०0०7०७४४४)--इनका._श्रशासन केन्द्रीय नियमों के अ्रघीन था। 
(१४) जन्म, मृत्यु एवं विवाहों का पजीयन--यह विषय श्राशिक रूप में 
केन्द्रीय नियमों के श्रघीन था, (१५) उद्योगों का विकास (१६) भण्डार 
तथा लेखन-सामग्री जितनी कि हृस्तातरित विपयों के लिये आवश्यक हो । 
दूसरे देशों से आने वाली सामग्री पर सपरिपद-भारत-मत्री "द्वारा बनाये गए 
नियमों को मान्य रक्‍्खा गया | (१७) खाद्य-पदार्थों और अन्य बस्तुओ्रों में 
मिलावट--ह॒स सम्बन्ध में श्रायात तथा नियात पर केन्द्रीय नियमों को प्रघानता 
दी गई । (१८) प्रामाणिक भार और माप-दर्ड प्रभावों का स्तर केद्धौयक 
सरकार के निश्चय पर निभर रखा गया । (१६) मवेशीखानों और पशु-श्रतिक्रम 
का प्रबन्ध (२०) पुस्तकालयों और अश्रजायबघरों का प्रवन्ध--इनमें 'इणिडियन 
म्यूजियम”, “इस्पीरियल म्यूजियम! श्र कलकत्ता का “विक्टोरिया मेमोरियल 
गार्डन! तथा प्राणिविद्या सम्बन्धी उद्यान केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में रखः 
दिये गए । (२१) केवल बर्मा में, शर्तों श्रौर जुए के लिये नियम बनाना, 
पशुओं के प्रति निर्दंयता को रोकता, जगली पक्तियों तथा जानवरों की रचा 
ओर सिनेमा एवं नाटकीय प्रदशरनों का नियन्त्रण, हस्तातरित बिघय बना 
दिये गए. । परन्तु इस विषय में फिल्मों और प्रदर्शन क॑ लिये केन्द्रोय नियर्मों 
को मान्यता दी गई । 


सरक्षित विषय-- 


सरक्षित विषय निम्नलिखित ये --(१) जल की पूर्ति--इसमें सिंचाई 
और नदरें, जलोत्सारण और बघ, जल का सचयन और शक्ति-उत्पादन श्रादि 
सम्मिलित थे । प्रान्तों के बीच सम्बन्धों को निश्चित करने का श्रधिकार 
केन्द्र को दिया गया | (२) भू-राजस्व का प्रशासन जिसमें मू-राज्षम्त्र का निर्घा- 
रण और सग्रइ, भूमिकर अमिलेखों का अनुपालन, भू-गजस्व के लिये पैमाइश, 
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अधिकारों के अभिलेखों का रक्षण, भू-सम्वन्धी नियमों की व्यवस्था, जर्मीदारों 
ओर कृपको के बीच सम्बन्धो का निर्वासण, कर श्रादि का नियन्त्रण सम्मिलित 
ये। (३) दुर्मिज्ञ पीड़ितों की सहायता (४) भूमि-अधिगमन--केन्द्रीय नियमों के 
अधोन; (५) न्याय का प्रशासन जिसमें न्यायालयों का सगठन इत्यादि प्रान्तीय 
विपय थे और हाई कोई, चोफ कोर्ट का सगठन ओर न्यायिक श्रायोग की 
नियुक्ति इत्यादि केन्द्रोय शासन के हाथ में थे | (६) प्रान्तीय न्यायालय (७) 
महा-प्रशामक की नियुक्ति-यह्द विप्य केन्रीय नियर्मों के श्रधीन था। 
(८) स्थायिक श्रीर अ्न्यायिक्ि सुद्राक शुल्क-केन्द्रीय नियमों के अ्रघीन 
(६) खनिज-पदार्थो का विकास--इस विषय में भारत-मत्री द्वारा बनाये 
गए नियम मान्य शे। (१०) उत्पादन, पूर्ति श्रीर वितरण का नियन्त्रण 
(११) श्रीद्योगिक काये जिसमें काग्खानों का प्रबन्ध, श्रम-समस्थाओं का 
सुलमाना तथा बिजली, भवनों प्रौर गेम श्रादि का प्रवन्ध सम्मिलित या | 
(१२) बन्दरगाहों का प्रवन्ध, केवल उनको छोड़ कर जो केन्द्रीय नियमों द्वार 
बड़े बन्दग्गाह घोषित कर दिये गए थे। (१३) श्रान्तर्देशिक्त जल् मार्गों, 
जहाजों श्रोर नोचालन का नियन्त्रण. (१४) पुदिस की देश्व-रेग्ब--इसमें रेलवे 
पुलिस भी सम्मिलित थी, परन्तु रेलवे पुलिस के अधिकार, क्षेत्र श्रोर खर्चे पर 
संपरिषद्‌-गव नर-जनरल के निर्णय को प्रधानता दी गई थी (१५) समाचार 
पत्रों का नियन्त्रण, पुस्तर्यों का प्रकाशन, मुद्रणालय इत्यादि--बद विपय भी 
केन्द्रीय नियमों के श्रधीन या। (१६) अ्रपमृत्यु-्मीमामक, (१७) श्रतिरिक्ति 
चछेत (१८) जरायमर पेशा नातियाँ--ऐेन्रीय नियमों के श्रधोन (१६) बूरोपियन 
लोगों की श्ावारगदॉ-केन्रीय नियमों के श्रघीन (२०) कासवास, केदी 
तथा सुघार शालायें--फ्ेन्द्रीय नियमों के श्रधोन (२१) प्रान्तीय सरकार के 
मुद्रणालय (२२) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्यापिका सभाश्नों का निर्वाचन 
(२३) स्पानीय कोष की जाच | (२४) अश्रसिज्ञ-भारतीय एच प्रान्तीय सर्विसों 
के कर्मचारियों पर नियन्त्रण (२५) प्रान्तीय राजल्व के जग्यि, कर इत्यादि 
(२६) प्रास्तों की साथ पर करा लेना; (२७) प्रान्तीय विपयों के सम्बन्ध में 
नियमों को बाधित करने के लिये ख्रथ-टण्ड, कागवास दण्ड हस्थादि का 
निश्चय करना, (२८० केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले कसी विपय वो सुपरिपदू- 
गवनेर-जनस्ल द्वारा प्रान्तीय प्रकत कर दिये जाने पर उसका प्रदन्ध करना, 
(२६) विप्रों पर नियन्पण--केस्द्रीय नियमों के अधीन, सत्रारियों पर नियन्त्रण, 
पु मोदरों के सम्बन्ध में समस्त देश में भ्रमग के लिये अनुमायन प्रदान 
यरन की शतक केन्द्र हे ताप में यो 7... 
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भकत त्व कार्य ( &४०४८४ एप्शाटध078 ) 


गवर्मर-जनग्ल के आज्ञानुमार प्रान्तीय गवर्नर श्रपनी कार्यपालिका की 
[ह से कुछ केन्द्रीय कार्यो को भी सम्पूर्ण करने को बाध्य होता था | ऐसी 
में प्रान्तीय शासन, केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे 
( उन्हें अपनी ओर से हस्तक्षेप का फोई श्रधिकार नहीं था । केन्द्रीय सरकार 
को पूर्णत नियन्त्रित करती थो। उदाहरण के लिये, भाग्तीय जनता से 
स्व की वसूली केन्द्रीय विषय था परन्तु उसका सचालन प्रान्तीय सरकार्रो को 
| दिया गया या । 


तातरित ओर सर्रक्षित विषयो मे आय का विभाजन : 


प्रान्तीय विपयों को हस्तातरित झर सरक्षित भागों में विभक्त करने के 
चातू उनके लिये आय के साधनों के विभाजन की समस्या उत्पन्न हुई । इस 
पति में सब से श्रच्छा उपाय यह था कि हस्तातरित विषयों के प्रधन्ध के लिये 
(यू के कुछ साधन अलग कर दिये जाते जिससे कि उनके लिये उत्तरदायी 
गैगण अ्रपन क्षेत्र में सुचारुरूप से कार्य करते <हते | इससे यह भी लाभ होता 
' यदि मन्त्रियों को अपना कारये-क्षेत्र विस्तृत करना दोता तो वे झवश्यकता- 
गर नये कर लगाकर उसका सचालन सुगम कर सकते ये और, जैसा कि 
ने कह्दा है, बुद्धि और मारत-सरकार दोनों इसी विचार के पक्त में 
! | परन्तु ब्रिबिश सरकार न ऐसा न किया । उसकी सम्मति में आय का 
माजन करना उचित नहीं था क्योंकि इस प्रकार हस्तातरित विषयों का 
चालन करने वाले मन्त्रियों को श्रधिक अधिकार मिल जाने की सम्भावना 
। परिणाम यह हुआ कि हस्तान्तरित विषयों के प्रवन्ध के लिये उत्तरदायी 
न्त्री सरक्षित विषर्यों के प्रशासन में रोढ़े अ्काने के लिये तत्पर हो गए | 
रक्षित विषयों के लिये जब कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव किया जाता था 
व इस्तातरित विषयों के लिये उत्तरदायी मत्रीगण ऐसी ्कावर्टे पैदा करते थे 
ननसे कि वह सरलतापूर्षक स्वीकृत न हो सके | सग्कार ने कोष का श्रमि 
लुण भी इस प्रकार किया था कि सरत्षित जिषया के लिये घन की कमी न हो 
गौर गवर्नर को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह मंत्रियों द्वारा श्रस्वीकृत 
ग कम किये हुए अनुदानों को पुन स्थापित करदे | ऐसे अश्रनुदान के पुन 
यापन के लिये कवल यह काफी या कि गव॒नेर उसको सरक्षित विषय के लिये 
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ख्रावश्यक प्रमाणित करदे | दृस्तावरित विषयों के सम्बन्ध में इस प्रकार का 
कोई शिकार नहों दिया गया था ।* 


प्रान्तों को श्रपने बजट स्वयं तैयार करने की शक्ति प्राप्त थी । श्रावश्यकता 
के समय प्रान्तीय शासन अ्रपनी झ्ाय को जमानत पर ऋण ले सकता था। 
ऋण लेने की अ्रनुपति केवन्न सिंचाई, दुर्मिन्ष पीड़िता की सहायता, आदि 
के लिये ही थी | परन्तु प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में व्याज की दर श्रादि 
के सम्बन्ध में मारत-शासन को स्परीकृति लेना आवश्यक था। १६१६ के 
अधिनियम के द्वाग प्रान्तीय आय के खर्च का क्रम निश्चित कर दिया गया 
था | इसके श्रनुमाग, प्रान्तीय आय पर पहला खर्चा उस चन्दे 
का था जो उसे केन्द्रीय शासन को देना होता था। इसके पश्चात्‌ 
सरक्षित विपयों के सचालन व्यय को स्थान दिया गया था। इनको निकाल 
कर जो शेप बचता था उस पर हस्तातरित विपयो का सचालन निर्भर किया 
गया | क्सि हम्तातरिति विषय पर कितनी श्राव खर्चे दी जायगी इसका 
निणंप मन्नी स्वय कर सकते थे | यदि इन खचों को निकालकर बची हुई 
घन-राशि हस्तातरिति विपयो। के सचालन के लिये पर्यात नहीं होती थी 
तो इनके लिये गर्वनर तथा मन्नी परस्पर सलाह करके नये कर लगा सकते 
थे। स्पष्ट है कि श्रधिनियप के द्वारा सरक्षित विपयों का प्रशासन कार्य 
तो सुस्क्तित दो गया परन्तु एस्तातरित विपयो के लिये उचित सुविधा नहीं 
मिलो । भा तनशासन दोनों प्रकार के विप्कें के लिये आय के जर््यिं को 
पृथक करने के पक्ष में था परन्तु ब्रिटिश पालियमेण्ट की ज्वाइ<-सेलेक्ट 
कमेटी! ने इस सुझाव को अल्वीकार कर दिया। अन्त में, जो निर्णय हुश्रा 
बह यद था कि प्रान्तीय श्राय को इस्तांतरित और सन्क्तित विपयों के चोच 
वारिक समकोरतों के श्राघार पर विभक्त किया जाये श्रोर यदि यह समझौता 
संभव न हो सकते तो गवर्नर स्वयं इन विपयाो के लिये आय का विभाजन कर 
सकता यथा। गबनर के निर्णय के परु्चात्‌ यदि क्सों पक्ष को श्रपनी 
ध्याय में इृंद्धि करनो होती थी तो वद नये कर लगा सक्‍ना था और 
इस प्रक्नार स॑ प्रात आय उस्त कर को प्रत्तादित करने वाले पत्ष को 
मिलती थी । 
प्रान्तों से द्वेविध-शासन-- 


विपको के उपयु क् विमान से रूप्द है हि प्रान्दो में एफ द्विविध-शासन 
की स्पापना की गई थी । इसका अभय यह है कि पियें को जिभक्त कग्न 
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के पश्चात्‌ हस्तातरित विषयों के प्रशासन में जनता का उत्तरदायित्व स्थापित 
करने का प्रयत्न किया गया था और सरिक्षुत विषयों के प्रशासन में गवनर 
अपनी कार्य-पालिका को सहायता से कार्य करता था। इस शासन को 
आठ-प्रान्तौ--बगाल, मद्रास, बम्बद, उत्तर प्रदेश, पतज्ाव, बिहार, व उद्धीसा, 
मध्य-प्रदेश और श्रासाम में आरम्म कया गया। इत्त व्यवस्था से पहिले 
लेफ्टीनैन्ट-गवर्नगे के प्रान्तों के बीप्व जो पुगना भेद चला आए रहा था वह 
श्रव समास हो गया और ये श्राठों प्रान्त “गवर्नर के प्रान्त”' कहलाने लगे। 
वास्तव में ज्िटिश सरकार की इच्छा उस समय देश को पूर्ण रूप से उत्तर- 
दायी शासन प्रदान करने की नहीं थी | श्रगस्त सन्‌ १६१७ की घोषणा 
में ही इसके ऋ्रमिक विकास की श्रोर सकेत किया गया था। परन्ठु क्रमिक 
विकास क्रमिक रूप से स्थापित करना एक सरल कार्य नहीं था। कोई मी 
सरकार या तो पूर्णतः उत्तरदायी द्वो सकती है श्रथवा बिल्कुल नहीं । 
अ्रपूर्ण उत्तरदायित्व का आ्रायोजन कसी नई युक्ति द्वारा हो किया जा 


सकता था | इस कठिन कार्य को सम्पूर्ण करने के लिये ही द्विविध-शासन 
की स्थापना की गष्ट | 


प्रान्तीय कार्यपालिकां 


द्विविध शासन के अ्रन्तगंत प्रान्तीय कार्यपालिका के दो भाग दो 
गए थे--एक वह जो गवर्नर और उसकी कार्यपालिका परिषद के सदर्स्यों से 
मिलकर चना था और दूसरा वह जिसमें गवर्नर श्रीौर मत्री थे। प्रथम सरत्तित 
विप्रया के प्रशासन के लिये था और दूमरा हस्तातरित विषयों के लिये। 


गवनर और कार्यपालिका परिषद्‌ के सदस्य-- 


१६१६ के अधिनियम के श्रनुमार कार्यपालिका के सदस्यों की सख्या निश्चित 
करदो गई थी जो ४ से श्रधिक नहीं हो सकती थी । तौन प्रेज़ीडेन्सियों की कार्ये- 
पालिकाओं में ४ सदस्य श्रोर अ्रन्य प्रार्न्तों में केवल दी द्वी थे। इनमें कम से 
कम एक सदत्य ऐसा होता था जो १२ वर्ष तक सरकारी कर्मचारी रह चुका 
हो | कार्यपानिका में कम से कम आधे सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक 
था | इन सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा » वर्ष के लिये भारत-मत्री की 
छिफारिश पर की जाती थी | उनका वेतन अधिनियम द्वारा निश्चित था और 
प्रान्तीय झ्राय में से दिया जाता था। शअ्रपने पद के नाते वे व्यवस्थापिका-सभा 
के भी सदस्य होते थे परन्तु उसके प्रति उत्तरदायी न ये। व्यवस्थापिका-समा 
के सदस्यों का इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल श्रयवा वेतन पर कोई अधिकार 
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नहीं था। गवर्नर और इन सदस्यों का उत्तरदायित्व भारत-मत्री के प्रति था। 
दूसरे शब्दों में, सरक्षित विप्रयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय शासन ब्रिटिश पालियार्मेट 
के लिये उभरदायी थी, प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा के लिये नहीं। गवनंर स्वय 
कार्यपालिका को बैठकों का सभापति होता था ओर चहुघा इसके बहुमत के 
निर्णयानुसार कार्य करता या। मत समान होने पर यह अपने निर्णायक मत द्वारा 
भी कार्थ कर सकता था । परन्तु यह अनिवाय नहीं था कि गवर्नर सदा इन सदस्यों 
के निर्णय वो माने । उसे ग्रधिकार था कि यदि बह कायकारिणी के बहमत- 
निर्णय को प्रान्त की नग्त्ा, शान्ति श्रथवा हितों के लिये उनित न समझे 
तो वह उसे स्वीकार न करे और अपने निशशय के अनुसार शासन-काय 
चलाये । यद्द गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था कि वह बहुमत से हुए निणुय को 
सपूर्ण रूप में त्याग दे श्रथवा उसको श्राशिक रूप में त्याग कर कसी श्रश 
तक उसके श्रनुसार कार्य करे [ 


गवनर और मंत्रीगण-- 


मत्रियों की खख्या श्रधिनियम में निश्चित नहीं की गई थी। परन्तु 
साधाग्णत: मद्रास, बंगाल श्रोर कलकता प्रेजीडेन्सियों, उत्तर-प्रदेश श्रौर पजाव 
में तीन तथा श्रन्य प्रान्तों में २ मत्री रहते ये। इनकी नियुक्ति गबनर कर्ता 
था श्र सिद्धान्ततः उसी के प्रसाद पर्यन्त ये लोग अपने पढ ग्रहण करते ये | 
कोई भी सग्कारी कर्मचारी मन्नी नहीं बन सकता था शरीर बड़े बना भी दिया 
नाता तो उसके लिये ६ मद्दीने के काल में व्यवस्थापिका-सभा का सदस्व हो 
जाना अनिवाय या श्रन्यया उसे पद-त्याय करगा पढ़ता था । संयुक्त निवाचित 
समिति (ज्वाइट सेलेक्ट कमेटी ) की सिफारिशों के श्रनुनार मंत्रीगग 
व्यवस्पापिका सभा के वे सदस्य होने चाहिये ये जो निर्वाचित हों और 
च्यपस्या विका-सभा के विश्वासपात्र होने के साथ-साथ उसके नेता कौ दैसियत 
से काय कर सकें । इसलिये मत्रियों का वेतन प्रतिवष व्ययस्थापिकानसभा दी 
निश्चित करतो थी | समिति के सटस्य यह कमी नहीं चाहते थे कि गवर्नर 
एक नामघारी वैधानिक शासक की स्थिति श्रपना ले और मंत्रियों के परामर्श 
से गधित ऐे | समिति को श्राशा थी कि मत्नीमग गसय्यक्नानों से गयन॑र के 
अनुभव का लाभ उठादेंगे और गवनेर यथा समव उनकी राय को मानेगा। 
समिति की रिपोद में यद कल्पना नहीं की गई थी कि गवनर मजियों के कसी 
प्रस्ताव को सेना से डक्ग दे मिस उन्होंने मिलकर प्रस्दुन क्या दहो। यह 
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आशा की जाती थी कि हस्तातरित विषयों के सम्बन्ध में वह मंत्रियों की सलाह 
को उस समय तक अस्वीकार न करेगा जब तक उसके पास पर्याप्त कारण 
न हो | यदि मतभेद का कारण पर्याप्त होता तो वह मत्रियों की सलाह के 
प्रतिकूल भी काये कर सकता था | स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था सदेह- 
पूर्ण थी और गवनर की स्वेच्छा को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया था। समिति' 
ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए. कहा था कि गवनेर मत्रियों की सलाह न माने 
तो उनके पास त्याग-पत्र देने का श्र॒त्न होगा श्रोर गवर्नर को यह साथारण' 
वैधानिक अधिकार होगा कि वह व्यवस्थापिका से श्रसहमत अथवा अ्रन्या 
किसी प्रकार से दोषी मन्नी को पदच्युत करदे। गवनेर का यह अधिकार 
निश्चित था कि वह व्यवस्थापिका-सभा को भग करदे तथा नये निवाचन के 
पश्चात्‌ नये मत्रियों की नियुक्ति करे | 


इस प्रकार द्विविध-शासन की प्रणाली के अ्न्तगंत प्रान्तीय सरकार केः 
लोकप्रिय भाग को प्रोत्साहन अथवा सहायता देने का कार्य गर्वनर की खेच्छा 
पर छोड़ दिया गया था | उसक्ञो यह अ्रधिकार था कि वह नि सकोच मत्रिर्यों 
को उचित मार्ग की शिक्षा दे और सदोष कार्य करने पर उनको चेतावनी दे | 
युक्त निवाचित समिति? की यह सिफारिश भी थी कि गवनर की राय के 
विरुद्ध यदि मत्रीगण कोई कदम उठाना चाहे तो उसे स्वेच्छा पूवंक ऐसा 
करने दिया जाये, परन्तु यदि इस स्वीकृति से शाति एवं सुरक्षा के भग होने 
का भय हो तो गवर्नर इस प्रकार बनाये गये नियम को“रद भी कर सकता था। 
यह उपवन्ध इसलिये रखा गया था कि मत्री लोग इस विधि से गलतियाँ 
करके वैधानिक अनुभव प्राप्त करें | यदि गवर्नर मत्रियों ) सलाह के प्रतिकूल' 
फाय करे तो उसके सम्मुख उन्हीं परिस्थितियों का होना श्रावश्यक थार 
जिनके आधार पर वह कार्यकारिणी के सदस्यों की राय को ठुकग्ग सकता 
या। ये परित्यितियाँ गवर्नर को नियुक्ति के अवसर पर निर्देश-पत्र द्वारा बतलाः 
दो जाती थीं। 


निर्देश-पत्र में गवर्नर को यह शआ्रादेश दिया मत्री की 
राय को स्वीकार श्रथत्रा अम्बीकार कस्ते समय के प्रति 
अपने सम्बन्धों पर विचार करेगा | 7 घ््श्रा का 
भी ध्यान रखना धहोगा जिसे ] ल्‍ 
जान सक्षैगा | परन्तु केवल २८ श्न 


दो जाने की सम्मावना नहीं 


] 
कि >लक्‍्क्‍त-ाओ रिजललक्‍ज कक्‍क्‍क्‍ला कतओ हे गो 
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सुस्‍ज्ञा घार्मिक एवं जातिगत संघ्षों, मारत-मन्त्री तथा सपरिपद्‌-गवर्नर-जनरल 
के श्रादेशों, पिछड़ी हुई जातिया श्रौर श्रल्प संख्या वर्गों की उन्नति, को दृष्टि 
में रखकर कार्य करमा था | उसको ऐसे नियर्मा का निर्माण रोकना था जिनके: 
कारण किसी धार्मिक जातिगत, शैक्षिक, सामाजिक कल्याण तथा धन 

सम्बन्धी दल को श्रनुचित लाभ मिल जाये ओर अन्य कोई वर्ग सामान्य 
ग्रधिकार्स से भी बचित हो जाये | उते अन-साधारण ओर सरकारी कर्मचारियों 
के हिर्तों का ध्यान रखना भी श्रावश्यक था | स्पष्ट है कि निर्देश-पत्र की 
इन व्यवस्थाश्रों द्वारा गवनर को मन्नीगण श्रयवा कार्यकारिणी के सदस्वो की 
साय को अ्रस्वीकृत करने का पूर्ण श्रघिकार मित्र गया था। विशेष उत्तर- 
दायित्वों के पालन के तक द्वाग गवर्नर मन्रियों की कसी भी राय को: 
स्ेच्छा से ठुकरा कर अपने निर्शयानुमार काये कर सकता था | 


हस अधिनियम के निर्माताश्रों को यह स्राशा थी कि सरक्षित एवं 
इस्तान्तरित विपर्यों के प्रबन्ध के लिये प्रान्तीय कार्यपालिका के दोनों 
अंग मिलकर कारये करेंगे और मन्नी तथा कार्यपालिका परिषद्‌ के सदस्य 
ऐसा अ्रभ्यातत डाल लेंगे जिससे कि वे परस्पर मिल कर विचार करें श्रौर शासन 
की एकता को स्थापित रक्खें | इसका श्र्थ यह नहीं है कि सरक्षित एवं हस्तातरित 
विपयों के उत्तरदायित्व को समाप्त करने का विचार किया गया था। केवल 
यह इच्छा इसमें श्रन्तनिद्दित थी कि मन्रिर्यों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों 
की वेठकें एक साथ हो परन्तु मतदान प्रथक्त रूप में आर उन्ही लोगों द्वारा हो” 
जो विपप ब्रिशेष के लिये उन्तरदायी दही।। इम प्रकार सम्मिलित विचार और 
प्रथक्‌ मतदान की व्यवस्था के प्पाघार पर कार्य करने की आशा प्रक्त्ट की 
गई यो | गवर्नर के सम्बन्ध में यह सोचा गया था कि वद दोनों भागों के बीच 
जोड़ने वाज्ञी कड़ी का कार्य करेगा क्योकि वह दोनो का सामान्य 
प्रधान था । 


अधिनियम में, हस्तातग्ति दिपयो के सम्बन्ध में श्राकन्मिक श्रावश्यकता 
उत्पन्न होने पर उसके लिये अन्धायी प्रभासन को स्थापना की व्यवस्था भी 
की गई थी । यदि हस्तातरित विषयों के प्रशाप्तन के लिये कोई मत्री न रहे 
तो गवनर को यह 'पघिकार प्रास था कि बह कसी ऐसे व्यक्ति को इसका 
कार्य भार सोप दे जो उसे योड़े दिनो तक सम्दालते के लिये चैयार हो और 
यदि यह भी सभव न हो तो गवरनेर उस समर तक कायभार स्वयं प्पने हाथो 
में ले सक्तता था जव तक कि नई नियुक्ति न हो जाये। इस प्रकार कौ 
परिम्धिति में गबनेर, मद्ती का काये क्‍्लाया। यद अश्रस्पायी प्रन्‍न्त 
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उसी स्थिति में और उसी अवधि तक सभव था जब कि कोई ऐसपो श्राशा हो 

धकि मन्नी कार्यभार सम्हाल लेंगे । यदि मत्रि-मडल फे साथ प्रशासन सभव न 
-हो तो गवर्नर-जनग्ल, भारत-मत्री की स्वीकृति से आवश्यक्रतानुमार समय 
के लिये उनको सौंपे गये विपयों का हस्तान्तरण निरन्तर कर सकता था और 
तत्यश्वात्‌ वे विषय भी सरक्तित विष्रय सम्रके जाते ये आर उनका प्रच॒न्य 
सपरिपद्नावनर द्वारा होता था । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 


सन १६१६ के मारत-शासन-अ्रधिनियम के द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
समाओ्रों के सगठन, शक्तियों एव कार्यों में बहुत परिवर्तन हुए | कुछ अश तक 
- सभी प्रान्तों में इनके सदस्यों कौ सख्या सतोष्रजनक कर दी गई। मद्रास की 
व्यवस्थापिका-सभा के लिये १३२, बम्बई में ११४, बगाल में १४०, उत्तर-प्रदेश 
में १४३, विहार व उड़ीसा में १०३, पजाव में ७४) मध्य प्रदेश में ७३ और 
आसाम में ५३, सदस्य सख्या निश्चित की गई। ये सदस्य तीन प्रकार के 
थे--(१) नाम निर्देशित सरकारी सदस्य जो कुल सख्या के २०% से श्रघिक 
नहीं ये, (२) गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्य जो कुल संख्या के कम से कम 
७०% थे (कार्य पालिका के सदस्य भी पद्‌ के नाते इसके सदस्य थे) (३) 
गवनर द्वारा नाम निर्देशित गेर-सरकारी सदस्य जो उन वर्गों एवं हितों के 
प्रतिनिधि थे जिनको श्रपनी श्रल्प-सख्या श्रथवा पिछुंड़ी श्रवस्था के कारण 
प्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता था। इस प्रकार के 
वर्गों म दलित एवं पिछड़ी जातियों, श्रमिक, यूरोपियन, ऐ, ग्लॉ-ह डियन 
शोर मारतीय इंसाई सम्मिलित थे | गवर्नर किसी ऐसे व्यक्ति को भी व्यवस्था- 
पिका-सभा का सदस्य नाम निर्देशत कर सकता था जो प्रतिप्ठत, एव 
प्रमावशाली दो श्रोर ग़जनीतिक अनुभव रखता हो परन्तु चुनाव में सफलता 
प्राप्त न कर सका हो | 


मताधिकार - 
वैधानिक छुधागे की रिपोर्ट स्वयिताओ् ने व्यवस्थापिका सभा के लिये 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि को हटा कर उसके स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन को 


स्थापित क्या | उन्हंंनि मताधिकार को विस्तृत करन की भी सिफाग्शि की 
परन्तु 'मताधिकार सर्मिति? के निर्णय के अ्रनुमार प्रौट युवक जन-सख्या के केवल 
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२४ भाग को मत देने का अ्रधिकार प्रास्त हुश्रा । निवास एवं सम्पत्ति की 
अहर्ताश्रो के कारण मताधिकार व्यापक न हो सका और सरकार से श्रवकाश 
आम व्यक्ति, पेन्शन प्रास करने वाले अ्रवक्राश प्रात व्यक्ति, सेना के अधिकारी 
एवं सैनिक, आ्रादि को भी यह अधिकार प्रास हुआ । सरकारी नौकग्यों से 
पट-च्युत लोगो को मत देने के श्रधिकार से वंचित नहीं किया गया परन्तु किसी 
अपरगघ के लिये दड्टित तथा ६ माह से श्रधिक कारावास की सज्ञा-प्रात्त 
व्यक्ति ५ बर्ष नक मत प्रदान में भाग नहीं ले सकते थे । नित्रास की योग्यता 
केवल पंजाब, चम्पई और बगाल में लगाई गई थीं । ओर्तों के मताधिकार 
का निर्णय प्रान्तीय व्यवम्थापिका सभा्श्रों पर छोड़ दिया गया ओर उनकी 
मत-प्रदान की श्रनहवाएँ प्रत्येक प्रान्त में हटा दी गई । परन्‍्ठु फिर भी 
मताधिकार-प्राप्त औरतों की संख्या बहुत कम रही। मद्रास में यह सख्या 
क्रेबल कुल का १९% ओर अ्रन्य प्रान्तों में इसठ भी कमर थी |! 


साम्प्रदायिक निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व-- 


न 


सन्‌ १६१६ के अधिनियम में साम्प्रदाबिक-निर्वाचनन्द्षेत्रों की व्यवस्था 
उसका सबसे बड़ा ढोपष है | 'प्रधिनियम की रचना में भाग लेने वाले लगभग 
सभी ध्यक्तियाों ने इस प्रणान्नी की श्लालोचना की क्योंकि यह जन-तन्त्त 
"विगेघी तथा इतिहास की शिक्षाओं के प्रतिकूल है। समिति की रिपोर्ट में 
भी यही प्रकट किया गया कि यह व्यवस्था उत्तरदाबी शासन के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध है और नागरिकों को केवल अपने वर्ग के हितों की श्रोर प्रेरित 
करेंगी परन्तु फिर भी सुसलमानों के लिये प्रथक-निर्वाचन-तक्षेत्र का श्रायोजन 
करना पड़ा, क्यों कि सन्‌ १६०६ के अधिनिपम में इसको स्वीकार कर लिया 
-गया था | सन्‌ १६१६ में हिन्दू तथा मुमलमान नेता इसके लिये सहमत हो 
गए ये श्रोर श्रधिनियम के निर्माता यद जानते थे कि मुसलमान लोग नए 
विकास में ग्रपनी स्थिति को सुरक्षित रखना चाहते हैं । “केम्मिन हिस्ट्री 
आफ इ टिया” के लेउको की श्सम उक्ति से हम सहमत नहीं हूँ कि श्रल्प 
चख्यक्र जातियो को प्रृथर निवाचन द्वारा ऋुगक्षित न कान पर उन्हें बहुत 
दिनों तक प्रतिनिधित्व प्रात नहीं होता इसी विचार से अधिनिय्म में 
साम्प्रदायिक-निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को गई थी। भारत का इतिदास 
इस तथ्य का साज्षो दे कि बदयपि दिन्दू श्रपन शिटेड्ें हए अथवा दल्तित उन्युश्नों 

के ्त्ति 


के प्रति दुस्पद्टार करते रहे हैं, तथापि विदेशियों के लिये उन्होंने सदा उदास्ता 
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दिखाई है| स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर भी देश की प्राचीन परम्परा के 
अनुसार भारत की सरकार अल्प सखयक वर्गों के प्रति उदार एवं सहृदय 
है और मुसलमानों को भी उचित और किन्हीं स्थानों पर उचित से भी 
अधिक सरक्षण मिन्ना हुआ है, मद्रास में ब्राह्मणों की सख्या कुल का 
केबल रे प्रतिशत थी परन्तु फिर भी उन्होंने प्रतिभिचित्त पर एकाघिकार 
प्रात्त कर लिया था और अन्य हिन्दुश्रों की अपेक्षा तीन गुनी नौकरियों प्राप्त 
कर ली थीं | इसलिये सयुक्त निर्वेच्चित समिति ने यह सुझाव दिया कि वहाँ 
ब्राह्मणों के श्रतिरिक्त अन्य हिन्दुओं के लिये सीट निर्धारित करदी जायें। 
पजाब में भी सिक्‍खों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया ।* 


साम्प्रदायिक-निर्वाचन-द्षेत्रों के श्रतिरिक्त, इस श्र धिनियम में समाज के विभिन्न 
वर्गों के लिये विशेष प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई थी। जर्मीदार्रो, 
विश्वविद्यालयों, वाणिज्यालर्यों, व्यापारियों, खेती करने वालो, खानों एक 
मि्लों में काम करने वालों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस सम्बन्ध 
में यह बान ध्यान में रखने की है कि देश के व्यापारिक श्रौर श्रौद्योगिक वर्गों 
का प्रतिनिधित्व यूगेपियन लोगों द्वारा ही होता था । 


कार्यकाल एवं पदाधिकारी-- 


व्यवस्थापिका-सभाश्रों का कायकाल हे वर्ष था परन्तु गवनर को यह 
अधिकार था कि यदि वह चाहे तो उसे इसके पहिले भी भग करदे। विशेषः 
परिस्यितियों में वह इसकी श्रवाघि एक वर्ष श्रोर चढ़ा सकता था। सभा को 
भग करने के पश्चात गवर्नर के लिये यह श्रावश्यक था कि वह ६ महीने के 
अन्दर श्रथवा भारत-मत्री की श्रनुमति से £ महीने में नये निर्बाचन के लिये 
एक तिथि निश्चित करे | यद्यपि गवर्नर व्यवस्थापिका-सभा का सदस्य नहीं 
या तथापि उसे इसमें भाषण देने का अ्रधिकार था। प्रथम चार वर्ष तक 
व्यवस्यापिक-सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति गवनर द्वारा तथा इसके पश्चात्‌ 
उसकी स्वीकृति से सदस्यों द्वारा स्व्य अपनी सदस्यता में से करने का 
आयोजन किया गया या। उप-अध्यक्षु को, व्यवस्थापिका-समाञ्नों को आरम्म, 
से स्य दी चुनने का श्रविकार था । 
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“सन्‌ १६१६ का भारत-शासन-अधिनियम ) [ श६ 
“अधिकार एवं गवर्नर के प्रति सम्बन्ध 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा को प्रान्त में उत्तम शासन स्थापित 

- रखने के लिये प्रान्तीय सूची में सम्मिलित विपयों पर नियम बनाने का 
अधिकार था। वद सन्‌ १६१६ के भारत-शासन अधिनियम से पूर्व धअथवा 
चाद में पास किये गये क्सो नियम को रह कर सकती थी या उसमे संशोधन 
कर सकती थो | झुछ विषयों पर व्यवस्था पिका सभा में गवनर-जनरल की पृ 
अनुमति के बिना विधेयक प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे। उदाहस्णार्थ, 
केन्द्रीय नियमों को नियमित कूने के सम्बन्ध में कोई विधेवक प्रान्तीय 
व्यवस्यथापिका-तभा में प्रस्तुत नहीं क्या जा सक्तता था। पालियामेण्ट द्वारा 

बनाये गए. फिसी नियम के सम्बन्ध में भी प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा कानून 

नहीं चना सकती थी ।* व्यवस्थापिका-समा द्वारा पास हो जाने पर विधेयकों 

को नियम बनने से पू्द गइनर की स््रीकृति के लिये भेजा जाता था। ऋुछ 

विप्य ऐसे थे जिसके विधेयर्को पर गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त होने पर भी, नियम 

बनने से पूर्व गवनेर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त करना श्रावश्वक था। विधेयकों 

के सम्बन्ध में गवर्नर को तीन प्रकार की शक्तियों मिली हुई थीं। प्रथम, यह कि 

वह किसी विधेयक को स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार कर सकता था। दूसरे, बह 

अपने सशोधन के साथ विधेयक को व्यत्रस्थापिका-सभा के पास पुनर्विचार के 

लिये भेज सकता या। तीसरे, कुछ विधेयकों को बह गवर्नर-जनरल की 

स्र्रीकृति के लिये ग्षित कर सकता था ।* इस प्रकार के विधेवक घर्म या 


धार्मिक थ्राचार, विश्व विद्यालय, संग्क्तित विषय तथा मून्‍्गजस्व आदि के 
सम्बन्ध में दोते थे । 


इस्तातिस्ति विषयों के प्रशासन पर व्यवस्थापिकान्सभा को अधिकार था 
परन्तु संरक्षित दिपया के प्रशासन पर वह केवलईअपना प्रमाव हो डाल सक्ती 
थी | यदि व्यवत्या पिका-सना संरक्तित विषय पर गवर्नर द्वारा विफारिश प्रात 
किसी श्रधिनियम को उसी रूप में पास करने से इन्कार करती तो गयनर 
यह प्रमो.षणत बर सकता था कि विधेयक विशेष उसके उत्तरदायित्तों 
को पृण करने के लिये श्रावश्यक है । ततल्यश्नान्‌ बद जिघेबक 
प्रधिनिस्म छा रूप घारण कर लेता था| इस प्रकार बने हुए नियम 
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३० ] [ शासना 


की एक प्रति गवर्नर-जनरल के पास भेजनी पड़ती थी और वहः 
उसको सप्राट की स्वीकृति के लिये रख लेता था। पालियामेण्ट द्वारा स्वीकृत 
हो जाने पर गवरनर-जनरल इसकी सूचना गवर्मर को देता था और तत्पश्चात्‌ 
बह नियम व्यवस्थापिका-सपा द्वारा पास किये गये नियमों के सम्रान समझा 
जाता था । परन्तु आकस्मिक झ्रवश्यकता के समय गवनेर-जनरल को यह 
अधिकार था कि वह नियम को पालियामेश्ट की स्वीकृति के लिये रखने के 
स्थान पर स्वय श्रपनी स्वीकृति द्वारा उसे कार्यरूप दे दे, यद्यपि बाद में 
पारक्षियामेएट उसे रद्द भी कर सकती थी ।१ इन उपवन्धों से यह स्पष्ट है कि 
परक्षित विषयों पर गवर्नर का पूर्ण श्रघधिकार या और इन विषयों के लिये 
अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के लिये था, न कि प्रान्तीय घारा- 
सभा के लिये। 


परन्तु दृस्तातरित विषयों के सम्बन्ध में गवनर को इस प्रकार की शक्ति 
प्राप्त न थी । फिर भी वह किसी विधेयक, उसकी कसी घारा श्रथव्रा सशोधना 
पर किसी भी समय बहस को रोक सकता था। ऐसा करने के लिये उसे केवल 
यह प्रमाणणित करना होता था कि श्रमुक विधेयक श्रथत सशोघन उस प्रान्त,. 
अथवा उसके किसी भाग या अ्रन्य किसी प्रान्त की शान्ति के लिये घातक है ।' 
घन-सम्बन्धी विधेयक के लिये यइ स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रान्तीय श्राय 
में से किसो भी खर्च का प्रस्ताव गतरनर द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा में 
भेजे बिना स्वीकृत नहीं हो सकता था। इस प्रकार खर्च का प्रस्ताव 
व्यवस्था पिका-सभा के सम्मुख कार्यालिका ही करती थी ।* प्रत्येक वित्तीय बी 
के वारे में गबनर उस प्रान्त की प्राककलित प्रासियों और 
व्यर्यों का एक विवरण तैयार करवाकर व्यवस्थापिका-सभा के समक्ष रखता था | 
व्यय के मद अ्रनुदानों के रूप में व्यवस्थापिका-सभा के मतदान पर छोड़ दिये 
जाते ये ओर उन्हें व्यवस्थापिका-सभा पास कर सकती थी, रह कर सकती थी. 
कम कर सकती थी अ्रयवा क्छी मठ से बिल्कुल हटा सकती थी।* परन्तु, 
निम्नाक्ति खर्चो के सम्बन्ध में व्यवस्थायिका-सभा को मत देने का अ्रघिक्तार 
नहीं था -- 


(१) केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष दिया जाने वाला चन्दा, 
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सन्‌ १६१६ का भारत-शासन-अधिनियम ] [ ३१: 


(२) सरकारी ऋण का ब्याज, 

(३) ऐसा खर्चा जिसकी रकम कानून द्वारा निश्चित की गई हो, 

(४) भप्नाद श्रयवरा भारत-मत्री अथवा उनकी स्वीकृति से नियुक्त किये - 
व्यक्तियों की वैशन और वेतन, और 

(५) हाई कोर्ट के न्यायाघीशों और मद्दाधिवक्ता (५0४००४६७ 0९7678]) - 
के वेतन | 


इस विवरण से स्पष्ट हैं कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा को साधाग्गृतया 
घन-सम्बन्धी विधेयकों पर ऐसे श्धिफार नहीं दिये गये थे जो उत्तरदायी शासनः 
की स्थापना में सहायक होते | शान्ति एवं सुग्ज्ा स्थापित ग्खने के शअ्रधिकार 
की श्राष में गवनेर को कानून बनाने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार मिल: 
गए ये । वह विधेयकों को भारत-मत्री श्रोर पालियांमेश्ट की स्वीकृति के लिये 
भी रख सकता था| इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि, यद्यपि १६१६ के: 
अधिनियम द्वारा प्रान्तों में उत्तरदायी शासन को स्थापना का आरम्भ किया 
गया था झौर निपदेह यह सन्‌ १६०६ के श्रधिनियप्र की श्रपेक्षा प्रगतिशील 
यथा, तथापि इसके समस्त उपचन्धों में त्रिटिश सरकार द्वारा एक हाथ से- 
सुविधाये देकर दूसरे हाथ से उन्हें वापिस ले लेने की प्रद्मत भी विद्यमान यी | 

केन्द्रीय प्रशासन 

१६१६ के श्रधिनियम के स्वयिताओं ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया 
था कि भाग्त में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था उस समय तक उचित नहीं है 
जब तक कि प्रान्तों में इसकी प्रगति न हो जाये। इसलिये, अपने मुझकावों में 
उन्हेंनि केन्द्र में अनियन्वित शासन की स्थापना की और उसको तिटिश संधद 
के प्रति उत्तदायी चनाये रफा परस्तु प्रान्तों मे उत्तरदायी शासन की स्थापना के 
पश्चात्‌ केन्द्रीय शासन में भी परिवर्तन करना अ्रपेक्षित या और अधिनियम के: 
स्वयिता भी इसकी व्यवस्था भारतोय जनमत के अ्रनुकूच करना चादते थे | 
अतः उन्होंन कर्द्र में ऐसो व्यवस्थापिका-समा की स्थापना का छुक्काव दिया 
जो वास्तव में माग्तीय जनता की प्रतिनिधि हो। परन्तु उपयुक्त उद्देश्य के 
ग्राघार के काग्ण केन्रोत्र कार्ययालिका में जो परिवर्तन किये गए थे ग्रधिर 
मदत्वपूण नहीं ये । 
गवरनर-जनरल ओर कार्यकारिणी-- 


नए प्रस्धनियम के चनुतार गवर्ना-डनसल दो काउपाज्षिज्ञा पर लगी हर 
नियमित सीमा को दतय दिय्रा गया झीर इसकी सदम्पता के लि५ आवश्यक: 


चर | [ शासन 


अ्ईताओं में भी परिवर्तन किया गया | कानून-सदस्य बनने के लिये हाई को८ 
में १० साल से वकालत करने की श्रहेता को मान लिया गरा। कंमान्डर- 
ऋन-चीफ के अ्रतिरिक्त, कार्यपालिका में ६ सदस्य रखे गये जिनमें से तीन 
भारतीय थे । इस प्रकार इस श्रधिनियम द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी के स्वरूप 
ओर बनावट में कोई मदइत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। | पहिले की मॉति बैदेशिक 
आर गजनीतिव विभाग गवर्नर-जनरल के हाथ में रहे, कमान्डर-इन-चीफ सेना 
तथा अ्रन्य ६ सदस्यों को बाकी विभाग (१) णह, (२) वित्त, (३) कानून, (४) 
वाणिज्य तथा रेलवे, (४) शिक्षा, स्वास्थ्य ओर मूमि तथा, (६) उद्योग तथा 
अम-सौप दिये गए |* 


केन्द्रीय व्यवस्थापिक सभा-- 


उपयुक्त विवरण स स्पष्ट है कि सन्‌ १६१६ के भारत-शासन अधिनियम 
ने बेन्दीय कार्यपालिका के स्वरूप श्रौर बनावट में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं 
किया परन्तु केन्द्रीय धारा सभा के गठन, कार्यो और शक्तियों में अनेक 
सारगर्मित परिवर्तन हुए, इस वार जनता के [प्रतिनिधियों की सख्या बदादी गई 
आर इसे सरकार को प्रभावित करने के अधिक श्रवसर दे दिये गए | पुरानी 
व्यवस्थापिका के स्थान पर श्र व्यवस्थावन कार्य के लिये दो समाएँ कायम की 
गई--प्रथम राज्य-परिषद्‌ ( कौंसिल आ्राफ स्टेट ) और दूसरी विधान-समा 
( लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली ) | 


राज्य-परिपद्‌ ( कोंसिल आफ स्टेट )-- 


राष्य-परिपद्‌ के सदस्यों की श्रधिकतम सख्या ६० रक्खी गई आर इसका 
कार्य-काल ५ वर्ष नियत कर दिया गया | इन ६० सदस्यों में निर्वाचित और 
नाम निर्देशित दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित थे |! निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या ३४ और श्रन्य की २६ थी। नाम निर्देशिता सदर्स्यों में २० से श्रधिक 
सरकारी-व्यक्ति नहीं रक्खे जा सकते थे। ३४ निर्वाचित सदस्यों में से १६ 
सामान्य निर्वाचन-न्षेंत्र से, ११ मुसलमान, १ घछिकव तथा ह यूगेपियन वाशिज्य 
के निर्बाचन क्षेत्र से श्राते थे | गवर्नर-जनरल इसके सप्मापति की नियुक्ति करता 
था जो सरकारी सठस्य होता या | उसको सभा के सम्मुख भाषण देने का 
अधिकार था और अपने भाषण के प्रति वह सदस्यों विशेष कौ उपम्थिति भी 
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आवश्यक कर सकता था | यदि वह चाहता तो दोनो सभाओं की सम्मिलित' 
उपस्यिति में भाषण दे सकता था। अपनी इच्छानुसार वह इस सभा का 
आहान, गिल्मम्बन अथवा विघटन कर सकता था। सभा के लिये स्थान ओर 
समय निश्चित करने का श्रधिकार भी उसे प्राप्त था। विधान-सभा की श्रपेत्षा 
इसके मतदाताओं की योग्यतायें बहुत ऊँची थी। अ्रतः प्रत्यक्ष निर्वाचन की 
प्रणाली पर श्राधारित होते हुए मी इसका निर्वाचन क्षेत्र बहुत सकुचित था | 
वाम्तव में, यह सम्या जमींदागे तथा पून्ीवादियों के हिती की प्रतिनिधि थी । 


विधान सभा ( लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली ) 


झधिनियम के अनुसार विधान-सभा का श्राकार काफी का 
दिया गया था। इममें भी निवाचित श्रीर नाम निर्देशित छटत्यों की व्यवस्था 
की गई शोर इसकी सदस्य सख्या १४० नियत की गई। इनमें से १०० 
सिर्वाचित तथा शेप नाम निर्दशित थे | थ्रनिर्वाचित सदस्यों में से २६ सरकारी 
सदस्य होते थे | विशेष परिश्यितियों में इस सभा के सदस्यों की संख्या बाई 
भी जा सकती थी ।' ह॒ 


विधान सभा ने जिस समय काय भार सेंभाला इसके सदस्यों को सख्या 
१४५ थी। इनमें १०७ निर्वाचित सदस्य ये, निनमें से ५३ सामान्य निर्वाचित 
क्लेत्र से, ३० मुतशमान, २ सिक्स, ६ यूरोपियन, ७ जमींदार तथा ४ भारतीय 
व्यापार-हितों के प्रतिनिधि ये । इनके श्रतिरिक्त, नाम निर्देशित सदस्यों में जो 
और-सगकारी होते थे, उनमें दलित जातियों, ऐ| ग्नो इण्डियनों तथा इसाई श्रादि 
में से एक-एक दोता था। विधान सना में प्रान्ती की खबस्वता की सख्या 
लन-सख्या के प्राघार पर नहीं, उन महत्व के आावार पर निश्चित वी गई 
थी | उदाहरणार्थ बस्बई तथा मद्रास प्रान्तों की जन सरप्रा में एक विशाल, 
श्रन्तर दोते हुए नी उनके सदस्यों को संख्या समान ही रक्तनती यह थी । 


व्यय तथा प्रासियों का वार्सिफ दिवस्ण केंस्रीय व्यकम्थापिया के सम्मुच 
स्गा जाता था| परलनु व्यय सम्बन्धी कोई थी विधेषह् (छा॥) गवनेर-जनस्ल 
थी स्पोज्त बिना नहीं रखा ला मकता था | इसके खतिरिन्त 
निम्नलिशित व्यय सम्बन्धी सिवेप्कों पर, जलिन्दे गव्नस-श्मसल अपन 
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परिषद्‌ में पास करता था, विधान सभा को मत देने का अधिकार नहीं था-- 
(१) सरकारी ऋणों पर सूद तथा प्रतिध्यापन कोप सम्बन्धी प्रभार; (२) ऐसद 
व्यय जिनकी राशि नियम द्वारा निर्धारित करदी गई हो, (३) एसे व्यक्तियों के 
वेतन तथा उत्तर वेतन जिनकी नियुक्ति सम्राठ द्वारा या उसकी स्वीक्ृति सेः 
भारत मन्त्री द्वारा हुई हो, (४) चीफ कमिश्नरों तथा न्यायिक कमिश्नर का 
वेतन; और (५) धार्मिक, राजनीति और सुरक्षा सम्बन्धी व्यय । 


इन व्ययों के अतिरिक्त श्रन्य व्ययों के विधेयक विधान-सभा के समझ्ष उसके 
मत के लिये प्रस्तुत किये जाते ये और विघान सभा को यह श्रधिकार था कि 
वह इन विधेयर्कों को स्वीकार करे अ्रथवा नहीं । बह माँगे हुए घन में कभी 
भी कर सकती थी। किन्तु गवनर-जनरल श्रस्वीकृत माँग को पुन पूरा कर 
सकता था | ऐसा करते समय उसे केवल यह घोषित कर देना पड़ता था कि 
उसे इस बात का विश्वास है कि जो माँग विधान सभा द्वारा ठुकरा दी गई 
है वह उसके उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये आवश्यक है। विशेष श्रावश्यक्ता 
के ग्रवसर पर गवर्नर-जनरल को यह भी शझ्रधिकार था कि बह जिस व्यय को 
ब्रिटिश-भारत में शान्ति स्थापना के लिये श्रावश्यक समश्षे उसको स्वीकार करे। 


इन उपबन्धों के आ्रवार पर यह कहा जा सकता है कि _ वास्तव में सन्‌ 
१६१६ के भारत-शासन अधिनियम द्वारा वित्त-सम्बन्धी विषयों में गवर्नर-जनरल 


को विस्तृत भ्रघिकार दे दिये गए थे। इसके अतिरिक्त; साधारण नियमो के 
सम्बन्ध में भी गवनर-जनरल के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं श्राई 
थी | केन्द्रीय व्यवस्थापिका को इस अधिनियम के श्रन्तर्गंत एक ओर जो कुछ 
श्रधिकार प्रदान किये गये थे दूसरा ओर से उनको छीन लिया गया था । 
डउदाहरणाय, केन्द्रीय व्यवस्थापिका को यह अधिकार दे दिया गया था कि 
वह न्यायालयों, प्रिव्शि-मास्त के सम्पूर्ण स्थानों तथा सभी व्यक्तियों के लिये 
नियम बना सके परन्तु इस पर कुछ श्रावश्यकर शर्तें रखदी गई थीं | ऐसे विपयो: 
पर, गवर्नर-जनरल की पहले से ही स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी, जिनका 
सम्बन्ध किसी शांत से अथवा किसी प्रातीय व्यवस्थापिका सभा के का नून में 
परिवतन करने से होता था। यह सत्य है कि इस प्रकार के प्रतिवन्ध के कारण 
केन्द्रीय व्यवस्था पिक-समा प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा के कार्य में व्यर्थ हस्तक्षेप 
नहीं कर मक्‍ती थो, किन्तु अन्य विपयो पर भी गवर्नर-जनरल की पहले से 
स्प्रीकृति लेनी आवश्यक थी। उदाहरणार्थ, जब कमी सरकारी ऋण, भाग्तीक 
आय, चम अथवा धामिक रीतियों, सैनिक कार्यवाहियों, विदेशी और राज- 
नीतिक सम्बन्धों तथा किसी कानून या अध्यादेश पर (जिसे गबर्नग्-जनरल न 
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बनाया ही) केन्द्रीय व्यवस्यापिका को गवरनर-जनग्ल की पहले से स्वीकृति प्राप्त 
करना श्रावश्यक होता था । इसके श्रतिरिक्त, जब दोनों सदनों से कोई 
विधेयक पास हो जाता था; तव भी गवर्नर-जनरल कौ स्व्रीकृति की ग्ावश्यक्ता 
पड़ती थी | ऐसे श्रवसरी पर गवर्नर-जनरल को श्धिकार होता था कि 
बहू टस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे श्रथवा नहीं ओर बदि वह चाइता 
तो विधेयक को केन्द्रीय ब्यवस्थापिका के सन्दुग्य पुन; विचार करने के लिये 
मेत्र देता था या वद्द इस इगलेंड के सप्रार्‌ की स्त्रीकृति के लियेभी 
भेन्न सफ़्ता था | वह किसी भी ऐसे विधेयक श्रथया किसी उिधेयक में होने 
वाले मशोचन को, जिसका सम्बन्ध ब्रिटिश-भाग्त में या उसके किसी भाग 
में शान्ति भग करने से होता था, केस्द्रोप व्ययस्थायिका में उपस्थित होने 
से गेक् सकता या | इस सम्बन्ध में यदं वात स्मरणीय दं कि यदि केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका किसी विधेयक को उपस्थित न वरे श्रथव्रा उपम्यित करके 
उठे पास न करे तो गवर्नग--जनरल यह प्रमाणित कर वकता था कि शान्ति 
स्थापना के लिये तथा भाग्तीय सग्फार के हित के लिये श्रमुक विधेयक 
आवश्यक है ओर फिर वह' विधेयक व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किया गया 
ही समझा जाता था। यह सत्य है कि इस प्रफार बना हुश्रा नियम ब्रिटिश 
समद के समक्ष उपस्थित क्‍या जाता था ञ्रार जब तक उस पर इगलैंड 
के मप्नाद की स्त्रीकृति प्राप्त नहीं हो जाती थी उसे प्रयोग में नहीं लाया 
जा कक््ता था; किन्तु विशेष श्ावश्यक्रता के अ्रवसर पर गवनेर जनग्ल यहू 
भी झआशा दे सकता था कि यह कानूत शोत्र ही प्रयोग में श्रायेगा ग्रौर उस 
विधेपक को तुरन्त ही कानून का रूप दे दिया जाता था और उसका डउपशेग 
तब तक किया जा सकता था जब तक कि इगलैड कामप्राट उते गेक्न 
के लिये श्रदेश न दे। ह 
भारत मंत्री तथा उसकी कान्स्िल 

सन्‌ १६१६ के प्रधिनियम ने भारत-मत्री का उत्तरदायित्व पहले की श्रपेत्षा 
खधिफ वास्तविक कर दिया था क्योंकि श्रव उसका वेतन सखद द्वांसा दिया जाने 
सगा। प्यव्र उसकी कोलसिल के सदस्पी फी सख्या शी निश्चित कर दी भर थी 
जो क्ि कम से कम ग्राव तथा श्रधित्त से अधिक बारह थी | इनमें कम ते कम 
शाये मटस्पों के लिये नियक्रि से पटले गम से कम १०वर्ष तह भारतदर्ग में राग्य 
सेब्ा-काय ध्रथवा निवास झावश्यक्र था | इन संदर्न्य का काय-काल श्रव ७ व 
से घटा कर ५ दप ऋझर टिया गदा 'ौ्रीर प्रत्येश सम्म्य को १२०० पांह बार्दिक 
तने दिया माने लछगा। मियुल्कि हर समय जो मदसझुप भारत में म्यायरी रूप से 
टला ते उसे ६०० पराद भें के झप से आर सिये काते थे। भारत-पंद्ी दो 
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भारत के प्रशासन-कार्य में विशेष श्रधिकार प्राप्त थे। कौंसिल का अ्रधिकार 
तो सिर्फ उन्हीं ख्चों पप था जिनका भार भाग्तीवब-श्रागम पर पड़ता था 
ओर जिनका सम्बन्ध राज्य-पेवा कार्यों स होता था। इन दोनों विषयों 
का निर्णय कौंसिल की बेठक में बहुमत से होता था मगर साथ ही भारत 
मन्त्री को यह अ्रधिकार होता था कि वह किसी भी मामले को कॉौंसिल के 
समक्ष रखे श्रयवा नहीं | इस अ्रधिनियम के द्वारा मारत-मम्त्री से एजेन्सी 
प्रकाये ले लिये गये थे और उन्हें भारतवर्ष के हाई कमिश्नरो को सॉंप दिया 
गया | हाई कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर-जनरल श्रपनो कौंसिल की राय से 
तथा भारत-मन्त्री की स्वीकृति से कग्ता था। भारतीय-विद्यार्थी-विमाग, 
लंचय-विभाग, तथा मार्तीय बाशिय्य-कमिश्नर पर नियन्त्रण के कार्य, हाई 
कमिश्नर के सुपुद कर दिये गये | 

[यह सत्य है कि सन्‌ १६१६ के अधिनियम के अनुसार भारत मन्त्री 
के अधिकार सीमित कर दिये गए थे शझ्लौर विशेषकर हस्तान्तरित विपर्यों 
में उसकी शक्ति कम कर दी गई। भाग्त-मन्त्री इन विपयों में केवल केन्द्रीय 
विप्रयों के भ्रभिगक्षण, दो प्रान्तों के बीच विवाद-अस्त प्रश्नों के निर्णय, 
ब्रिटिश साम्राज्य-हिर्तों के श्रमिस्त्ुण, भारतवर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य के 
श्रन्य भागों के बीच में समस्याओ्रों के सुलकाने और हाई कमिश्नर, ऋण लेने 
तथा कर्मचारी वग के हितों की सुरक्षा के लिये हस्तक्षेप कर सकता था । 


भारत में राज्य सेवायें 


सन्‌ १६१६ के अधिनियम में राज्य सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध 
मी ये। भारतीय राज्य सेवाओं के सदस्य सरकार के श्रधीन होते थे 
ओर इन सदस्यों की नियुक्ति करने वाले अधिकारी से कम शक्ति रखने 
वाला कोई मी अ्रधिकारी इन्हें पदच्युत नहीं कर सकता था। भारत 
मन्त्री को यह अधिकार दिया गया था कि राज्य सेवाओं के किसी भी 
पदच्युत्‌ सदस्य को फिर से उसके स्थान पर श्रासीन कर दे। यदि कोई 
सदस्य, जिसे मारत मन्‍्त्री ने अपनी कौंसिल् की राय से नियुक्त किया; 
दो, श्रपने प्रति किसी अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा को हानिप्रद समझता 
हो और साथ ही वह अपने प्रति श्रन्याय को २ कराने में असमर्थ रहा हो, 
2 नर 90 के लिये प्रार्थना कर सकता था। ऐसे अवसर पर 
जाँच कराये और 0 तक या कि वह इस प्रकार की शिकायतों को 
अप में उचित श्राशा दे । इसके अतिरिक्त, मारत 
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मन्‍्त्री को राज्य सेवाश्रों के वर्गोकग्ण, भत्तों, नीकरियों की परिस्थितियों, वेतन, 
भत्ते तथा अनुशासन के सम्बन्ध में भी नियम बनाने का अधिकार था। 
यह अधिकार गयर्नर-जनरल श्रथवा स्थानीय सग्कार को भी दिये जा सकते 
थे किग्तु शर्त यह थी कि जिन कर्मचारियों को नियुक्ति सन्‌ १६१६ के 
अधिनियम के पूर्व हुई थी उनके पुराने अधिकार सुरक्षित रखे गए ओर उनके 
श्रधिकार्गें को समाप्त करने की दशा में प्रतिकत का झावोजन किया गया | 
राज्य कर्मचारियों के उत्स-वेतन श्रादि के नियम वे ही रखे गए. जो १६१६ 
के अधिनियम के पूत्र ये | यद्यपि भाग्त मन्नी को इन नियमों में परिवर्तन 
करन का श्रघिकार दिया गया तथापि उसके जिये यह आवश्यक था कि 
राज्य सेवाओं के सदस्य के वह उत्तर वेतन सम्बन्धी अविकार्रों को भी ध्यान 
में रस्खे! [ 
देशी राज्य 

इस श्रधिनियम के प्न्त्गत केवल प्रान्तीय, केन्द्रीय तथा शह सरकार 
के पतनन्च की ही व्यवस्था नहीं की गई थो वग्न्‌ देशी गसर्ज्यों के 
सम्बन्ध में भो वेघानिक परिवत्तन किये गये थे। यह प्रबत्न कया गया 
कि किसी प्रक्नार मिटिश सरकार तथा देशी राज्यों में सहयोग की 
भावना पेटा हो ज्ञाय | इसी उद्दंश्य की पूर्ति के लिये एक नन्‍्शन्मण्डल 
की ध्यापना की गई | इसके साथ हो नरेश मण्डल की एक स्थायी समिति 
का निमार्ण भी किया गया ) जब कभी त्रिटिण सरकार तथा देशी गय्यों में 
मतभेद दोता था तो उसकी जोंच करने के लिये एक शायोग की स्थापना 
दोती थी | मोन्टेग्यू तथा चेम्सफई दोनों ने ही देशी नरेशों को यद विश्वास 
टिलाना झ्ावश्यक समझा कि भाग्तवप में कसी प्रकार का भी वैधानिक 
परिपर्मन क्यों न हो देशी नरेशों के उन अधिकारों तथा विशेषा्िकारों मे, 
जो कि उन्हें बिभित्र सम्धियों तथा सनदों द्वारा प्रात हुए ई, कोई कमी 
नहीं श्रायंगी । एघर देशी नरेंग इस प्धिनियम के पास हो जाने पर अपने 
खपित्नारं में दि कया चाहते थे, क्न्‍तु इस झरुम्यन्थ में यए बात जान 
लेगा धशापशयक ६ कि ब्रिव्शि सस्कार देशी नरेशों को अरने अ्रदीन मानती 
ने शपन लिये बह शिकार नया था कि उसको देशी 
- करने का पूण ख्रधिक्षार होगा और ऐसा करते 


समय काई नी मन्धि दथपा सनद उसके मार्ग में नहीं झायेगी । 


ब्थ प्5 


सम ई८५७ की कराई दुछ् समय बाद तह विद्शि सस्साः ये 
सन इेझपुे को क्रान्िि के दृद्ध समय दाद तेज व्रिविश सस्बार देशी 
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श्ष् ] [ शासन 


नरेशों को सदेह की दृष्टि ले देखती थी । उसे भय था कि कहीं ये सब लोग 
मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध न करने लग जॉय | श्रतः वह उनके आपस 
में मिलने-जुलने को रोकने के प्रयत्न में रहती थी । किन्तु जिस समय से भारत 
के जन साधारण में राष्ट्रीय भावना जाग्रत होने लगी थी ब्रिटिश सरकार 
की देशी नरेशों के प्रति नीति में एक विशाल श्रतर हो गया था और 
अब ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रति सहायता की नीति को बरतना आआरस्म 
कर दिया था। लॉड लिटन, लॉड कर्भन तथा लॉ मिनटों सब इस नीति फे 
समर्थक ये लॉड हार्डिज तो और भी अ्रधिक श्रागे बढ गया था। उसने 
देशी नरेशों का एक सम्मेलन क्या और उसमें देशी राज्यों में उच्च 
शिक्षा फैलाने के विचार को रखा तथा देशी नरेशों को आपस में मिलने- 
जुनने के लिये भी प्रोत्ताहित किया। जब कभी उनके हित का प्रश्न 
उठता था तो ऐसे अवसर पर वह स्वय उनसे परामश कर लिया करता 
था | लॉड चेम्सफर्ड ने भी इन्हीं लोगों की नीति का अनुसग्श किया। 
उसने उनकी मोगो के प्रति सहानुभूति का रुख अ्रपनाया | उनकी प्रमुख 
मॉँगे ये थीं कि हें श्रखल भारतीय नीति में भाग लेने दिया जाये, दूसरे 
'ब्रिव्श सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य होने वाले अ्रमियोगों का निर्णय 
केबल ब्रिटिश न्यायालयों के हो सुपुर्द नहीं किया जाये तथा सन्धियों की 
सम्पूर्ण घाराश्रो का पूर्णतया पालन किया नाये। 

अतः १६१६ के अधिनियम में, योजना के श्रनुसार ब्रिटिश सरकार त्तथा 
देशी राज्यों के मध्य सहयोग की कोई भावना न होते हुए भी राजकीय 
उद्‌ घोषणा द्वारा नरेश-मण्डल की स्थापना के निर्णय को, घोषणा की गई। 
लार्ड चेग्सफर्ड ने शासक-नरेशो तथा शासक-प्रमु्खों में अन्तर बताया | उसके 
अनुसार शासक-नरेश वे समझे गये जिन्हें पूर्वजों के समय से सलामी दी 
जाती थी तथा जिन्हें आन्तरिक शासन में पूर्ण स्व॒तन्नता प्राप्त थी, ये नरेश 
मणएडल के सदस्य भी होते थे । इनके श्रतिगिक्ति, शेप शासक-प्रमु्च कहलाते 
थे | नरेश-मण्डल में १०८ शासक-प्रमुख होते ये जो कि स्वय अपन श्र घिकारों 
के श्राघार पर ही नरेश मण्डल के सदस्य बनते थे तथा १२ शासक-प्रमुखों 
के प्रतिनिधि होते थे | नरेश-मण्डल की वार्षिक बैठक होती थी और इसका 
मभापतित्व बायसराय द्वारा किया जाता था | वायसराय वी अनुपस्थिति में 
नरेश-मण्डल द्वारा चुना गया चान्सलर सभापति का कार्य कर्ता यथा। 


वायसराय, नरेश-मण्डल से देशी राज्यों की भूमि श्रादि के बारे में परामर्श 
किया कक्‍्स्ता था। 


सन १६१६ का भारत-शासन अधिनियम ] [ ३६ 
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सन्‌ १६१६ के अधिनियम में यद्द भी व्यवस्था थो कि श्रधिनियम के पास 
दो जाने के १० वर्ष पश्चात्‌ भारत मन्नी, ससठ के दोनो सदनों की सम्मति 
से ब्रिव्शि सरकार की स्वीकृति के लिये एक प्रायोग का नाम प्रस्तावित 
करेगा | सरकार द्वारा स्व्रीकृत होने पर इस शआ्रायोग के सब्य्यों द्वास भारत 
में गजनैतिक प्रगति, शिक्षा, प्रतिनिधि संध्याश्रों ग्रादि का निरीक्षण करने 
का आयोजन था | इन सदस्यों को यह भी राब देना था कि भारत में 
उत्तरदायी शासन की स्थापना किस झआ्रश तक कर देनी चाहिये। उन्हें 
भाग्त में केन्द्र तथा प्रान्तीय शासनों के बीच सम्बन्धों की जॉच का 
काये भी करना था !! इस आयोग को व्यत्रस्था मो देश में उत्तरदायी शासन 
के लिये कम महत्वपूर्ण नहीं है । 


मान्ट-फो्ड सुधारों का व्यवहारिक रूप 


प्रेफ़िमर कीथ ने सत्य ही कहा है कि. सन्‌ १६१६ के भारत-शामन- 
“अधिनियम के पास दोने से पृ द्वी श्रयस्‍्थायें उसके प्रतिकूल हो गई थीं और 
विशेषकर इस प्रधिनियय को जटिल योजना कौ सफलता के लिये यह 
प्रावश्यक था कि देश सें उसके लिये अनुकूल वातावरण उपस्थित हो | यदि 
यह फ्रधिनियम महाबुद्ध के छिडने से पहिले या उसके ठीक प्राग्म्म के समय 
पास कर दिया जाता तो ऊदाचित्‌ भारतवासी उसे सह अगीकार कर लेते । 
परन्तु महायुद्ध की घवनाश्रों तथा उस काल में देश:की श्रान्तरिक परिस्थितियों 
ने मिनक्र भारतवासियों में एक ऐसी नई चेतना उत्न्न कर दो यो जिसकी 
संतुस्टि के लिये मान्न्‍-फोई लुधारगें जेसी श्रभावपूर्ण योजना पर्यात नहीं थो। 
महाबुद्ध में भास्तीय सैनिको को पश्चिमी सेनाश्ों के साथ मिलकर लड़ने का 
मीका मिला या। श्रतएव इस सम्पर्क से उनमें दासता की विगेधी धआात्म- 
विश्वास की भावना का उदय हो शयया था। डन्ते यह भी आणा थो कि 
सटायुद्ध फै समापन के पश्चात्‌ इसका देश भो सतन्न कर डिया जायगा 
न्‍्पोकि मित्रगछ चागे ब्रोर बद प्रचार कर रहे थे किये स्द्रतम्त्नना के लिये 
युद्ध कर रहे हैं। अ्रधिक्तश मारतीप भी इसी ग्ाशा के पात्र थे | परन्तु युद्ध 
को नमामि के पश्चात्‌ रीजद नियस, प्रेस का निय्रण मलियानवाला बाग 
की दुख्ना, गििचाफत के प्रश्न पर त्रिदिश सरझशर कौ मौत श्रादि प्रद्नाशों 
ने भारतवासियों के रुप को श्रावेशपूर्ण दगा दिया | उन्हें इस बात का स्पष्ट 
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शान हो गया कि सरकार के कथन और वास्तविक नीति में बहुत अन्तर है। 
अत सदेह और असतोष के वातावरण में इस अधिनियम का कायकरण 
आरम्भ हुआ जिसके कारण इसकी असफलता आरस्म्म से ही प्रतिभातित होने 
लगी । 


परन्तु केवल वाताबग्ण की अ्रनुकूलता को हो मान्ट-फोर्ड सुधारों की 
असफलता का कारण मान लेना उचित नहीं है। वास्तव में सुधारों की यह 
योजना, विशेषकर ट्विविध शासन-प्रणाली की व्यवस्था, इतनी दोषपूर्ण थी कि 
उसका सफल कायकरण सभव नहीं था। भारतवासिर्यों के श्रसतोष के होते 
हुए भी ग्रद उनके लिये कोई एसी योजना बनाई जाती जिसमें उनको 
उत्तरदायी शासन प्रदान करने का वास्तविक प्रयन किया गया होता तो वे 
डसे सुपचाप स्त्रीकार कर लेते | लेकिन मान्ट-फोर्ड सुधार में उत्तदायी शासन 
का केवल दिखावा मात्र था , सरकार की वास्तविक निरंकुशता में इससे कोई 
विशेष अन्तर नहीं होता था। स्वय अ्ग्रे ज अधिकारियों की सम्मति में द्विविघ- 
शासन-प्रणाली जटिल एव श्रव्यवस्थित थी | लार्ड करन तथा लाड बर्कनहैड 
का भी यही विचार था कि मान्ट फोर्ड सुधारों की योजना कोरी बुद्धिमत्तापूर्ण 
है | ऐसी दशा में इसके सफन्न होने की अधिक समावना नहीं थी | 


यह हम ऊपर बतला ही चुके हैं कि सन्‌ १६१६ के भारत-शासन अ्रधि 

नियम की सबसे महतल्वमूण विशेषता प्रान्तों में द्विविध-शासन की स्थापना 
थी । २० अ्रगस्‍्त सन्‌ १६१७ की घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन केः 
क्रमिक विकास का लक्ष्य प्रक" किया गया था श्रत विकास की क्रमिकता 
के विचार से पहिले प्रान्तों में हो द्विविध-शासन के सुधार का भ्रीगणेश' 
किया गया | परन्तु ट्विविघ-शासन की यह व्यवस्था सिद्दान्त, योजना तथा 
व्यावहारिक रूप सभी प्रकार से दूषित थी । धिद्धान्ततः यह प्रणाली 
बिल्कुल गलत थी । शासन को दो बेमेल हिस्सों में विभाजित करके इसने 
उसकी सजीब एकता ( 058%7० प्या+ए ) की समाप्त कर दिया था। यह 
सर्वविदित सय है कि शासन का कार्य उसके स्वरूप को विच्छिन्न करके सुचाद 
रूप से नहीं चलाया जा सकता। द्विविध-शासन-प्रणाल द्वारा शासन को 
ऐसे दो भागों मे बॉँठ दिया गया था जिसमें से एक तरकारी तो दूसरा गेर- 
सरकारी, एक निर्वाचित था तो दूसरा अनिर्वाचित। सपार के कसी भी 
शासन-विधान में ऐसी विचित्र व्यवम्या श्रमी तक देखने में नहीं श्राई | सच 
बात यह है कि भारतीयों मे उत्तररायो-शासन का केवल भ्रम उलन्न करने के 
लिये ब्रिटिश सरकार ने इस प्रणाली को जन्म दिया था | 


जज 


सन्‌ १६१६ का भारत-शासन अधिनियम ) [ ४६: 


सुघार योजना में द्विविध-शासन की प्रणाली दूषित थी। विघरयी 
का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि हृस्तान्तरित विपर्यों के लिये 
उत्तरदायी मत्री स्तत्र रूप में कार्य नहीं कर सकते थे | उन्हें किसी विभाग 
का नियत्रण सम्पूर्ण रूप से नहीं दिया गया या। इस अधिनियम के अ्रन्तगंत 
कार्य करते हुए. मद्ास के विकास मंत्री के कथन से द्विविध शासन का यह दोप 
प्रकट हो जाता है| मुढो मैन कमेयो फे सम्रन्ष श्रपनी स्थिति का वणशुन करते 


'हए उन्होंने कहा कि “मे विक्रास मन्नी था परलु वर्गों पर मुझे कोई श्रधिकार 


नहीं दिया गया था, मे व्यव्ृसाय-मत्री भी था पर कारखाने मेरे श्रधिकार-न्षेत्र 
से बाहर थे क्योंकि वे सरत्तित विपयो में सम्मिलित थे ; कृपि-मत्री होते हुए 
भो सिंचाई की व्यत्वस्था पर मुझे कोई श्रधिक्ार नहीं दिया गया था| इस 
उदाहरण से स्पष्ट है कि विपयों का इम्तातरित एवं संरक्षित शौषकों में 
विभाजन कितनी दोयपूर्ण विधि से किया गया था। पर्तर संगठित विपय 
क्वल शआ्रार्थिक एवं प्रशातनीय महत्व के कारण श्रस्वाभाविक रूप में श्रलग 
कर दिये गए थे | इसम इस प्रणाली का स्वाभात्रिक दोप श्योर भी बढ़ 
गया था । 


इसके श्रतिरिक्त, मान्य-फोर्ड सुबारों के श्राधारभूत उपबन्धों के कारण 
दिविध-शासन के व्यावहारिक रूप में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई 
थीं जिनके कारण इसकी पिफलता अ्रवश्यमादी हो गई। अधिनियम की 
घाग २६(२) के अनुमार गवर्नर को कार्य की सुविधा के लिये नियम बनाने 
तथा ध्रध्यादेश जारी करने के विस्तृत अ्रधिकार मिल गए थे और वे इन 
अधिकारों का श्रवावित रूप से प्रयोग करते थे। वे श्रविकारात: ऐसे मियम 
चनाना काते थे जिनके फलस्परूप राग्य की श्रधिकाधिक शक्ति उन्हीं के रायों 
में रह । दूसरे, बंद मंत्रियों से सम्मिलित रूप से प्रसमशे नहीं करते थे। जिस 
वभाग के सम्बन्ध में उन्हें काये करना द्वोता था उसी से सम्बन्धित मत्री 
पशेप से वे व्यक्तिगत रूप में मिल लिया करते थे। इसके फलम्परूस, मत्रियों 
के पिनेद प्रशाली के समान, मसगुक उत्तरदास्ज्यि दी प्रथा का जन्म नहीं हो 
जिमके उच्च हो जान पर द्विविब-शासन की कसी हृठ तक सकता 
(प्‌ हो सकती थी | दृत्दातरित विषयों को काद्धित विपयो की अपेक्षा 
निम्नलर देने से उनके लिप्रे उत्रदायों मचियों में द्ीनता की भावना शआ्रागई 
थी । ने तो उनको कोसिन्न के सदस्दी के सम्रान प्रतिष्ठा प्राप्त थो बोर ने उ> 
सद्चाद का रेप क समका जाता था| झाथ दी व्यस्थारित्यनसमभाश्रों में नाम 


निदेशित सददयों को अधिकता के कारण उनका प्रमाद शोर भी कमर हो गया 


मकर ५ 


सम 
हे । 
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था | केवल उन्हीं मत्रियों को गवर्नर का कुछ सहयोग मिल पाता था जो कार्य- 
पालिका के गेर-सरकारी सदस्यों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित रखने में समर्थ 
थे | इस सब का फल्ल यह हुआ कि मत्रियों को दल के आधार पर उत्तरदायी 
शासन की प्रम्पराश्ों को निर्मित करने का मौका न मिल सका | श्रक्सर यह 
होता था कि यदि किसी प्रान्त में मतीगण प्रतिष्ठित अथवा विशेष प्रभावयुक्त 
होते थे तो व्यवस्थापिका-सभा में कुछ चहल-पहल दिखाई देती थी और 
शासन-कार्य की आलोचना की जाती थी श्रन्यथा यथापूर्व गवर्नर की खेच्छा 
से ही प्रान्त का शासन चलता था। 


गवर्नर के विशेष प्रमुत्व के ,अतिरिक्त मत्रियों की दूसरी कठिनाई घन के 
सम्बन्ध में थी । धन पर नियत्रण न होने के कारण उन्हें पग-पग पर कठिनाई 
का सामना करना पढ़ता था। मेध्यन कमेटी ने प्रान्तीय ्राय में से केन्द्रीय 
शासन के लिये चन्दे के जो उपबन्ध बनाये थे उनके अनुसार प्रान्तों की आय 
का एक वहुत बड़ा भाग केन्द्र को देना पड़ता था। दूसरे श्रफगानों से युद्ध 
चलने के कारण ( सन्‌ १६२० ) प्रान्तों की आशिक स्थिति बहुत घिगढ़ गई 
थी | प्रान्तीय आगम का एक वा भाग क्रान्ति विरोधी कार्यवाहियों में भी 
खर्च किया जाता था। श्रत मत्रियों को इस सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई हुई 
क्योंकि धन पर श्रधिकार न होने के कारण मे अपने उत्तरदायित्वों को वहन 
नहों फर सकने थे। 


मंत्रियों को तीसरी कठिनाई यह थी कि उनको अपने विभाग के सरकारी 
कमखा रियो पर पूरे नियत्रण का अधिकार नहीं दिया गया या। “निर्देश पन्न 
में गबनेर को यह श्रनुदेश दिया जात्ता था कि वे सिविल सरविस के सदस्यों 
को पूर्ण सरक्षण दें | अ्रत सरकारी कर्मचारियों पर उनका प्रभाव नहीं था। 
“उनकी नियुक्ति, स्थानान्तरण इत्यादि सब गवर्नर के हाय में रहते थे। इससे 
मत्रियों की स्थिति और भी दुर्वल हो गई जिसके कारण द्विविध शासन की 
प्रणाली का सफल काये कर्ण और मी कठिन दो गया । 


फिर भी, सन १६ १६ के भारत शासन श्रधिनियम का भाग्तीय राजनीतिक 
प्रगति में कम मदत्वपूर्ण स्थान नहीं है। शासन के प्रजानन्त्री करण की 
दिशा में यह पद्दिला चरग्ण था। पहिली बार इसके द्वार भारतीयों को 
“स्व-शासन की कठिनाइयों का श्रनुमब करने का मौका मिला। प्रान्तों में 
आशिक उनरदायिन्र की स्थापना द्वारा इस अधिनियम ने देश की वैधाकनि 
अगति में एक नए युग का प्रारम्म किया | 


किन नल 


४ "अध्याय ३ 


सन्‌ १९३५ के अधिनियम की जननी 
परिस्थितियाँ तथा विशेषताएं 


सन्‌ १६१६ के भारत शासन पग्रधिनियम से भारतीय जनता संतुष्ट नहीं 
हुई थी । यह अधिनियम उत्तरदायी शासन के विकास में प्रथम 
जिन्द होते हुए भी बी हुई श्राकाज्ञाश्रों की पूर्ति के लिये काफी नहीं था। 
दूमने द्विविध शामन सिद्धान्ततः बोजना में तथा व्यावहारिक रूप में दोषों से 
भरा हुआशा होने के कारण परोक्षण में श्रमफल रहा। जिम इद्देश्व को लेकर 
इसे कार्यान्वित क्या गया था वह बाछुनीय रूप पूरा नहा हुश्ना, उत्तरदायी 
शासन के विक्रास को इससे कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला और न 
हस्तान्तरित पिपयों से जनता को गज्य की कोई वास्तविक शक्ति दी हस्तान्तरित 
हुई। च्यवत्यापिका सभाओं में जो परस्व्तिन कये गये थे उनके कारण वे 
प्रजाताजिक संस्थाएं नहीं वन सकती यथीं ।' गवर्नगे के हाथे में विस्तृत 
शल्यों केन्द्रित कर दी गई यों । हस्तास्तरित विभागों के लिये 
गजन्व के प्रूथक्ध लोत नहीं दिये गए. थे। उनका सपने विभाग के सम्बगरी 
कर्मचारियों पर नियस्धण नहीं था । इन सव कारणों से प्रान्तों में उपस्दायी 
शासन का विकास नहीं हो पाया और परिणाम बढ हुआ कि वनता नए 
सुधारी के लिये आप करने लगो जिमके कास्ण मस्कार के लिये एक नया 
प्रधिनिय्म ब्नाना आवश्यक हो यथा । 


स्वु मनू १६१६ के अधिनियम को श्रमफलता के अ्रतिरिकि, कुछ और 

भी घट गे थीं जिन्दीने रनू १६६५ के अधिनियम को जन्म देने में थोग 
वं६र्ह६ व लकर सन्‌ ६३४ तक की प्राय, सभी मदस््रए्ग सप्टीय 

का एस अ्रदि के निर्माण पर प्रभाव पड़ा । उन धरनाओं का 
एस्चक के प्रभन सांग गष्टीब विद्याम की सम्न रूपण्रेगा में दिल्‍्लत 
रुन घर चुके दैं। सत्नेत में दे ये एं--स्सय्य-डल का सोसिन्तों में 
>पेश, खोइमन कमीशन का इहिकार, नेइरूू जरिये, नमक्‍-्तत्यात्रट थम 
'गोल मेज सम्मेचन का बढ्िक्षार, गांधी इविन समकोता ग्रौर ट्विनौयथ एव 
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तृतीय गोल-मेन्न सम्मेलन | इन सभी घटनाओं ने अग्रेजी सरकार को भारतीय; 
स्वराज्य के मार्ग में एक नवीन चरण उठाने के लिये वाध्य किया | 


यहाँ पर उपयु क्त घटनाओं का एक सक्तिप्त विवरण दे देना आवश्यक है |' 
चौरी-चौग की दुर्घटना के पश्चात्‌ महात्मागाँधी द्वारा श्रान्दोलन के स्थगित 
करने के परिणाम-स्ररूप खराज्य दल का, उदय हुआ । इसके नेताओं 
पडित मोतीलाल नेहरू और चितरजनदास ने यह योजना बनाई कि 
असहयोग आन्दोलन में सम्निद्ठित सर्वतोमुखी बहिष्कार को छोड़कर 
कौंसिलों में प्रवेश किया जाय और फिर वैधानिक श्रान्दोलन का आरम्भ 
किया जाय | अग्रेजी स.कार के साथ किसी प्रकार भी सहयोग न करना 
तथा शासन-कार्य में रोड़े अव्काना, इस ने अपना मुख्य कार्यक्रम, 
बनाया | आ्राशिक सफल्नता के साथ यह दल गति-रोध की नीति का पालन 
करता रहा परन्तु सरकार को यह ज्ञात हो गया कि भारतीयों को सतृप्ट करने 
के लिये कोई ठोस कदम अवश्य उठाना पढ़ेगा। श्रतः सन्‌ १६१६ के 
अ्रधिनियम के उपवन्धों के अ्रवीन २६ नवम्बर सन्‌ १६२७ को सरकार न 
भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने तथा उचरदायी शासन 
की स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिश देने के लिये साइमन कमीशन को 
नियुक्ति की | यह दो बार भारत, श्राया परन्तु इसमें भारतीय सदस्य एक 
भी न होने के कारण जनता ने इसका बहिष्कार किया! सभी स्थानों पर 
काले कण्डों और 'साइमन, वापिस जाश्रो” के नारों से इसका स्वागत किया 
गया | कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया | सन्‌ १६३० में इस कमीशन ने 
जो रिपोर्ट प्रकाशित की वह भी देश की समस्पाश्ना का सम्पूर्ण अध्ययन ना 
होने के काग्ण लोकप्रिय न हो सकी | लेकिन इस घटना की प्रतिक्रिया बड़ी 
रचनात्मक हुई | भारत-मन्नी लाई बिस्कन हैड ने इसो बीच में कहीं यह 
प्रकट कर दिया था कि अग्रनेज जाति ही भारतीयों का उद्धार कर सकती हैं 
क्योंकि वह उनकी श्रपेज्षा श्रधिक श्रेष्ठ है और उनके द्वारा साइमन कमीशन 
में 'स्व गोगव? सदस्यों की नियुक्ति के कारण, भारतीय नताओं ने उनके 
जातीय अ्रमिमान को अपना श्रपपमान और अयोग्यता के तके को अपने 
लिये चुनौती उमा । अत जिछ समय साइमन कमीशन भाग्त का दौरा 
कर रहा या उसी समय कामग्रेस ने एक सर्वब-टल सम्मेलन का आयोजन 
किया श्रौर इसमे माग्त के लिये एक नए विधान की रूप-रेखा बनाने के 
[ श्य से एक समिति नियुक्त की, जिसके अ्रध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू 
नियुक्त क्ये गए.। इस समिति ने श्रपनी रिपोर्ट (नेहरू खिोर्ट) प्रकाशित कर 
यह सिद्ध कर दिया कि भारतवासी केवल आलोचना या आर बनने करना। 
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ही नहीं जानते हैं, वल्कि उनमें ग्वनात्मक योग्यता भी है। देश के गष्ीय 
आन्दोलन की यह व्यावहारिक श्रभिव्यक्ति थी और लाड बॉश्नदिंड को 
श्रोग्ली-प्रेप्ठता की भावना का मुह तोड़ जवाब था | 
परन्तु इन घटनाओं से सग्फार के रुख में कोई विशेष श्रन्तर नहीं हुआा 
जबकि दूसरी श्रोर भारतीदा मे राप्दीयता की भावना परदिलें से और भी 
हद हो गई | महात्मा गावी न देश की मुक्ति के लिये श्रव एक अन्य डपाय 
का काम में लान का निश्चय किया । २६ जनवरी सन्‌ १६३० को कांग्रेस 
द्वाग स्यराय्य ठिवस मनाने के पश्चात्‌ उन्होंने वाइसगय लाड इरविन को 
दो बार चनावनी दी कि यदि उनकी मोाँगे पू०े नहीं की गई तो वे सावग्मती 
में नमक कानून तोडज़र संविनय अछजा आन्‍्टोलन का आग्म्म कर टेंगे। 
परन्तु बाहसगय पर इसका दुचछु ग्रसर से हुआ ओर योजना के श्रनुसार 
४२ प्ार्च यो गोंघी जी ने श्रपन श्राश्रम के साथियों एवं शुज्ञगत विद्यापीठ 
के विद्यायियों को साथ लेकर अपनी इतिहास प्रसिद्ध डाह्यौ की यात्रा आरस्भ 
कर दी श्रोर ६ श्रप्रोल को वहाँ पहुंच कर इन्दहोव अपने झछनुवायियों सहित 
नमक कानूत को भग किया | ६ श्ररेल को गाँधी जी ने इस आन्दोलन को 
विस्तार देने के उद्द श्य से एक घोषणा को जिसमें उन्होंने देश वासियों को 
प्रत्येक गांव में ग्नियमित रूप से नमक्त बनाने तथा अन्य निय्रमों को तोड़ने 
की भी नौति अपनाने का निर्देश दिया। इस श्रान्रोलन से पहिले लाड 
टुग्विन यह घोषणा कर चुके थे कि शीघ्र ही देश में बेवानिक प्रगति पर 
विचार करन के लिये सग्कार लन्‍्दन में त्रिदिण भारत एवं देशी रियासत 
के प्रतनिधियों की एक गोल मेन्न सम्मेलन का ग्रागोजन करने वाली है। 
लेक्न काग्रेन ने लाहोर के बापिक अधिवेशन (२६ दिसम्बर १६२६) में यह 
निर्णय प्रव॒द कर दिया था कि बह इसमें भाग न लेगी । शअ्रतः १२ नवम्बर 
सन्‌ १६३० से आर्यम दोन वाले प्रथम गोलमेन्न सम्मेलन में एक भी वाप्रेसी 
उपस्यित नहीं हुश्रा श्रीर पह सम्मेजनन भारत की भावी स्थिति से सम्बन्धित 
कुछ समस्पारों पर विचार करके १६ जनवरी सन्‌ १६३१ यो समामादों 
गया । द्वितौप गोठामैज के अरसर पर (७ सितम्बर सन्‌ १६३५ से १ दिसम्बर 
६३६) मदातमा गोवी तथा लाइ इरविन में स्मझोता होनलजाने के कारण 
गाघो भा भी उपस्थित थे। प*म्तु ोन्नर्जों मे ऐसो दृसनीति का उपयोग 
कप कि देश वी स्वाधीनता का प्रश्न तो देव गया झीर सास्प्रदाद्िक्ष्ता 
को समस्या उभर आर | संप-निर्माण की भी समस्या ने छुलक सझी | गाँधी 
जी ने इन दोनो समस्यपाझ्री के लिये उचित सुझाव प्रस्तुत किये परन्तु अन्त 
में उनको नियश लोटना पड़ा। यरकार ने १७ नवम्दर सन १६३२ हो 
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तृतीय बार गोलमेज सम्मेलन का श्रायोजन किया परन्तु इस बार भी इसमें/ 
कोग्रेस का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ ओर श्रन्य सम्मेलनों की 

भाँति इस सम्मेलन में भी हिन्दू और मुसलमानों के परस्पर हिर्तों के संरक्षणः 
पर बाद-विवाद होने के कारण देश के लिये कोई एक योजना न बन सकी । 

अत हिन्दू-मुस्लिम समस्या का बहाना लेकर अन्त में मारत के लिये विधान 

बनाने का काये अ्रग्रेजों ने स्त्रय श्रपने हाथों में ले लिया और इमके 

फलस्वरूप सन्‌ १६-५४ का अधिनियम भारतवासिरयों के सामने श्राया । 


इस विवरण से स्पष्ट है कि सन्‌ १६३५ का भारत-शासन-अ्रधिनियम उन 
घटनाओं का परिणाम था नो सन्‌ १६१६ से लेकर सन्‌ १६३५ तक भाग्त 
के राजनैतिक श्राकाश को तीत्र गति से आआच्छादित करती रहीं थीं। अनेक 
वाद-विवादों तथा समभौतो के पश्चात्‌ इसका जन्म हुआ था। सन्‌ १६३० 
की साइमन कमीशन रिपोर्ट, सन्‌ १६३०-३२ के गोल मेज सम्मेलन, सन्‌ 
१६३३ का भारतीय वैधानिक सुधारों का “हाइट पेपर, सन्‌ १६३४ की 
“व्हाइट पेपर के प्रस्तावों पर सयुक्त विशिष्ट समिति की रिपो५--हन सब ने 
मिलकर सन्‌ १६१५ से भारत-शासन श्रघिनियम को श्राधार प्रदान किया ।' 


विशेषताएँ 


सन्‌ १६१५ के भारत-शातन श्रधिनियम्र की मूलभूत विशेषताश्रों का 
तीन विभागों में श्रध्ययमन किया जा सकता है; अखिल भारतीय सथ की: 
व्यवस्था, प्रान्तीय स्वायतता की स्थापना ओर श्रासक्षण तथा अ्रमिरक्षण । 
ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 


अखिल भारतीय सघ-- 


अधिनियम में सघात्मक विधान की जो रूपरेखायें बनाई गई थीं उनमे 
कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनके कारण वह अन्य सघात्मक विघानों से विभिन्न 
हो गया था | इसका एक कारण यह था कि सघ की योजना स्वय भारतीय 
जनता द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई थी, अपितु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर 
थोपी गई थी | सध की रचना के लिये जो नियम बनाये गए थे वे किलिए्ट 
ये | इसकी इकाइयों की स्थिति एवं उनकी शासन-प्रणाली तथा कार्य-प्रणाली- 
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ग्रादि बहुत भिन्न थीं | उनके झाकार-प्रकार में असमानता थी । ब्रिटिश भारत' 
के प्रान्त लोकतम्त्रात्मक शासन से युक्त थे । देशी रियासर्तों मे एकतन्त्रात्मक 
गज्य स्थापित या। केवल उन्हीं गवर्नेरों एव चीफ कमिश्नर्से के प्रास्तों तथा 
देशी शज्यों को सघ में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई थी जो न्व्रय कतन्न 
आने के इच्छुक ये | देशी राज्यों के लिय्रे यह शर्ते रखी गई थी कि संघ रे 
प्रवेश करने के पश्चात्‌ कम्त से कम्त ३१२ प्रतिनिधि वे सब्रोय राज्य-प्तभा में 
भेजेंगे श्रीर सघ को घोषणा उस समय तक ने की जायगो जब तक कि प्रबेश 
करने वाले राज्यों की कुल जन-मंख्या सारे राज्यों की जनसख्या की कम्र से कम 
आधी न होगी। सब्र में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक राज्य के शासक को 
एक प्रवेश-क्रण-पत्र ( [78#प00॥6 ०( &९०००४६०॥ ) पर दृस्ताक्षर करने थे 
श्रीर तत्पश्चात्‌ सम्राट्‌ द्वार उसका निरेक्षण और स्वीकृति आवश्यक थी |, 
इन प्नों में शासकों को उन पिययो का उह्लेव करना था जिनके सम्पन्ध में 
वें सबोय-व्यवस्यापिका-समा को नियम बनाने का अधिकार देने के लिये तैयार 
ये आर साथ दी उनको यह भी ध्यान में रखना था कि उतको कोई शर्त 
अधिनियम की मूल-योजना के विपरीन न हो। इस प्रज्ञार सब की स्थापना 
स्राव द्वाग होती थो | सपर में प्रवेश करने वाली इकाइयों में पारस्परिक 
समकोते को इसके निर्माण का श्राधार नहीं बनाया गया था | यह सत्र सम्राट 
फो दी निश्चिव करना था कि कौन-कौनसी ग्थिसतें सघ में सम्मिलित द्वगी 
और उनके साथ क्‍या शर्ते सकती जायेंगी । सघीय-विधान में सशोधन करने 
की प्रक्रिता को बड़ा जगिल बना डिया गया था म्वोकि त्रिडिश ससद में 
इसको शक्ति निद्वित की गई थी। देशी रियासतं श्रपनी श्रसहमनता द्वाय 
धशोषन के मार्ग में बड़ी रुकावट पैदा कर सकती थीं। इत प्रकार, सप्राध्मक्त 
राज्य की स्थापना के लिये जो परित्पतियाँ, कारण ओर प्रयोधन श्रादि 
प्रावश्यक हैँ उनमें से कोई भो इस अधिनियम में सन्निद्दित योजना में 

उयमान ने थे। श्रीजिन्तामाीण के शब्दों में, सर सेमुय्रल होर ( 8: 
8१0४०७। ०५०७७ ) ने भाग्त के लिये उबर की योजना द्वाग उसका बढ़ा 
उरकाए किया क्योंकि न तो देश की परम्परा इसके लिये अनुझूल थी श्रोर 
ने उसको त्पावना के लिये देश के विशमिन्न सास्यों में कोई इन्द्धा हो थी (! 


[# 


किन सखका बह अमिवाय नहीं ह कि सन्‌ १६३५ के आ्धिनियम के 
पतगन स्थायित संपरीय शासन में ध्न्‍्य देशों के मंद दासनों से कोई 
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डेप [ शासन 


समानता नहीं थो, वल्कि सघ शासन को आधारभूत विशेपताएँ तो इसमें 
विद्यमान थीं | उदाहस्णा्, विधान जटिल था, सघ तवा राज्यों में शक्तियों 
का वितरण किया गया था और एक सघीय न्यायालय की भी स्थापना की 
गई थी जिसका क्चव्य यह था कि केन्द्रोय एबं प्रान्तीय शासनों तथा 
व्यवस्थापिका-सभाओं को अपने सुनिश्चित कार्यक्षेत्र के अतिक्रमण करने से 
रोके | विधान लिखित था श्रौर उसके सशोघन की प्रक्रिया भी जटिल थी । 


परन्तु इन समानताश्रों के श्रतिरिक्त, श्रन्य प्रकारों में ये विधान श्रन्य 
संघीय विघानों से मित्र था।! कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की भाति, इसकी 
इकाइयाँ स्त्र-शासित उपनिवेश न थे और न उनमें समान हितों के सरक्षण 
के लिये सम्मिलित होन की उत्कण्ठा थी। ब्रिटिश मारत के प्रान्त, अ्धि- 
नियप्र के बनने के पूर्व केन्द्रीय शासन के अधीन थे और उनकी शक्तियों एव 
कार्यां पर अनेक प्रतिवन्ध लगे हुए थे। इस अधिनियम क श्रन्तंगत केन्द्रोय 
महत्व फे विपय प्रान्तों से ले लिये गए श्रौर दोनों के बीच शक्तियों का 
“वितरण कर दिया गया । स्पष्ट है कि सघ को व्यवस्था स्वतन्त्र इकाइयों को 
जोड़ कर नहीं, बल्कि एकात्मक गज्य को विमाजित करके को गई थी । 


शक्तियां का वितग्ण भी 'प्रन्य देशों के सघ शासन से भिन्न था। 
कनाडा में सघ तथा राष्यों वी शक्तियाँ निर्धास्त कर दी २ई थीं, समद्ती 
सूची में बहुत थोड़े विषय सम्मिज्ञित किये गए थे और सघ शासन को श्रवशिप्ट 
शक्तियाँ प्रदान क्र उसकी सत्ता सर्वोच्च बना दी गई थी। श्रास्ट्रेलिया में 
सघ को निश्चित शक्तियाँ दी गई थीं, समवर्ती सूची विस्तृत थी और उन 
विपर्यों पर ज्ञो म्पष्य्त शअथवा अश्रप्रत्यज्षत संघीय नहीं थे सज्य के शासनों को 
नियम बनाने का श्रघिकार दिया गया था। परन्तु भारत 'में सघीय तथा 
प्रान्तीय विषय, सूचियों द्वारा निश्चित कर दिये गए थे और एक सम्मिलित 
सूची भी बनाई गई थी जिसमें सम्मिलित विपयों पर सघ तथा गण्य दोनों 
की व्यवस्थापिका-सभाओ्रों को समान रूप से नियम बनामे का अधिकार था | 
यह प्रयत्न किया गया था कि प्राय सभी विपय इन तीनों सूचियों में सम्मिलित 
कर दिये जाएं परन्तु अधिनियम द्वाग पन्गिणित, कसी नये विप्रय के निकल 
आने पर गवर्नर की स्वेच्छानुसार उत विपय को सप्र श्रथग्रा प्रान्त को सौंपने 
का श्रधिकार दिया गया था | इस प्रकार श्रवशिप्ट शक्तियोँ की व्यवस्था भी 
केन्द्र ही के द्वाथों में रखी गई थी। 
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कनाडा में प्रान्तीय शासन के श्रधिपतियों को संघीय शासन द्वार नियुक्त 
किया जाता था और संघीय शासन के प्रसाद-पर्यन्त वे श्रपना पढ़ ग्रहण 
करते थे | आस्ट्रेलिया में राज्यों के श्रधिपतियों को ब्रिटिश सरकार नियुक्त 
एवं पदच्युत करती थी श्रौर संघीय शासन का उन पर कोई श्रधिकार न 
था। परन्तु भारत में प्रान्तीय गवनर, उन सब विपर्यों के सम्बन्ध में जिनमें 
कि वे श्रपनी स्पेच्छा या व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करते थे, गवनंर जनग्ल के 
नियत्रश में थे शोर इसके श्रतिरिक्त भाग्त-मत्नी का अनुमोदन भी इन पर 
प्रभावी था | कनाहा शझ्रौर श्रास्टे लिया में गवर्नर-जनसल को मत्रियो के 
सम्बन्ध में वेधानिक शासक की स्थिति प्रदान की गई थी, जबकि भारतीय 
आवनग्-जनरल श्रर्ते निशवानुमार कार्य करने में केबल भारत-मत्री के 
अधीन था । 


कनाडा में, संघीय शासन को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि यदि 
चह उनचित समझे तो प्रान्तीय शासन द्वाग बनाए गए नियमों को अस्वीकृत 
मकर दे। परन्तु इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता था। झ्रास्थ लिया के 
सम्बन्ध में वध्विटिश सरकार में राज्यकीय नियर्मो को शअ्रस्व्रीकृत करने की शक्ति 
रनहित थी पस्न्‍्तु प्रयुक्त न होने के कार्ण यह शक्ति प्रायः लुप्त हो गई थी । 
प नतु भारत में गवनर-जनग्ल को यह अधिकार था कि वह किसी प्रान्दीय 
निम्रम को श्रपने विशेष उत्तःदायित्वों के पालन में श्रस्वरीक्ृन कर दे । 


इनके श्रनिरिक्ति, श्रन्त क्षेत्रों में भी भाग्तीय संघ-शासन कक्‍नाटा तथा 
आाम्ट्र लिया में स्थापित संघ शासन से भिन्न था। पिछने दोनों देशों में 
संघ नया प्रान्तरों में उतग्दायी शासन की स्थापना की गई थी परन्तु भारत 
में, विशेषज्रर कन्‍्द्रोथ शासन में. यह व्यवस्था नहों की गई थी क्थोकि 
मुस्ता तथा वैदशिक सम्बन्ध इत्यादि महस्वपुर्ण विषयों का प्रशासन गब्नेर 
जनरल मय अपने निर्णयानुम्तार करता था जिसके लिये वह ब्रिटिश सन्कार 
के ग्रने उत्तदावी या; न कि भाग्तीय संघ शासन के लिये। कनाहा श्र 
आास्द लिएा के विधानों में संशोधन टोनों देशों की प्रज्ञा एवं म्थानीए शासन 
को इच्छा पर बहुन कुछ निर्मर था एस. भास्त के सम्बन्ध में बढ शक्ति पृर्णतः 
प्रिटिश सन्‍कार और विटिश संसद में निहित थी। इस गकार सन १६३५७ 
च अधिनियम में बश्निदित सप की योजना प्रस्य देशों के संघीय विधानों से 
समानता र्ने हुए भो कई प्रत्षागे में उन से मिन्न थो । 


है| 


चर ] [ शासना 
ग्रान्तीय स्वायत्तता 


इस अधिनियम की दूसरी ह्वितपूर्ण विशेषता प्रान्तीय स्वायतता की 
स्थापना थी | सरल शब्दों में प्रान्तीय स्वायत्तता का श्रर्थ ऐसी स्वाधीनता से 
है जिसमें प्रान्तीय व्यत्रस्थापिका-सभाश्रों को कुछ विधरयों पर नियम्रादि बनाने 
का एकाधिकार दे दिया गया था जिनके लिये वे केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 
के नियन्नण से पूर्णतः मुक्त थीं, और साथ ही, प्रान्तीय कार्ययालिका को 
गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इस प्रकार प्रान्तीय स्वायत्तता दो 
विशेष गुर्णों--ऊेन्द्रीय नियत्रण से स्वतत्रता तथा व्यत्रस्थापिका-सभा का 
निर्बाचन--से युक्क थी । इस अधिनियम ने सन्‌ १६१६ के अ्रधिनियप्र का 
स्थान लेकर प्रान्तों में ट्विविधघ शासन को समाप्त कर दिया था और उनमें: 
प्रशासन को उत्तरदायी बनाने की योजना द्वारा देश की वैवानिक प्रगति में - 
निस्मदेह महत्वपूर्ण योग दिया था परन्तु यह भी सत्य है कि प्रान्तीय स्वायत्तता' 
भ्रमात्मक थी गतर्नरों को विशेष उत्तरदायित्वो एबं स्वय-विबेक से काये करनेः 
की शक्ति के रूप में प्रान्तीय स्वायत्तता को कुचलने के लिंये सारे शस्त्र दे दिये 
गये थे | वह प्रान्त में सम्राट का प्रतिनिधि होता था और शासनाधिकार 
अब भी उसो के ह्वाथों में या। इसके अतिरिक्त, गवर्नर-जनरल को भी प्रान्तों 
पर नियत्रण रखने की शक्तियाँ दी गई यथीं। मारत श्रयवा उसके किसी भाग 
की शाति एबं सवर्धन के सकट को हटाने के लिये ब्रद्द प्रान्तीय शासन को 
इच्छानुसार निर्देशित कर सकता या। शक्तियां के वितरण से भी यही बातः 
प्रकट होती है। सघीय शासन की स्थापना के दृष्टिकोण से केन्द्र तथा प्रान्तो 
के बीच शक्तियों का वितरण नहीं किया गया यथा। प्रान्तों की श्रपेक्षा केन्द्रीय, 
शासन का कार्यक्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण रखा गया या और केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा को यह अधिकार था कि वह किसी केन्द्रीय नियम को प्रार्न्तों में लागू 
करने का कार्य प्रान्तीय शासन अ्रयवा उसके विशेष अधिकारियों को सौंप दे | 
यह पावन्दी प्रान्तीय स्वायत्तता के सिद्धान्त के प्रतिकूल थी | 


परन्तु श्रभिप्राय यह नहीं है कि अधिनियम के प्रान्तीय स्वायनता सम्बन्धी 
उपबन्ध कोरे निरथेक ये । वास्तत्र में अधिनियम का यह भाग सचस अश्रधिक 
महत्वपूर्ण या। सन्‌ १६१६ के अ्रधिनियम के अन्तर्गत प्रान्हो के शासन की 
जो स्थिति थो उसमें सन्‌ १६३५ के अधिनियम ने बहुत परिवर्तन कर दिया 
था अ्रव प्रान्त केवल प्रादेशिक विभाग नहीं ये बल्कि उनकी स्थिति शामन 
की एक म्व॒तन्त्र इकाई की हो गई। पहले प्रान्तीये शासन केवल उन्हीं शक्तियों 
का उयमोग हूठे थे जो उतको भाख-सरकार से प्रात होतों थीं, परन्तु अ्रव* 
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अपनी समस्त शक्ति और अधिकार वे सीधे सप्राद से लेते ये। प्रान्तीय 

>प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रान्तीय कार्यपालिका को प्रान्तीय व्यत्रत्यापिका- 
सभा के प्रति उत्तरदाबी चना दिया गया, जबकि सन्‌ १६१६ के अधिनियम के 
अन्तर्गत सुरक्षित तथा हस्तातरित विपयो के बिभेद के कारण यह समभव नहीं 
था। प्रास्तों की नवीन स्थिति उनमें किये गए मौलिक परिवर्तनों की 
परिचायक थी | 


उत्तरदायित्व तथा अभिरक्तण 


, उत्तरदायित्व तथा अ्रभिरद्षुण का समावेश भी सन्‌ १६३५४ के अश्रधिनियम 
की उतनी ही महत्वपूर्ण विशेषता थी जितनी कि श्रस्य विशेषताएँ थीं। 
गवनर-जनग्ल के विशेष उत्तरदायिसत्रों तथा व्यक्तिगत शक्तियों का क्षेत्र 
झधिनियम के शन्तगंत इतना व्यापक रखा गया था कि उसकी घ्थिति एक 
निरकुश शासक के समान दो गई थी। यही नहीं, अ्रपने विशेष उत्तरदायिस्वे 
का पालन करने में गवनर-जनरल मत्रि-परिपद्‌ के परामश की श्रकहेलना करन 
तथा अपने व्यक्तिगत निणंय के श्नुसार काय करने के लिये स्वतत्त्र था। 
जनता को शक्ति दस्तानग्ति कर्मे को योजना में गवर्नर-जनग्ल के लिये विशेष 
उत्तरदायियों की व्यत्रृस्था आवश्यक नहीं थी। दूसरे, गवनरों को भो अ्रपने 
उन्‍रदाण्त्वो तथा विशेष प्रघिकारो द्वारा शक्तिया का एक विम्तृत क्षेत्र मिल 
गया था | उनकी ह््थिति प्रान्तों में चदो थी जो केन्द्र में गवर्नर-जनरल की थी 
ओर इनके भी ऊपर ब्रिटिश स्ठठ को निमत्रण रन का अधिकार यथा। 
घास्तव में, केन्ठर में द्वषिध शासन की स्थापना द्वी उत्तरदायी शासन के 
सिद्धान्तों के विपरीत थी । पर्स्तु उस समय की परित्यितिर्यों में आरक्षण तथा 
अभिरतणु के बिना ब्रिटिश साकार के लिये भाग्तीयों को सवन्शासन का 
झपिकार देना सम न था । 


अध्याय ४ 
सन्‌ १९३५ के अधिनियम की रूप-रेखा 


संघ का क्षेत्र 


सन्‌ १६३५ के अधिनियम में सघ्र-शासन के क्षेत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट्त 
उपबन्ध किये गए थे। इसके श्रनुमार सघ का निर्माण गवनरों के प्रान्तों 
कमिश्नमें के प्रान्तों और ऐसे देशी राज्यों को सिलाकर होता था जो स्वय 
सघ में सम्मिलित होने के लिये राजी होते थे । ये तीनों प्रकार की इकाइयॉ 
केन्द्रीय सरकार के प्रति अयने सम्बन्धों की दृष्टि से भिन्न प्रकार की थीं। 
कारण कि, इन विभिन्न प्रकार की हकाइयों का स्तर भी समान प्रकार का न 
था और इसीलिये सघोय कार्यालिका तथा व्यवस्थापिका-सभा के सन्वन्ध 
इन तीनों इकाइयों के साथ भिन्न थे । उदाहरण के लिये, कमिश्नरों के प्रान्तो 
के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का कायक्षेत्र अधिक विस्तृत था और गबनेर- 
जनरल को कार्यपालिका सम्बन्धी सभी प्रकार के नियन्त्रण का अश्रधिकार 
या परन्तु गवर्नर के प्रान्तों पर उसका नियन्त्रण कमिश्नरों के प्रान्तों की 
अपेज्ञषा कम था और देशी राष्यों के सम्बन्ध में यह क्षेत्र और 
सकुचित था | 
गवनरों के प्रान्त > 

इस अधिनियम के श्रनुसार कमिश्नरों के प्रान्तों में दो नए प्रान्त--- 
उद्डीसा और सिन्ध-- 
भारत का वह भाग सयुक्त कर दिया गया था जिसमें डड़िया लोग रहते ये 
ओर सिन्‍्ध भान्त का निर्माण उस क्षेत्र को वम्बई प्रान्त से निकाल कर किया 
गया था ( इस प्रकार अब गवनरो के प्रान्त £ के स्थान पर ११ हो गए थे 
जिनके न,म ये थे---श्रासाम, बगाल, विद्ार, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रान्त, 
सयुक्त प्रान्त, उत्तर-पश्चिमीय सीमा-प्रान्त, पज्ाच और सिन्ध | अधिनियम में 
यह भी उपबन्ध था कि आवश्यकतानुसार नए प्रान्तों का निर्माण किया जा 
सकेगा ओऔ्और यटि श्रावश्यक हो तो इन प्रान्तों की सीमाओं में परिवर्तन भी 
क्या जा सकता था| 
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चीफ-कमिश्नरों-के प्रान्त 


गवननरो के प्रान्तों के अतिरिक्त, संघ्र में प्रविष्य होने वाले श्रन्य प्रकार के 
प्रान्त चौफ-कमिश्नरों के प्रात थे। इनकी सख्या ६ थी ये निम्नलिखित थे-- 
त्रिटिश-बलूचिप्तान, देहली, अजमेर-मेग्वाड़ा, कृगे, अश्हमन और निकोबार 
द्वीप समुह और पन्थ-पियलीदा | इन प्रार्तों के अतिरिक्त श्रधिनियम के श्रन्तर्गत 
चीफ-कपिश्नगे के श्रन्य नए प्रा्तों का निर्माण भी किया जा सकता था। 
अदन को श्रव भाग्त राज्य ज्षेत्र से श्रलग कर दिया गया था परन्तु उस स्थान 
के मुकदर्मो को अ्रपोर्ले फिर भी बम्बदइ के उच्च न्यायालय में की जा 
सकतो थीं। 


देशी राज्य 


गवर्नर तथा चौफ-कमिश्नरो के प्रातों को अनिवार्य रूप से धंघ का 
सदस्य बनना था अ्रतः उनका प्रवेश आसान था। परन्तु देशी राज्यों के प्रवेश 
के लिये जो उपचन्ध किये गए थे उनके कारण स्थिति बड़ो विचित्र हो गई 
थो | संघ में प्रवेश करना या न करना देशी राज्यों की खेच्छा पर छोड़ दिया 
गया था। मप्राद द्वारा एक घोषण के आ्राघार पर देशी राय संघ, में प्रविष्ट 
दो सकते थे और यह घोषणा सम्राट उठ समय कर सकृता था जबकि ब्रिटिश 
नमद के दोनों सदनों में इम आशय का एक अ्रामिस्ताव किया जाये। परस्लु 
ब्रिविश संसद में इन कार्यबादियों के होने से पूर्व यह आवश्यक था कि गर्ज्यों 
के शासक एक 'प्रवेश-पत्र, इन्ह्ट्यूमट आफ एक्सशन! भरकर उसे सम्राट की 
स्पोकृति के लिये प्रस्तुत करें । इस प्ररेश-पत्र में उन्हें यह इन्ड्ठा प्रकट करनी 
थी किये तथा उनके उचराधिकारी सघ से सम्मिलित द्ोने के लिये तैयार थे 
ओर उन शर्तों का उल्लेम्म करना था जिनके श्रन्तर्मत वे अपने श्रधीन 
राज्ज-जेत्र को सप में प्रविष्ट करना चादते ये। इसके द्वाग देशी राज्यों के 
शासक को श्रसने विवेक को प्रयोग करने का समुचित 'अबसर प्रदान किया 
गया था।। संघ की शक्ति राज्यों के लिये कत्ल उन्‍्दीं विपयों के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त की जा सकती थी जिनका 'अवेश-त्र' में उल्तेस़ था | याद में अन्य 
सन्धि-पर्ता द्वाग राज्यों के सम्बन्ध में सप-शक्ति को वाया जा सकता था 
पस्लु उसमें सोमित नहीं किया जा महता था। क्दाचित्‌ देशी गय्यों के 
शासकों को सदुप्द करने ये लिये यह उपच्न्ध कया गया था कि उनके संथ 
में सम्मिलित दोने को घोपण्दए उस समय तक ने की जायेगी जब तहु किये 


र्य परिषद में उनते लिये निरस्त की गई १०७४ सोते में से क्मसेस्म 


५४ / ॥॒ [ शासन 


आधी सीट अहण न करलें और इन सीटों को ग्रहण करने. वाले राज्यों को 
जनसख्या १६, ४६०, ६४६ न हो । 


“प्रवेश पत्र! एक इस प्रकार का लेख होता था जिसमें देशी राज्य का 
शासक उन विषयो का वर्णन करता था जिनके सम्बन्ध में वह श्रपनें राज्य के 
लिये संघीय शासन को नियम बनाने का अधिकार देता था| यह श्रावश्यक 
नहीं था कि किसी राज्य का शासक प्रवेश-पत्र की इस प्रकार भरे जिसके द्वारा 
उसकी सारी शक्तियाँ श्रयत्रा वे शक्तियाँ जिन्हें वह नहीं देना चाहता था केन्द्र 
को चली जार्ये | परन्तु एक प्रवेश-पत्र को भरने के पश्चात्‌ श्रन्य सघि-पत्र द्वारा 
पिछले पत्र के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं था 
कि सप्राव देशी शज्य के किसी शासक द्वारा भरे गए प्रबेश-पत्र”! को स्वीकार 
ही करले | वह अपने विवेक द्वारा काये कर सकता था और दूसरी ओर डसे 
यह भो श्रघधिकार था कि कसी प्रवेश-पत्र! की शर्तों के श्रघधिनियम की 
योजना के प्रतिकूल होने पर भी वह उस्-राज्य को सर में प्रविष्ट होने की 
स्वीकृति दे सकता था प्रवेश-पत्र द्वारा कोई राज्य सरक्षण की जो शक्ति सघ 
को प्रदान कर देता वथा उसके अ्रतिरिक्त सम्राट के उस राज्य के प्रति श्रन्य 
अधिकार एव कतंच्य अधिनियम के ग्रन्तर्गत अप्रभावी समझे जाते ये । 


- संघीय कार्यपालिका 


साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिशों में द्विविध-शासन की स्थापना को 
कोई महत्व नहीं दिया था । उसके द्वाश प्रस्तावित की गई योजना से सन्‌ 
१६३५ का भाग्त-शासन-अधिनियम अनेक प्रकार से मिनन्‍न था। इसके 
अन्तगंत द्विषिध-शासन प्रणाली को प्रान्तों से हटाकर केन्द्र में स्थापित कर 
दिया गया था और गवनर-जनरल को उसकी अश्रध्यक्षता दे टी गई थी। हम 
यहाँ उसके (विभिन्‍न श्र॒गा पर सक्षेय में प्रकाश डालेंगे । न्‍ 


गयनर जनरल 
नियुक्ति, वेतन एवं कायविधि 


प्रधिनिग्रम में जिटिश सम्राव द्वात भारत में अपनी शक्तियों के प्रत्यक्ष 
प्रयोग की व्यवस्था नहीं की गई थी | सघ को कार्यकारिणी शक्ति व श्रधिकार 
सम्राट के प्रतिनिधि के रूप मे गवर्नर-जनग्ल को सौंप दिये गए ये जिनका वह 
सम्रार्‌ की ओर से स्वय अथवा अपने श्रघीन क्‍्मचारियों के द्वारा प्रयोग 


'सन्‌ १६३७ के अधिनियम की रूपरेखा ] | 


करता था| उसकी नियुक्ति इ गर्लेंड का सम्राट प्रधान-मत्नी की सलाह से कर्ता 
या श्रौर उसे प्रति वर्ष लगभग २३ लाख रु० वेतन दिया जाता था । इसके 
अतिरिक्त, उसे अन्य मने इत्यादि भी मिलते ये जिन्हें सम्रा: श्रपनी परिषद्‌ 
की सलाह से निश्चित करता था । ससार के किसी भी अ्रन्य सरकारी श्रधिकारी 
को श्रमी तक इतना बेंतन नहीं दिया गया दै। उसका सार खर्चा माग्तीय 
कोप में से दिया जाता था । उसकी कार्यावध्ि ५ वर्ष थी परन्तु श्रावश्यकता 
पढ़ने पर इस श्रवधि को बंदाया भी जा सकता था | 


कार्यकारिणी शक्तियाँ 


सन्‌ १६३७ के अ्रघिनियम द्वाग गवनेर-जनग्ल को केन्द्रीय कार्यपालिका 
में सर्वशेष्ठ स्थान प्रदान किया गया था । उसे विशाल कार्यकारिणी शक्तियों 
प्राप्त थी और उसके उत्तरदायित्वी का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक या। सम्राट के 
प्रतिनिधि होने के नाते वह संप्र के सम्बन्ध में विविध प्रकार की कायकारिणी 
शक्तियों का प्रयोग करता था। राज्य का सारा काय उसी के नाम में होता 
थया | उसकी यह शक्ति और अधिकार उन सब विष्रयो तक विस्तृत थे जिनके 
सम्बन्ध में संघीय व्यवम्थापिका सभा नियम चना सकती थी; वह सम्राट की 
आर से प्रिव्शि भारत में प्रति रक्षा के लिये सेनाओं दा निर्माण तथा भारतीय 
कोप से री जाने वाली सनाश्रों की व्यवस्था कर सकता था तथा बह जञन- 
जाति-तेत्रों ( प्रष्ताएण 570॥8 ) के सम्बन्ध में सियों, श्रनुदान प्रयाओं तथा 
ग्रनुश प्रा के उत्ततदायित्वोँ का पालन भो क्स्ता था | इससे स्पष्ट हे कि 
उसकी कार्यकारिणी शक्कियों क्तिनी च्यापक थीं। 


सघ के प्रशासन में गवर्नर-ज्ननरल को स्थविवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय से 
साय फरने का पूर्ण अधिकार था। अधिनियम म स्वविवेज तथा व्यनिगत 
निर्य द्वारा सार्यवस्ण के बीच पन्तर स्पप्ट कर दिया गया है। स्वविवेक से 
पाये करते समय गयनेर-जनसल वो मत्रि-परिद्द से पामण करना श्रावश्यक 
नहीं था, जबकि व्यक्चिगत निरप द्वास प्रभावी विपदों में उसके लिये मंचियों 
से पगामश वरना 'प्रावश्यक था। स्वविवेव के प्रयोग केज्षेत्र में गयनेर-म्नग्ल 
ते द्रिश्श सेंसद से चादेश प्रात होने थे ब्ेर४ बद भार्त-मरी लथा एशिडिया 
आमिल के दास उसी के प्रति उन्ग्दारी होना या। भारतीय च्यपस्यायिका 
सभा ये प्रति इन विषयों में उसवा तक नी उपस्दारिणाय नहींया। परन्तु 
इसके दिपनेत व्यक्तियत-निशय का प्रयोग करससे समप उसे भारतौय नपजम्था पिया 
अभा के मत को बिसी सोसझा तक ध्यान में सखना दोता था किन उसे सचियों 


हक 
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की राय मानना अनिवार्य नहीं था | विशेषकरें, अ्रधिनियम में परिगणित' किये 
गए विशेष उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में वह व्यक्तिगत-निर्शय से ही काया 
करता था । 


बे 


स्वविवेक का ज्षेत्र 


गवर्नर-जनरल को आरक्षित विषयों के सम्बन्ध में स्वविबेक से कार्य 
करने का भ्रघिकार था| ये विषय थे--सुरक्षा, धार्मिक मामले, वैदेशिक 
सम्बन्ध, तथा जन-जाति ज्ित्रों का प्रशासन। परन्तु वैदेशशक सम्बन्ध के 
प्रशासन में यह एक अपवाद था कि गवनर-जनरल को ब्रिटिश कामन बेल्या 
के डोमिनियम राज्यों से सम्बन्ध निर्धारित करने का श्रधिकार न था । बाकी 
अन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित रखने में वह अपने विवेक से काये कर सकता 
था । यह सत्य ही है कि इन महत्वपूर्ण विषयों के प्रशासन में गवर्नर-जनरल' 
का भारतीय व्यवस्थापिका-सभा से कोई सम्बन्ध न झा | परन्तु श्रकले 
गवर्नर-जनर्ल को ही इनके प्रशासन में कार्य नहीं करना था। इनके लिये 
परामर्श देने के लिये वह तीन सलाहकार्स की सहायता ले सकता था जिनकी 
नियुक्ति वह स्त्रय ही करता था और उनकी कार्यावधि श्रौर वेतन इत्यादि: 
सम्नाट्‌ द्वारा निर्धारित किये जाते ये। परन्तु मत्रियों की इस सम्बन्ध में 
पूर्णतः उपेक्षा नहीं की गई थी । बल्कि निर्देश पत्र (इन्स्ट्रयूमेंट श्रॉफ 
इन्ह्ट्रक्टशन्स) में गवरनर-जनरल के लिये यह श्रभिस्ताव होता था कि वह इन 
विधयों के प्रशासन में मत्रियों की सलाह भी ले। विशेषकर, सुरक्षा के 
सम्बन्ध में मत्रियों के परामश को श्रावश्यक समक्ता गया था। अतः गवर्नर 
जनरल भाग्तीय सैनिक अधिकारियों के सम्बन्ध में श्रक्तर मत्रियोँ की सलाह 
ले लेता या। व्यवस्थापिका सभा में सुरक्षा विभाग पर द्वोने वाले व्ययः 
का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूव वह वित्त मत्री से परामश कर लेता था और 
साथ-साथ कमाहर-इन-चीफ के विचारों की भी इस विधय में जानकारी कर 
ली जाती थी। यदि भारत-मत्री इन सब अ्रघिकारिय्या के विचार्रो को जानने 
का इच्छुक होता तो उसे भी इनसे श्रत्रगत कग दिया जाता था | 


परन्तु जहाँ तक इन विषयों की सख्या का प्रश्न है, सुस्क्षा विभाग के 
प्रशासन की आड़ में गवरनर-जनरल द्वार स्वविवेक के प्रयोग का क्षेंत्र बढ 
जाया कर्ता या ! उदाहस्ण के लिये, गवरनर-जनरल यातायात मत्री को यह 
आदेश दे सकता या कि वह श्रमुक ध्यान पर सैनिकों की यात्रा के लिये 


सुविधाशों का प्रवन्ध करे । गवर्नये को वह, यह झ्ादेश दे सकता था कि वे, 
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श्रपम अ्रधोन क्षेत्र में सैनिकों के लिये निवास-स्थान, भूमि इत्यादि का 
प्रबन्ध करें । स्वविवेक द्वारा प्रभावी विपयों के लिये गवर्नर-जनरल ब्रिटिश 
सम के प्रति उत्तरदायी होता था, यद हम ऊपर ही बतला चुके हैं। यह इस 
बात से भी प्रकट है कि नियुक्ति के अवसर पर उसे जो निर्देश-पत्र दिया जाता 
था उसे पहिले ब्रिटिश समद के सम्मुख्य रखा जाता था। संसद उममें किसी 
प्रकार का संशोधन करने श्रथवा गवनर जनग्ल को प्रदान की गई शक्तियों को 
कम करने के लिये प्रस्ताव पास कर सकती थी श्रौर इस पक्त के प्रभावी होने 
के लिये यह आवश्यक था हि सतहद के दोनों सरनों के सदस्य उम्रक्े प्रति 
अपनी स्प्रीकृति दे टें। इस प्रकार संद द्वार प्राप्त करने के काग्ण गवर्नर- 
जनग्ल इन निर्देशों के लिये उस्ती के प्रति उत्तरदायी होता था। परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं था कि निर्देशों का उल्लप्रन करने ग्रथवा उनका पूर्णतः पालन 
न करने पर न्यायालयों में इस श्राधार पर आर्पत्त की जा सके | इनके लिये 
वह किस्ती भी भाग्तीय श्रधिकारी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। 


नुगक्ा विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में यइ भी उपचन्धित किया गया 
था कि यदि भाग्तीय सेनाश्ो का उपयोग विदेशों में ऐसे कार्यो के लिये 
किया जायेगा जिनका सम्बन्ध भारत को सुग्त्ा से नहीं है तो उसके खर्च 
का भार भाग्तीय कोप पर नहीं डाला जादेगा । परिणामस्वरूप, गवर्नर 
जनग्न अधिक सख्या में भाग्तीय सेनाश्रों को विदेशों में नहीं भेज सकता 
' था और यटि उनको ऐसे कार्य के लिये जिसका सम्बन्ध भाग्त की सुग्ता 
से नहीं होता, भेजा भी जाता तो भाग्तीय शामन पर उसका व्यय भारित 
नहीं किया जा सवता था | 


गवनेर-जनग्ल को यह भी अधिकार था कि वह अपने कत॑त्यों वे ममुचित 
पालन में महायता लेने के लिये एक महाघधिवता (एडबोक्ेट जनग्ल) को 
नियुनि करे। इस श्रधिकारों को सहायता उस समय विशेष रूप में आवश्यक 
होती गो ज्र कि सथीय शासन को जानूती कार्व-त्राहियों में माग लेना 
पड़ता था। मदहाधिदरक्य को ब्रिटिश भारत के समी न्यायालयों में प्रदेश 
करने का अधिकार या। उसने वेतन दन्यांदि का निर्धास्ण भी गवनेर-जनस्ल 
कुर्ता और उसक प्रमाद-य्यन्त ही बद श्रय्ने पद वर थ्रामीन रहता था। 


ज्यक्तिगत निर्णय का झोम्न छोर विशेष उत्तरदायित्व--- 


ब्यक्िंगत नि्शय से कूद काने हुए गरर्नस-जनम्स के लिये मास की 
सनाई लेते भावश्पक्ष यू। परलु यई गअनिदाप नहीं था कि दढ़ उनको 


प्प ] ( शासन 


-मत्रणा के अनुसार ही कार्य करे | मत्रणा लेने के पश्चात्‌ मी बह अपने निर्णय 
के अनुसार काय कर सकता था | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विशेषकर 
श्रधिनियम में निर्धारित क्यिे गए अ्रपने विशेष उत्तरदायित्वाँ के सम्बन्ध में 
वह व्यक्तिगत निरणंय से कार्य कर्ता था। उसके विशेष उत्तग्दायित्व 
निम्नलिखित थे *--- 

(१) भारत श्रथवा उसके कसी भाग में शाति अथवा सवर्धन के सकट 
का निवारण करना, 

(२) स४ शासन के आशिक न्यायित्व श्रीर सास की रक्षा करना; 

(३) अ्रल्प-सख्यकों के न्‍्यायोचित हितों की रक्षा करना; 

(४) प्रशासनीय श्रघिकारियों तथा उनके आश्चितों को श्रधिनियम 
द्वारा रक्षित अ्रथवा उपबन्धित श्रधिकार दिलाना तथा उनके न्यायोच्चित हिर्तों 
की रक्षा करना, 

(४) क्र्यपाजिका के कार्यक्षेत्र में उन अमिप्रार्यों की पूर्ति करना जो 
अधिनियम के भाग ४ के श्रध्याय ३ में वर्शित थीं ( जिनका सम्बन्ध वाणिज्य 
के क्षेत्र में मेदपूर्ण व्यवहार से था ) 5 - 

(६) ऐसे कायो को रोकना जो सयुक्त राज्य अथवा वर्मा से भाग्त में आने 
बाले माल के साथ भेठभाव श्रथवा दण्डित करने के इरादे से किये जा 
सकते थे ; 

(७) भाग्त के प्रत्येक देशी राप्य के अधिकारों की तथा उसके शासक 
के श्रधिकार्ों एव प्रतिप्ठा की रक्षा करना, और 

(८) यह ध्यान में रखना कि किसी अन्य विपय में क्ये गये कार्य द्वारा 
इन विपयो के क्संव्य-पालन में वाघा न पड़े जिनमें कि गवर्नर-जनरल को स्तय 
अपने विवेक श्रयवा व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य क्ग्ना या । 


इन उत्तग्टायित्तों का क्षेत्र बढ़ा विस्तृत था। जैसा कि स्पष्ट है, इनका 
वर्णन ऐसे शब्द) में किया गया था जिनके कारण अ्रन्य विविध प्रकार के काय 
गवनर-जनग्ल के कायत्षेत्र में श्रा सकते थे। अत इनका प्पष्टौकरण शझ्रवश्यक 
है । सर्वप्रथम यह ध्यान मे रखना है कि जिन अल्व-सख्यकों के हितों की रक्षा 
करने के लिये गवरनेस-जनरल का व्शिष उत्तग्दायित्व था वे कोई गजनैतिक 
दल अ्रथवा वर्ग नहीं ये। वे भाग्तीय जन सख्या के उन जातियों से सम्बन्धित 
ये जिनके श्रधिकार्से की सक्ष। कग्ना शासन के न्यायोजित्य के लिये आवश्यक 
या | गवर्नर-जनरल का यद विशेष उत्तरदायित्व था कि वह विभिन्न जातियो 


हनन 
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के बीच सावजनिक नियुक्तियों का दँव्वारा उचित प्रकार से करे । देशी राज्यो 
के झति उसका उत्तरदायित्व थढ़ था कि वह उनके शासको के उस व्यक्तिगत्त 
स्तर की रक्षा करे मेसा कि उन्हें त्रिटिश भारत में पहिने से मिलता श्राया 
“'था। जहाँ तक श्राथिक नीति के निर्धाग्ण करने का प्रश्न था गवर्नर-जनग्ल 
का यह उत्तरदाजिस्व था कि यह इगलेंड के हितों पर ग्राघात न होने दे । 
“उमका क्तव्य यह देखना भी था कि मारतीय-शासन साख की ऐसी नौति का 
पालन न करे जिसमे समार के मुद्रा बाजार में भाग्त का मान कम हो जाये | 
विन्तीय कार्यो के सुचारु प्रशासन के लिये वह एक विनीय सलाहकार 
'फाटनैन्मियल एडव्ाइजर' की नियुक्ति कर सकता था। उसकी कार्यावधि, 
वेतन इत्यादि के नियम भो गवर्नर-जनरल ही बनाता था । इसके अ्रतिग्क्ति, 
अपने विशेष उत्तरदायित्लो को निभाने के लिये मन्रियों मे पयमर्श के पश्चात्‌ 
वृद स्रविवेक द्वारा ऐसे नियम मी बना सकता था जिनझे आधार पर बह 
मंत्रियों एवं सचियों को यद सूचना देने के लिये बाध्य कर सकृताथा कि 
अमुक विपय उसके विशेष उत्तरदायित्व के क्षेत्र से सम्बन्धित थे । इस दोपपूर्ग 
व्यपस्था के परिणामस्वस्ष प्रशासकोब विभागों के सचित्र-इन्द को मत्रियों की 
प्रपेक्ञा श्रघिक महत्वपूर्ण बना दिया गया यथा क्योंकि वे मचियों के क्षेत्र का 
अतिक्रमण कर स्य गवर्नर-जनस्न को यह सूलता दे सकते थे कि अ्रमुक विर्षय 
उसके उत्तरदायित्व का प्रिपय है । 


वैधायिनी शफियाँ 


गवर्नर-ननस्न को च्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में भी विस्तृत श्रधिकार 
मिलने हुए ये। बही इस समा का आदान, सनावसान तथा विध्टन कर सकता 
'भा। इसकी प्रक्रिया के लिये नियम बनाने का श्राधिकार मी उसी को था। 
साधारगत* नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने तथा व्यवस्थापिज्न-समा 
द्वारा पास किये गए विधेपक को अ्रपनी स्वीकृति द्वार नियम का रूप देन के 
अतिरिक्त गदनस-जनस्ल को यद भो द्रधिकार था कि बढ किसी विश्ेयक को 
भारत मंत्री के विचार रक्षित करे | दुछ विषय ऐश थे जिन पर 
व्यवस्थापिका सना में प्रस्ताव प्रस्दृत होने से पूप उसकी न्दीकृति आवश्यक 
यो | बढ ब्यमस्णविद्ञनसमा द्वास पास किये मए पिय्ेपक्ठ झते रद भी कर 
सकता भा । 

राफकर्मिक छ्ावश पता के लिये गवनर-श्माल को अध्यादेश जारी क्‍सने 
भी ग्रयाधारण शनि प्राम थीं। ये ऋष्दादेश दो प्रकार के ऐसे गें--प्रमम दे 
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जो संघीय व्यवस्थापिका सभा के संत्रावलान के समय जारी किये जाते के 
और दूसरे वे जो किसी भी समय जारी किये जा सकते थे, चाहे व्यवस्था पिकृ- 
सभा सत्र में हो अथवा न हो । जब उसका यह समाधान हो जाता था कि ऐसी' 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण शासन का सुचाझ रूप से चत्ाना' 
कठिन है तव वह उन परिध्थितिरयों के निवारण के लिये श्रध्यादेश जारी कर 
सकता था और उसका पालन कराने के लिये स्वविवेक के श्राघार पर काये 
कर सकता था । परन्तु संविधान में इस बात का छपबन्ध कर दिया गया था 
कि यदि वह किसी ऐसे विपय पर श्रध्यादेश जारी करे जिमके विधेय्रक के लिये 
साधारणत सम्राट की अनुमति श्रावश्यक् होती तो ऐसे शअ्रध्यादेश को भी 
सम्राठ के सम्मुख उसकी अनुमति के लिये रखा जायेगा। ये अ्रध्यादेश सघीय' 
व्यवस्था पिका सभा द्वारा पास किये गये नियमों के समान ही प्रभावी दोते थे 
परन्तु इसे जारी करने के पश्चात्‌ व्यत्रस्थापिका-सभा की प्रथम बैठक की तिथि' 
से ६ सप्ताह के बाद इसका प्रभाव नहीं रहता था । परन्तु यदि व्यवस्थापिका-प्रमा' 
के दोनो सदनों में इस श्राशय का एक प्रत्ताव पास हो जाये तो इस अध्यादेश: 
का प्रभाव ६ सप्ताह की उपयुक्त कालावधि से पहिले भी समाप्त हो सकता 
था| वैसे स्वयं गवर्नर-जनस्न किसी भी समय अपन अश्रध्यादेश को वापिस' 
ले सकता था ओर सम्राट भी इच्छानुसार अपनी आशा द्वारा श्रध्यादेश के 
प्रवतंन वो रोक सकता था । 


दूसरे प्रकार के श्रध्यादेश गवर्नर-जनग्ल उस समय जारी करता था जबकि 
उसका यह समाधान हो जाता कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके 
काग्ण उसके लिये स्रविवेक अथत्रा व्यक्तिगत-निर्शय के शआ्राधार पर शीघ्र ही' 
कार्य करना श्रावश्यक है। ऐसे अ्रध्यादेश ६ मास की अवधि तक प्रत्त्तन में 
रदते थे परन्तु एक अन्य श्रध्यादेश द्वारा इस अवधि को ६ मास के लिये और 
बढाया जा सकता था | ये अध्यादेश भी उसी तरह प्रभावी होते थे जैसे कि 
व्यवस्थापिक्ता सभा द्वारा पास किये गए नियम | गवर्नर-जनरल किसी भोः 
समय इन्हें वाषिध् ले सकता था | 


वित्तीय शक्तियाँ 


वित्त के चेत्र म भी गवर्न:जनरल को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त थीं।? 
खआार्षित विषयों के प्रशासन के लिये श्रनुमानित व्यय को बजट में वह स्वय॑ 
ही निर्धारित करने का श्रधिकार रखता था| यह वही निर्णय करता था कि 
इन विषयों पर कितना घन व्यय किया जायेगा | व्यवस्थापिका-सभा इस व्यय 
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के सद पर न विचार कर सकती थी और न द्वी मत दे सकती थी। इसके 
अतिरिक्त अपने विशेष उत्तरदाय्रित्वों की पूर्षि के लिये गवर्नर-जनग्ल 
व्यवध्यापिका-ममा से अतिरिक्त घन को माँग कर सकता था जो ठुकराई नहीं 
जा सकती थी | यदि उसको मॉग ठुकरादी जाये तो वह उसे स्वय पुनः स्थापित 
कर सकता था | साधाग्ण विधेयक की मोति, बजट के पास होने के लिये भी 
थ्रन्‍्त में उमकी स्वीकृति आवश्यक थी | 


अशासकीय शक्तियाँ 


उपयु क्त शक्तियों के श्रतिरिक्त, गतर्नग-जनग्ल को प्रशासन सम्पन्धी शक्तियाँ 
भो मिलती हुई थीं। उसे संघ की इकाइयों पर नियन्त्रण रपने का अधिकार 
था। उसे बह भी देखना था कि संघ में सम्मिलित होने वाले गवनरो के प्रान्तो 
ता ढेसी गय्यों में श्रशाति श्रयवरा श्रच्यवस्था उत्तन्न न हो जाये और ऐसी 
कोई श्राक्रामक परिस्पिति उत्पन्न होने पर बह गबरनरों और राजाओं को 
सनयानुकुल श्रादेश दे सकता था। श्रपने स्व्रविवेक के श्राघार पर वह गव्नरों 
के अधिकारों पर नियन्त्रण रखता था प्रान्तों से श्राई हुई आयकर की पूरी 
मे से प्रान्तों को श्रारथिकर सहायता देना तथा ऋण से शआ्राभारी होने पर 
उन पर नियन्त्रण रखना भी गवनर-जनरल का कार्य था। देशी ग्यों के 
शासको एवं ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के गवरनरों से परामर्श कर संघीय नियर्मो 
क्‌ पालन के जिये निप्रम भी गवर्नेर-जनरल हो बनाता था। संघीय विपयों के 
'प्रशेमन के लिये वह एक मन्त्रि-परिषद्‌ की नियुक्ति भी कक्‍ग्ता था जिसके 
मंत्रियों के वेतन, कायोत्धि इत्यादि वही निश्चित कग्ता था | इस परिषद का 
पिस्तृत चगुन नीचे कया गया है। 


शझायात सम्बन्धी शफ्तियाँ 


विशेष परिस्थितियों में गनर-जनग्ल को संविधान को निल्ग्दित करने 
का प्रघिरार था। ज्ञव इसका यद समाघान हो ज्ञाता कि ऐसी परिम्यिनियों 
इसने ही गई हैं जिनमें सप का शासन सन्‌ १६३७ के मारत-शासन-अधिनियन 
के उखन्ध के अनुसार नहीं चनाया जा सक्ना था तो वह इस आशय की 
उद्पोपणा कर सह्ता था कि संविधान मम देश, श्रथवरा उसझे किसी भाग 
पिशेष के लिये निनम्बित समझा जाये। इस उदघोपणा के पर्णामत्वरूप मघीष 
न्यायाजय को छोड़कर सघ के अन्य अंगों के सम्रस्तप झषिकार गवर्नस-स्मम्ग 
में निद्ित दो माते मे अर उसे असाधारण शक्तियाँ मत जाती मीं। 
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साधारणत इस प्रकार की उद्घोषणा ६ मास की अ्रत्राध तक प्रवर्तन मेर 
रहती थी परन्तु आवश्यक्तानुत्तार इस अ्रवधि को बढ़ाया जा सकता था | 


उपसहार 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि सघीय कार्यपालिका में गवर्नर-जनग्ल को 
एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ था | उसकी कार्यकारिणी, विधायिनी: वित्तीय, 
प्रशासकीय तथा आयात सम्बन्धी शक्तियों का क्षेत्र बड़ा व्यापक था और 
उनको देखते हुए देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना केवल एक कल्पना 
थी । उसके स्वविदेक, व्यक्तिगत निर्णय तथा विशेष उत्तरदायि्रों से बचे हुए. 
क्षेत्र का, जिस पर मत्रियों को अधिकार दिया गया था, कोई विशेष महत्व 
नहीं था | इन उपचन्धों द्वारा गवरनर-जनरल को श्रसाधारण शक्तियों से सुसज्ित 
कर दिया गया था श्रौर इनकी भाषा इस प्रकार की थी जितके सहारे अन्य, 
श्रनेक विषय गवर्नर-जनरल के कार्यक्षेत्र में आ जाते थे | प्रत्येक विषय श्रन्य्‌ 
विषयों से कसी न कसी प्रकार सम्बन्धि था और स्वविबेक तथा 
व्यक्तिगत निर्णय के प्रयोग की आ्राद्ध मे वह क्रिसी भी विपय्र में इस्तक्ञेत्र कर 
सकता या। ऐसी दशा में मा -परिपद्‌ प्रथाली का कोई विशेष अ्रध्तित्व न 
था । यद्यपि सविधान में यूह उपवन्धित था क्रि गवर्नर-जनरल किसी ऐप व्यक्ति 
के परामश से अन्य मत्रियों की नियुक्ति करेगा जिछका सपीय व्यवस्था पिका- 
समा में विशेष प्रभाव हो और जिपतके सबसे अधिक सख्या में उस सभा मे 
समर्थक हों, फिर भी केवल यही उपचन्ध मत्रि-परिषद्‌ प्रणाली की स्थापना के 
लिए पर्याप्त न था क्योंकि दूपित निर्वाचन-प्रणाली के कारण कोई भी राजनैतिक 
दल यहाँ तक कि काग्रेत भी जो देश में सबसे प्रमावशाली दल के रूप में थी, 
शुद्ध बहुमत प्राप्त कर लेन में समर्थ नहीं होती थी | बूसरे, मनत्रियों में बिना सयुक्त 
उत्तरदायित्व को व्यवस्था के मत्नी-परिपद्‌ प्रणाली की स्थापना असम थी। 
मंत्रियों के सम्बन्ध में गवरनर-जनरल की स्थिति भी सम्राट की भाँति नाम मात्र 
की न थो बल्कि वह एक तानाशाह से कम नहीं था। अत इन दशार्ं में 
केन्द्रीय कार्यतालिका में मत्रि-्परिपद्‌ प्रणाली का कोई झश सब्निहित 
नहीं या | 


वास्तव में गवरनर-जनरल को विस्तृत शक्तियाँ केन्द्र मे द्विविघ-शासन की 
अनुर्पता में प्रदान की गई थीं। यह शासन-प्रणाली सन्‌ १६१६ के अ्रधिनियम 
के अन्तर्गत प्रान्तों में स्थापित की गई थी परन्तु नवीन अभ्रधिनियम के अन्तगत 
उत्ते केद्ध में ले लिया गया था। प्रान्तों की भाँति अब सघ की कार्यगलिका 
में शक्तियां का बिभाजन कर दिया गया या। कुछ विपय आरक्षित थे और- 
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कुल दस्तातरित | आरक्षित विषय ये -छुग्ज्ा; वे देशिक मामले घामिक काय 
झ्रौर जन जाति क्षेत्रों का प्रशामन । इनके लिये गत्रनेग्न्जनग्ल ब्रिटिश सस्द 
के प्रति उत्तरदायी होता या और संघीय व्यवस्यापिका-सभा का इन पर कोइ 
अधिकार नहीं था | गवनर-जनग्ल के श्राग्ज्नित विपयो से सम्बन्धित श्रषिकार्गे 
तथा विशेष उत्तरठायित्लों से बचे हुए ज्ेत्र पर मत्रियों का अधिकार था। 
परन्तु जैता कि ऊपर बतलाया जा चुका है, गवर्नर-जनग्ल की विशिष्ठ शक्तियों: 
के कारण मत्रियां का कार्यक्षेत्र सकुचित ही रह गया था | वालतव में यह द्विविध 
शामन की प्रणाली ही दूषित थी | तन्‌ १६१६ के अ्रविनिग्रम के श्रन्तगंत हो 
यह अ्रपनी अ्रसफनता का परिचय दे चुकी थी ऋोर इससे थी पहिले बगाल में - 
इस प्रकार का दोहरा शासन वड़ा दूषित सिद्ध हुआ था। परन्तु फिर भी सन 
१६३२४ के भारत-शासन-अधिनियर के सचयिताओ्ं ने इतिहास की इस शिक्षा 
की उपेक्षा करते हुए द्वेव्रिप शासन को केन्द्र में स्थापित कर. ठेश के हि 
अच्छा नहीं क्या | 


मंत्रि-परिपद्‌ 


सन्‌ १६३५ के अ्रधिनियम के अ्रन्तगत प्रशासनीय विपयों को तोन विभिन्‍् 
सूलियों में विभक्त कर दिया वाया था| प्रथम सवीय सूची थी जिममें जल सेना, 
हवाई सेना, स्थन सेना, वें देशिक सम्बन्ध, मुद्रा, सार्वजनिक ऋगा[, डाक और 
तार इच्यादि ५६ विपय ये। दूसरी प्रान्तीय खूची थी जिसमें सावज्ञनिक 
व्यत्या, पुलिस, जज्न, प्रान्त का सावेजनिक ऋण॑ु इस्यादि ५४ प्रान्तीय महत्व 
के विपयव थे | तीसरी सदी समदनी यो जिसमें आरतसधिक्ष नियम, विद्ाह 
तलाक, दनक इत्यादि २६ जिपय थे । धर 

इनमें सप्ोय विषयों के प्रशासन के लिये अ्रधिनियम में एक मत्रिन्यर्पिद्‌ 
की निधुक्ति के लिये उपबन्ध किया गया यथा। इससे ऊत्ियों की नियुक्ति 
गवर्न र-मनस्त धवय करता था झ्रीर उसी के सम्मुख ने पद तथा गोयनीयता कौ 
शपये लेते थे । गवनेस-जनस्ल के प्रखाद परपन्त वे अपने पद पर कार्य करते थे 
धोर यदि वद चाहता तो किसो भी सम्रय किसी म्म्ही को अपने पट से हटा 
सकता था। जब तक व्यचम्थाविका-समा द्वात कोए ऐसा निश्चप ने कर लिया 
जाये गरन॑र-लनग्ल हो उनके वेतन तथा भने निश्चित करता या।य 


सर- 
काय घह स्वविदेश के झाधार पर कता था; 
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मत्रियों के लिये यह श्रनिवाये था कि वे संघीय व्यवस्थापिका-समा के 
दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य अवश्य हों ।- यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
मन्नी के पद पर नियुक्त हो जाता जो व्यवस्थापिका-समा के किसी भी सदन का 
सदस्य न होता तो ६ महीने की कालावधि में उसे किसी एक सदन की 
सदस्यता ग्रहण कर लेनी पड़ती थी; श्रन्यथा उसे पद त्याग कर देना होता था । 
नए-श्रधिनियम का यह उपबन्ध सन्‌ १६१६ के अधिनियम से मिलता-लुलता 
था । इस सम्बन्ध में एक और समानता यह थी कि मत्रियों के विरुद्ध किसी 
न्यायालय में इस आ्राधार पर आर्पात्त नहीं की जा सकती थी कि उन्होंने गवर्नर 
जनरल को कब श्रौर क्‍यों श्रौर किस प्रकार की मत्नणा दी [» 


निर्देश पत्र में गवर्नर जनसल से यह अभिस्ताव क्या जाता था कि वह 
व्यवस्था पिका-सभा में स्वेप्रिय व्यक्ति की मत्रणा से श्रन्य मत्रियोँ कौ नियुक्ति 
करे | केवल इसी उपबन्ध से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि सघीय कार्य- 
पालिका का स्वरूप कसी भी प्रकार ब्रिटेन इत्यादि प्रजातान्निक देशों की 
भाँति उत्तरदायी था । कार्यपालिका में गवर्नर-जनरल का विशिष्ट स्थान अत्यन्त 
“घातक था । मत्रियों के लिये बचा हुआ कार्य क्षेत्र सकुचित था क्योंकि श्रारक्षित 
-विषर्यों के प्रशासन गवनेर-जनरल के स्वविवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के प्रयोग, 
उसके विशेष उत्तरदायित्वोँ, वित्त और व्यापार आदि की नौति में वे कोई 
प्रमावयुक्त हस्तक्षेरर नहीं कर सकते थे । विशेषकर, आरक्षित विघर्यों के सम्बन्ध 
में उनका कोई प्रभाव नहीं था। उन पर होने वाले व्यय के चारे में वें कोई 
प्रश्न आदि नहीं कर सकते थे। जिन विप्रयों में गवनर-जनरल स्त्रय मत्रियों की 
मत्रणा लेता था उनमें भी वह उसे मानने के लिये बाध्य नहीं था | इस प्रकार 
उन्हें कोई विशेष श्रधिकार नहीं मिले हुए थे। वे किसी ऐसी नीति का 
निर्धारण नहीं क्र सकते थे, जो देश में राष्ट्रीयता के विकास में सहायक हो | 
-गवनेर-जनरल का उन पर पूरा नियन्त्रण था। श्रतः यह नि सकोच कट्दा जा 
सकता है कि मंत्रि-परिषद्‌ की नियुक्ति एक धोखे की टड्टी थी और उसका 
कोई विशेष महत्व नहीं था | हि 


संघीय व्यवस्थापिक-सभा 


सन्‌ १६३५ के भरत-शासन-श्रघिनियम के अनुसार संघीय व्यत्रस्था पिका- 
समा सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल तथा दो सदनों “कौंसिल आफ स्टेट”! 
तथा “हाउस आफ श्रसेम्बली” से मिलकर बननी थी। इनमें,कॉठिल आफ 
स्टेट स्थायी सदन था | हर तीसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य निशृत्त हो 
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जाया करते थे | परन्तु हाउस श्राफ असेम्बली की अवधि ७ वर्ष थी जिसकी 
समात्ति पर बह विघटित हो जाती थी । गवनेर-जनग्ल यदि चाहता तो इसे 
अ्रवधि की समाप्ति से पूर्व भी विधटित कर सकता था। वह शअ्रपने स्वविदेक 
के आधार पर व्यवस्थापिका-तभा के सदर्नों का श्राह्यान, सत्तावसमान तथा 
'विघटन करता था ।' संविधान में इन सदनों के वार्षिक सम्‌ के सम्बन्ध में भी 
उपचन्ध क्ये गए थे | गवर्नर-जनग्ल को यह श्रधघिकार था कि वह व्यवस्थापिका 
सभा के किसी सदन को सम्बोधित कर सके तथा ठस समय उसमें लम्बित 
दक्सी विधेयक विपयक अ्रथदा श्रन्य विषयक सदेश भेज सके । उसके सन्नाइकार्गे 
तथा पटाधिवक्ता को भी दोनो सदनों में भाषण देने का अधिकार था परन्तु 
मतदान केवल वही कर सकते थे जो इस सभा के निर्वाचित अथवा नाम 
निर्टेशित सब्स्य थे ।१ 


प्रत्येक सदन के सदस्य अपने दो सदरस्पों को क्रमशः अपने श्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष चुनते थे | इन को यह भी श्रधिकार था कि बहुमत के प्रत्ताव द्वाग 
थध्यक्ष को अपने पद से हटा दें | इसके लिये अ्रध्यक्ष को १४ दिन पृव सचना 
है देनी पढ़ती थी | परन्तु थरद आवश्यक नहीं था कि इसके लिये पहिले 
गवनर-जनग्ल की स्वीकृति ली जाये। प्रध्यक्ष दाउस श्रॉफ असेम्दली के विघथ्न 
के पश्चात्‌ भी डस समय तक पट धारण किये गहता था जब तक कि नई 
अस्म्यली की पहिली उंठक शररम्भ न हो जाये। उसे निर्णायक मत देने का 
व्रधिकार था| च्ट सदन छी व्ैठको को स्थगित अपवा निल्लम्धित भी कर 
सकता था, विशेषकर उस समय ऊच कि गणपूर्ति न हो पाये । गगपूति के लिये 
सदन फे ह सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक था | 


कसिल ऑफ स्टेट की रचना-- 


पॉमिल प्रॉप सव्ट की सदस्य-परझया २६० थी। इनमें से १२६ सटठस्य 
प्रद्शि माग्व तप्रीर २०४ देशों गएगें से घाते थे। देशी सय्पी के प्रतिनिधियों 
नी, सखपा सपर में सम्मिलिन होने बाले गप्शें की सझया पर निनर थी | 
भ्रदिनिय्स मे हुत्दु इस अज्ार के उप नी दिये गए ये लिन द्वाय 


है. | + 


ह ] >नेर हौस 23775 प्रति क्ज्ज हो 3 पन्सालज्ध पििम्स >> मर 

दे श्र कर भार से समम्भ ते हल के ओअय प्रश्म[टुल एल से खारपर 
बह फिण्त जो 

उसका यह अप दूर हा जाय द रूप 


सम 


लत दोन से उनया प्रस्तिव 
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विभिन्नता होने के कारण सीटों कर निर्धारण करना कठिन था। श्रत 
उनके शासकों की सापेक्ष स्थिति तथा उनको दी जाने वाली सलामी को 
उनके प्रतिनिधित्व का आधार बनाया गया । इस प्रकार दैदराबाद को 
५, मैसूर, खालियर, काश्मीर और बड़ौदा में प्रत्येक को ३, त्रावनकौर-कोचीन 
इत्यादि छोटे राज्यो में प्रत्येक को २ और बहुत ही छोटे राज्यों को समूह 
के रूप में स्थान दिये गए. थे। शासक स्त्रय श्रपने राज्य के प्रतिनिधियों की 
नियुक्ति करते ये और उनको पद से हटाने का अधिकार भी उन्हीं को था । 
इस सम्बन्ध में उनके लिये जनता से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। 


ब्रिटिश भारत के १४६ प्रतिनिधियों में ते १५० प्रतिनिधि नागरिकों 
द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से साम्प्रदायिक श्राधार पर चुने जाते थे और 
बाकी ६ प्रतिनिधियों को गवरनर-जनरल नाम निर्देशित करता था। यह 
नाम निर्देशन दलित वगगै, अछूतोीं तथा स्त्रियो को डचित प्रतिनिधित्व देने 
के लिये क्रिया जाता था। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित स्थानों में ७५ 
स्थान सामान्य, ६ अनुसूचित जातियों के लिये, ४ सिक्‍्खों के लिये, ४६ 
मुसलमानों के लिये और ६ स्त्रियो के लिये थे। यूरोपियनों के लिये ७, 
ऐ,ग्लो-इ डियन के लिये १ तथा भारतीय ईसाइयों के लिये २ स्थान 
सुरक्षित रकले गये थे | योरोपियन, ऐ:ग्लो-इ डियन तथा भारतीय ईसाईयों 
के स्थानों का चुनाव प्रत्यज्ञ रूप से एक निर्बाचक मण्डल द्वारा होता था 
जिसमें इन सम्प्रदायों के वे सभी व्यक्ति म्मिलित होते ये जो उनकी और से 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाश्रों के सदस्य थे। प्रान्तों की दृष्टि से मद्रास, 
बगाल और उत्तर-प्रदेश में प्रत्येक से २०, बम्बई, पजाब और विहार में प्रत्येक 
से १६, मध्य-भारत से ८ और आसाम, उड़ीसा, सिन्ध और उत्तर-पश्चिमीय 
प्रदेश में प्रत्येक से ५ सदस्य आते थे। शेष चार सदस्यों में से प्रत्येक देहली, 
अजमेर-मेराड़ा, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से श्राता था। इस प्रफार 
कीसिल श्रॉफ स्टेट दो प्रकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती थी--प्रथम 
वे जो नागरिकों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और दूसरे वे जिनको देशी 
राह्यों के शासक श्रपने विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा करते ये | 


हाइस आफ असेम्बली की रचना-- 


हाउम आफ अप्ेम्बली की सदस्य सख्या ४७५ थी । इनमें २५० ब्रिटिश 
भारत के और १२५ देशी राय्यों के प्रतिनिधि होते थे | कौंसिल ऑफ स्टेट 
को भांति, इसमे भी देशी राज्यों के प्रतिनिधि उनके शाप्तकों द्वास नाम 
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निर्देशित किये जाते थे | परन्तु प्रतिनिधियों की संख्या राज्य कौ जनछख्या 
पर श्राधारित की गई थी | इस प्रकार १४, ४३६, १४८ जन-सख्या वाले 
धंदराबाद राज्य को १६, तथा ६,५४७, ३०२ जनसख्या वाले मैसूर राष्य 
को ७ झोर ५,०६५, ६७३ जनतख्या वाले त्रिवांकुर राज्य को ५ स्थान दिये 
गये थे | कोमिल की भाँति, असेम्बली में भी राष्यों द्वारा रिक्त छोड़ दिये 
गए स्थानों की किसी शअ्रश तक पूर्ति संप्र में सम्मिलित होने वाले राष्यो 
द्वाग किये जाने का श्रायोजन था। 


प्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये श्रप्रत्यज्ञ निर्वाचन 
विधि की व्यवस्था की गई थौो। प्राय: सभी प्रजातात्रिक देशों में प्रथम 
सटन के लिये प्रत्यज्ञ निर्बाचन-विधि का प्रयोग क्या जाता दे परन्तु असेम्बलो 
के लिये इसकी उपेक्षा कर इसके स्वरूप को अ्रप्रज्ातानिक बना दिया गया 
था। प्रान्तों में विभिन्न सम्प्रदार्यों तथा हितो के श्राधार पर प्रतिनिधित्व के 
लिये प्रथक्‌ निर्वाचन क्षेत्र बना दिये गये थे । सामान्य निवांचन क्षेत्र से 
१०५, मुसलमानों के ८२, सिक्‍खों के ६, भारतीय ईसाइयों के ८, योगे पियनों 
के ८, ऐं ग्लो-हइ डियन के ४, जर्मोंदार्गें के ७, मजदूरों के १० और वाशिय्य 
तथा व्यदसाय के क्षेत्र के ११ प्रतिनिधि चुने जाते थे। अनुसूचित जातिया 
के प्रतिनिधि सामान्य निर्वाचन त्षेत्र के प्रति-निधियों में ही सम्मिलित थे । 
उनके प्रतिनिधि उनके द्वास निर्वाचित व्यक्तियों में से जो श्रावश्यक सदस्य 
धख्पा के चार गुने होते ये दिन्दुश्ना द्वारा चुने जाते थे । 


सदस्यता के लिये अहंताएँ-- 


व्यवस्पारिका-तभा के किसी सदन की सदस्यता के लिये ब्रिटिश भाग्त 
का नागरिक दोना श्रणभवा कसी देशी राज्य का शासक होना श्रावश्यक 
था] सपघ में प्रविष्य होने वाले देशी गय्यों के सदस्य भी इसकी सदस्यता के 
योग्य ये। परन्तु दोनों मदनों के लिये प्रायु की अरहेता भिन्न थी।कॉथिल 
श्रॉफ स्टेट के लिये ३० ब१ और द्वाइस श्रॉफ श्रसेम्बली के लिये २५ बर्षी 
की शायु होना श्रावश्यक थी | लेकिन राग्यों के शासकों के लिये श्राथु की 
अद्ता सम्बन्धी यद उपबन्ध लागू नहीं दोता था| प्रत्येक सदत्प वो पद ग्रहण 
बसते सप्रय पद की तथा गोरनीयता को शपथ लेनी पड़ती थी ।! वह त्याग 
पत्र द्वार किसी भी समय अपना पद-त्याग सकता था। बेस भी, कमी 
घनरेता के कारण कोई सदन अपने झिसी सदस्य के स्थान को रिक्त बोपित 
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कर सकता था। ये अनहंताएँ थीं--न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्कीय 
या श्रत्रिमुक्त दिवालिया घोषित कर दिया जाना, निर्वाचन के सम्बन्ध में 
अपराधी घोषित कर दिया जाना तथा ब्रिटिश भारत में कोई ऐसा श्रपराघ 
करना जिसके दण्ड स्वरूप निर्वालनन अ्रथवा २ वर्ष या उससे अ्रधिक समय के 
लिये काशवास दिया गया हो । श्रपराघ की दरुद पूर्ति के ५ वर्ष पश्चात्‌ कोई 
भी व्यक्ति व्यवस्थापिका-सभा की रुदस्यता के लिये चुनाव में भाग 
ले सकता था | यदि कोई सदस्य बिना सदन की अ्रनुश के ६० दिन 
की कालावधि तक लगातार उसके सब अ्रधिवेशनों में श्रनुपस्थित रहता तो 
भी सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता था। अनई घोषित कर 
दिये जाने पर भी यदि कोई व्यक्ति व्यत्रस्थापिका सभा की प्रक्रिया में भाग 
लेता तो उस पर प्रतिदिन ४७००) अ्रथदश्ड आरोपित करने की व्यवस्था की 
गई थी ।' सप्रीय श्रथवा प्रान्तीय शासन में कोई लाम का पद धारण करना 
भी व्यस्थापिका-सभा की सदस्यता के लिये एक अ्रनहँता थी परन्तु मत्रियों के 
लिये यह उपचन्ध लागू नहीं था । 


सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्म्रुक्तियाँ-- 


सन्‌ १६३७ के भारत-शासन शअ्रधिनियम के उपबरन्धों के तथा सपीय 
व्यवस्थापिका-सभा के प्रक्रिया के विनियामक नियर्मों और स्थायी श्रादेशों 
के श्रघीन रहते हुए व्यवस्थापिका-समा में सदस्यों को वाक-स्वातन्त्य का 
अधिकार था | परन्तु गवनेर-जनरल वाद-विवाद के सम्बन्ध में सीमाएँ 
निघौरित करता था और सदस्यों को उन सीमाओश्रों का भी ध्यान रखना 
पढ़ता था । इसके अ्रतिरिक्त, व्यवस्थापिका-सभा में कही हुई किसी बात 
या किसी मत के विप्रय में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई 
कार्यवाही नहीं चल सकती थी । सदन की स्वीकृति के ब्िझुद्ध उसकी कोई 
कायवाद्दी प्रकाशित नहीं हो सकती थी। परन्चु सदस्य वाक-स्वातन्त्रय की 
आड़ में अपप्तान जनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे | 


व्यवस्थापिका-सभा की प्रक्रिया अग्रेनी भाषा में होती थी परस्तु प्रक्रिया 
के निवमो के श्रनुसार यदि कोई व्यक्ति इस भाषा से परिचित नहीं था तो 
वह किसी श्रन्य भाषा का भी प्रयोग कर सकता था |? अपने काये सचालन 
के लिये तया प्रक्रिया के लिये साधाग्यतः व्यत्रस्थापिका सभा का प्रत्येक 
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सदन नियम बना सकता था |? परन्तु प्रायः गवनेर-जनरल सदन के अश्रष्यक्ष 

के परामश से ऐसे नियम बनाया करता था। वह ऐसे नियम भी बना सकता 
था जिससे कि वित्त सम्बन्धी प्रक्रिमग किसी निश्चित समय तक समाप्त दो 

सके | उसे श्रधिकार था कि वह किसी ऐसे राज्य के सम्बन्ध में बाद-विवाद 
रोक दे जो संत्र में प्रविष्ट नहीं हुआ था । छुछ परिस्थितियों में बह वाक्‌ 
छखातन्त्प को रोक भी सकता था। जविशेपकर जब कि उसका यह समाधान हो 

जाता था कि श्रमुक विषय पर वाद-विवाद देश में श्रशान्ति का कारण 

बनेगा तो वह उसे भी रोक सकता था। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों 

सम्बन्धी, तथा उनसें परस्पर सचार सम्पस्धी प्रकिया के नियम बनाने का भी 

श्रधिकार था। न्यायाधीशों के सम्बन्ध में व्यवस्थाविका-तमा के सदस्य कोई 

वाद-विवाट नहीं कर सकते थे। यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के 

लिये श्रत्वन्त आवश्यक थी | 


विधान प्रक्रिया 


धन-गिधेयकों तथा अन्य विछोोय विधेयक्ोों को छोड़कर कोई विधेयक 
व्यवस्थापिका-सभा के किसी भी सदन में श्रार्म्भ हो सकता था| परन्तु यदि 
हाउस प्रॉफ श्रपेम्बली द्वारा पास किया हुथ्मा कोई विधेयक कोतिज्न ग्रॉक 
स्टेट में लम्बित होता या तो प्रसेम्बली के विघटन पर वह सम्ान्त हुआ समा 
जाता था | इसके विपरीत, कासिल श्रॉफ स्टेट द्वाग पास क्िश हुश्रा दिवेयक 
अमेम्बली में लम्बित होन पर उसके विघटन पर सम्राप्त नहीं दो जाता यथा 
बल्कि नई असेम्बली उस पर प्रक्रिया जारी रफती थी । यदि कोई विधेयक 
एक सदन द्वारा पास कर दिया जाता और दूसग सदन उसे अ्रस्वीकार कर 
देता प्रथदा संशोधन के सम्बन्ध में उस सठन से मतभेद हो जाता और उसका 
निणुत न ऐ। पाता तो गवनर-जनग्ल को दोगों सदनों की सथ॒क्त बठक 
खामतित करने का अधिकार था। इसकी अधिसूचना प्राब' मन्रियाँ के 
परामर्श से कर्ता था परन्तु स्वविवेत्त के प्रयोग द्वाग दद उनही उपेज्षा भी कर 
सकता था। संदनों की संयुक्त व्ठकुृ में उपस्थित सदस्यों के मतदान के आाघाः 
पर विधेषक के सम्दसय में निणंस दो जाता था | 


! 
विधेयक गनरूअमस्ल के समक्ष उपस्यित किया ज्ञाना था और बढ बट 


पोष्ि झ्ता था कि बद विधेयक पर थातो अनुनत्त देता है था ख्रनमति 


व्यवस्था रिकानसमा के दोनों सदनों द्वाग पास हो ज्पने के परश्चात्‌ 
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रोक लेता है। यदि वह चाहता तो विधेयक को सप्रस्त अथवा श्रश रूप में 
पुनर्विचार के लिये वायिस भेज सकता या औ्रौरया उसे सम्नाद के विचाराये 
रक्षित कर सकता था | यदि सम्र ट के विचाराथ रक्षित किये गए. विवेयक पर 
एक वष की कालावधि में उसकी स्वीकृति नहीं मिलती तो वह समास समझा 
जाता था | परन्तु यदि इसी बीच में सम्राट अपनी अ्रस्त्रीकृति प्रकट करदे तो 
गवनेर-जनरल एक अ्रधियूचना द्वारा इस श्राशय की घोषणा कर देता था । 


वित्तीय विषयों से प्रक्रिया 


प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में व्यवस्थापिका समा के दोनों सदनों के समक्ष 
गवर्नर-जनरल सयौय सरकार की इस बर्ष के लिये प्राक्षथित प्रासियों और व्यय 
का विवरण रखबाता था | इसे साघासरणत वन्नट के नाम से पुकारा जाता था । 
इसकी मर्दों के निधोरण में उसे स््रविवेक के प्रयोग की विशाल शरक्तियाँ प्राप्त 
थीं। सदश्यों को वित्तीय विषयों पर बाद-विवाद करने का बढ़ा सकुचित 
अधिकार दिया गया था | वे (श्र) किसी कर के लगाने या ददात्ते (आर) घन 
उघार लेने (इ) श्रार्थिक प्रभ्याभूति (७प४78०॥०७७) देने तथा सघोय राजस्व पर 
व्यय निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई जिधेयक स्वय प्रस्तावित नहीं कर सकते 
ये। इनमें से किप्ती विषय पर विधेयक श्रारम्म करने के लिये यह आवश्यक था 
कि वे पहिले गबरनर-जनरल कौ ल्वरीकृति ले लें । वास्तव में व्यवस्थापिका-सभा के 
सदस्य किसी ऐसे विवेयक्र पर विचार नहीं कर सकते थे जिसका प्रयोजनू, किसी 
मद पर व्यय कम करना हो, जब त्तक कि गवनेर-जनग्ल ने इसको स्वीकृति न 
दे दी हो | इसके श्रतिरिक्त गवर्नर जनरल की श्रध्यादेश जारी करने की शक्ति 
से व्यवस्यापिका-ममा के अधिकार और भी सीमित हो जाते थे। उसके 
स्वविवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के श्रधिकार तथा विशेष उत्तरदायिलों से 
व्यवस्था पिका-सभा की प्रतिष्ठा को ठेस् पहुँचती यी । इस पर उसकी झ्रायात 
सम्बन्धी शक्तियाँ और भी श्रापत्तिजनक थीं | 


उपसहार 


यह स्पष्ट है कि गसवर्नर-जनरल की विस्तृत शर्तियों के कारण 
व्यवस्था पिका-सभा का कार्यक्षेत्र श्रत्यन्त सकुचित हो गया था। उसकी रचना 
में, प्रक्रिया तथा शक्तियों में प्रजातातजिक शासन की झल्ञक नहीं दिखाई देती 
थी | निम्न सदन का निर्वाचन श्रप्रत्यज्ष विधि से होता था; ग१नर-जनरल को 
विधेयक पर अभिप्रेध का पूरा भ्रधिकार था, व्यवस्थापिका-सभा को नियम बनाने 
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की उचित शक्तियों नहीं दी गई थीं, उसके श्रधिकार सीमित ये | ऐसी दशा में 
उसका श्रस्तित्व विशेष मदल्वपूर्ण नहीं था | 


संघीय न्यायपालिका 


स्थापना और गठन 


किसी सध का निर्माण चाहे कितना ही दूषित कर्फे न दो उसके लिये 
एक न्यायपालिका की श्रावश्यक्ता फिर भी होती है। विशेषकर, सन्‌ १६२५ 
के अ्रधिनियम के अन्तर्गत इसकी स्थापना अत्यन्त भ्रवश्यक थी क्योंकि संघ 
को इकाइयों एक जैसी नहीं गीं। संघ्र के अंगो--देशी रियासतों, सिटिश 
भारत के प्रान्ती तथा संघ शासन--कै दीच विधिध मतभेदी की श्राशका थी | 
उनके सम्बन्धों को निर्धारित करने के लिये एक न्यायपालिका की स्थापना का 
विचार स्वाभाविक था | परन्‍्ठ श्रधिनियम की रचना के समय अ्रविकाश तर्क 
इसकी स्थापना के विरद्ध ठिये गए थे। स्वय ज्िटिश सग्कार ने यह सुझाव 
दिया था कि मत्रीय न्यायपालिका के अतिरिक्त एक उच्चतम न्यायालय भी 
स्थापित किया जाये। परन्तु उच्चनम न्यायालय तथा संघीय न्यायपालिका के 
चीच सपघ्ष की संभावना के विचार के फारण यह सुकूष अमान्य रहा श्रीर 
कत्ल एक संघीय स्थायपालिका की स्थापना की गई जिमको टो मागों में 
पिभकछ फर दिया गया-प्रथम प्रारम्भिक क्षेत्राघिकार के लिये ओर दूसरा 
अपौलीय क्षेताधिकाः के लिये। 


संघीव न्यायपालिका वी ग्चना के लिये एक मुर्य न्यायराधिषपति तथा 
सम्नाद की इच्छानुसार निर्षारित प्रवस्-न्यायाघीशों (ए०६०१ 7708०8) पी 
व्यवस्पा की गई थी । परन्तु ब्यव॒द्दार में अवस्नन्यायावीशों को, जो ६ से अ्धिक- 
नहीं होते ये, मख्या में कोई परिवततेन करने के लिय्रे संपीप् व्यवस्था- 
विद क्षमा दाग इस आशय की मॉग की ज़ा सकती थी । प्रस्येक न्यायाधीश की 
नियुन्ति रुप्राट्‌ सस्ता था और वह न्यायाधीश उस समय तक बंद धास्ण 
करता था श़ब तक कि वह ऐसद्र वर्ष की शआयु प्राम न कर ले। कोई 
ग्यायधोश '्रषने एस्तासुर संट्त ले द्वारा अपने पट को त्याग सकता था 
ध्रथरा बह मंदाबार (शाहकशाब्ण००८) अगशदा मानसिक या शारेरिक 
धममर्थता की चनईता मे कास्या पद से इदाया जा सकता था। परन्तु 
स्गयाधीश की पटस्युत कस्ते में पू् रुपाद श्रोडी फीजफिल से पररामश बरता 
जा झीर उसहे अ्म्न्तिय के चाघार पर इसकी आशय देवा था। गवर्भर 


७२ ] [ शापत 


जनरल को न्यायाघीशों को मुश्रततल करने का श्रधिकार नहीं था और न 
व्यवस्थापिका ही उसके कदाचार के सम्बन्ध में कोई बहस कर सकती थी । 


न्यायाधीशों के लिये अहँताएँ 


न्यायपालिका के न्यायाघीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब 
तक अह न था जब तक कि वह ब्रिटिश भारत के श्रथवा सघ में प्रविष्ट होने 
वाले किसी देशी राज्य के उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम पाँच 
वर्ष तक न्‍्यायाघीश न रह चुका दो अथवा दस वर्ष तक विधिवक्ता, श्रघिभाषक 
या अधिवक्ता न रहा हो | मुख्य न्यायाघिपति के रूप में नियुक्ति के लिये 
दस वर्ष के स्थान पर पन्द्रह वर्ष के अभ्यास की अ्र॒हता अनिवाय थी। यद्द 
भी उपबन्धित था कि मुख्य न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति 
प्रथम वार किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने से पहिले विधिवक्ता, 
अधिभापक या अधिवत्ता अवश्य ग्हा हो। ऐसा उपचन्ध सिविल सरबिस के 
कर्मचारियों का न्यायपालिका में प्रवेश रोकने के लिये किया गया था | 


बेतन इत्यादि-- 


न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन, भरते; छुट्टियां और निद्गत्ति वेतन 
इत्यादि के सम्बन्ध में सम्राट अपनी कौसिल की सहायता से नियम बनाता 
था | परन्तु किसी न्यायाघीश के न तो विशेषाधिकारोें में और न भव्तों में 
ओर न अनुपस्यिति छुट्टी या निद्धति वेतन विपयक्र उसके श्रणिकार्रों में 
उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसको अलामकारी परिवर्तन किया जा 
सकता था। न्यायपालिका का कार्य-स्थान देहली था। परन्तु गवर्नर-जनग्ल 
के ग्रनुमोदन से मुख्य न्‍्यायाधिपत्ति समय-समय पर स्थान वदल सकता था। 


ज्षेत्राधिकार (प्रारम्भिक)-- 


सथीय न्यायपालिका को दो प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त था--प्रारम्भिक 
तथा श्रपीलीय | प्रारम्भिक ज्ञेत्राधिकार द्वारा न्यायपालिका को संघ को 
इकाइयों के बीच विवादों को निर्णय करने का अधिकार या श्रौर अपीलीय 
क्षेत्राधिरऋं के अन्तगत वह सक-त्तेत्र के उच्च न्यायालयों से अ्रपीलें 
सुनत- 


तृ प्रारम्भि कार उन सब विवार्दों तक 
| यव्रा त प्रश्न श्रन्तग्न स्‍त होते ये 
* सभव था और जिनमें 


सन्‌ १६२५ के अधिनियम की रूप-रेखा ] [ ७३ 


प्रतिपक्षी संघ की इकाइयाँ होती थीं। यदि ऐसे विवाद का एक पक्ष देशी 
राज्य होता तो यह शआरावश्यक था कि विवाद का सम्बन्ध अ्रधिनियम की 
किसी घारा के निर्वचन से हो। इसके श्रतिरिक्त, परिपद्‌-श्रादेशों (अ्राइडर-इन 
कासिल) (श्रा) संघीय व्यवस्थापिका-तभा या कार्पालिका की शक्तियों 
(६) देशी राज्यों ते किये गए सम्रकोतों के निर्बचन के सम्बन्ध में भी 
न्यायपालिका को प्रारम्भिक ज्षेत्राधिकार मिला हुआ था | यदि कोई विवाद 
का विपय ऐसा होता था जिए्में सघीय व्यवस्थापिका-सभा को देशी राज्यों 
के लिये नियम बनाने का अधिकार था या विवाद सघ की स्थापना के 
पश्चात्‌ हुए किसी समझौते के सम्बन्ध में होता तो भी न्यायपालिका अपने 
प्राग्म्मिक क्षेत्रधिकार का प्रयोग करती थी। परन्तु किसी ऐसे विवाद पर 
सधीय न्यायपालिका के इस क्षेत्राधिकार का विध्तार नहीं था जिमके करार 
में पहिने दी प्रतिपक्षियों में यद तय कर लिया दो कि एसमे जियांट पर 
न्यायगलिका का क्षेत्राधिकार नहीं दोगा। लेकिन फिर भी न्यायपालिका 
ऐसे विवादों के सम्बन्ध में एक प्रधिकार-घोपक निर्णय दे सकती थी जिसको 
मानना ग्रतिपक्तियों के लिये कानूनन अनिवाय तो नहीं था मगर वे उसकी” 
उपेक्षा नहीं कर सकते थे। 


अपीलीय क्षत्राधिकार--- 

सबन्त्ेत्र के किसी भी उच्च न्यायालय के श्रन्तिम श्रादेश की श्रपील 
नपीय न्यायवालिका में हो सकनी थो। यह श्रपील इस श्राबार पर हो! 
मकती थी कि उच्च न्यायालय ने किसी विपय पर गलत निर्णव ठिया है और 
उसमें एक साखान विधि-प्रश्न अर्स्तयम्त है था वह विपय ऐसा होना 
चादिये था शिस पर बिना उच्च न्यायालय की स्व्रीकृति के प्रीदी कोमिस्त 
में भ्रपीत्त को जा सस्‍नी थी | इसके अश्रतिर्क्ति, सवथ न्गायपा लिज्ञा जिसो भी 
विदाद में दग्रील के दिये विशेष प्वाज्ञा दे मकक्‍तो यी। साधारगुत: स््रपील 
के बोग्प बि्रारों में उच्च न्यायालय अपने पन्तिम श्रादिश के साथ एफ 
प्रमागु-पत्र दे देता था कि अमुक वियाद में अधिनियम के लनिर्देसन कु 
फोर साग्वान विधि-प्रश्न अन्नग्रस्त 2 सारान विधि प्रश्न वह समझा ज्यता 
था मिसमें सार्वभ्रनिक चथदा वैपक्तिक हित के किसी बध-अधिक्ार का 
प्रस्तित्य वा विस्तार निभर हो । इनके अ्रतिस्च्ति, परिपद-च्ादेशों (दार्टसा 
इनसे कॉसिल) के निरंचन के सम्दन्य में दिये गए गलत निर्यप की अ्ररीद 
न्यायपालिका में की जा सत्ती यी ! 


७४ ] [ शासन 


गवर्नर-भनरल की पूर्व अनुमति द्वार, जिसे वह स्वविवेक द्वारा दे सकता 
था, संघीय व्यवस्थापिका-सभा ऐसे नियम बना सकती यी जिनसे कि 
न्यायपालिका का श्रपीलीय ज्षेत्राधकार उन विषयों में मी बढ जाये जिनमें 
कि अधिनियम अ्रयवा किसी अ्रन्य आलेख या श्रादेश के निर्वंचन की 
आवश्यकता नहीं थी । परन्तु ऐसे नियर्मों के श्रनुसार न्यायपालिका ऐसे 
विवादों की श्रपीलें सुन सकतो थी जिनमें ३०,०००) रुपये की राशि 
सम्मिलित हो या वह विवाद-विष्रय इतने द्टी मूल्य की सम्पत्ति से सम्बन्ध 
रखता हो | लेकिन यदि किसी विवाद में ये शर्तें' पूरी नहीं हो पायें तो भी 
न्यायपालिका उसकी श्रपील की विशेष इजाजत दे सकती थी । 


देशी राज्यों के न्यायालयों से अपील-- 


संघीय न्यायपालिका का ज्ेत्राघिकार देशी राज्यों के न्यायालर्यों के उन 
विवादों पर भी विस्तृत था जिनमें कि श्रधिनियम के उपचन्धो, परिषद्‌-अ्रादेश 
(आाडेर-इन-काउन्सिल) सप्रीय कार्यपालिका श्रथवा व्यवस्थापिका-सभा के 
किसी आदेश या नियम के निर्बेचन की श्रावश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 
संघीय न्यायपालिका के अन्तिम श्रादेश की अपील सपरिषद्‌ सम्राट के सम्पुख 
को जा सकती थी और यह आवश्यक नहीं था कि इसके” लिये न्यायपालिका 
की पूर्व ग्रनुमति तथा कोई प्रमाणपत्र लिया जाये। परन्तु ऐसे विचाद का 
१६३५ के अ्रधिनियम फे किसी उपबन्ध के निव॑चन से सम्बन्धित होना श्रावश्यक 
था । यद्यपि प्रीवी कौसिल श्रपनी विशेष इजाभत द्वारा किसी अ्रन्य विवाद को 
अपील भी सुन सकती थी, साघारणतया किसी विवाद में श्रपील की 
विशेष इज़ाजत देने में प्रीवी कौंसिल अपनी प्रक्रिया के नियमों का पालन 
करती थी श्रीर ऐसे ही विवार्दों की अपीले सुनती थी जिनमें जनहित 
अथवा वेयक्तिक छ्वित के विधि-सम्बन्धी सारबान प्रश्न अ्रम्तंग्रस्त होते थे। 
किसी शआ्रपराधिक विवाद की श्रपील सुनने से पहिले प्रीची बोसिल यह 
देख लेती थी कि क्या निर्णय अशुद्ध हुश्रा है और यदि हुआ है तो क्या 
उसके द्वारा किसी विधि-सम्बन्धी सिद्धान्त की उपेक्षा हुई है। 

सधोय न्याग्रपालिका अ्रथवा प्रीवी कॉसिल द्वारा घोपित विधि ब्रिटिश 
भारत तथा देशी राज्यों के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी दोती थी । 
यदि कसी समय गर्नर-जनग्ल को यह प्रतीत होता कि ठसे किसी महत्वपूर्ण 
विपय में न्यायपालिका को गय लेना इष्टक्र है तो वह स्वविवेक के थ्राघार 
पर उस प्रश्न को स्यायपालिका के विधाराथ सौंप सकता था; वह यद्यपि 
उसके द्वाग प्रतिविटित गय को जानने के लिये ग्रधित नहीं या | 


सन्‌ १६३४ के ऋधिनियम की रूप-रेखा | [ णर 


गवर्नर-जनरल के अनुमोदन से समय-समय पर संघीय न्यायपालिका 
न्यायालर्यों की कार्य प्रणाली श्र प्रक्रिया के साधाग्ण विनियमन के लिये 
ईमियम चना सकती थी | इनके श्रन्तंगत वकीलों के अधिकार्रों, अ्रपीर्ले सुनने 
की प्रक्रिया, समय, श्रौर खर्चे श्रादि के नियम दोते थे। ऐसी श्रपीलें जो 
न्यायपालिका को ठुच्छु या तग करमे वाली अ्रथत्रा विलग्ब करने के प्रयोजन 
से की गई प्रतीत दोती थीं उनके सक्तेपत. निर्धाग्ण के लिये उपबन्धन करने 
वाले नियम भी न्यायपालिका को बनाने का श्रघिकार था । 


किसी विवाद में निर्णय देने के लिये तीन न्यायाधीशों की आवश्यकता 
होती थो श्रीर यह मुख्य न्यायाधिप्रतत हो निश्चित कमता था कि कोन से 
तीन न्यायाधोश श्रमुक विवाद में कायवाही करेंगे । यदि उपस्थित न्यायाघीशों 
के बहुसख्यक की सहमति होती तो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये 
जाते थे। 


संघोय न्यायपालिका का प्रशासन, व्यय, जिसमें न्‍्वायगज्तिका के पदा- 
घिकारियों श्रीर सेवकों को, या उनके बारे में दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते 
शरीर निह्ृति-वेतन भी थे, संघ्र शासन की सच्ित निधि पर भागित दोते थे और 
न्यायपालिका द्वाग ली गई फीस आर श्रन्य घने उस निधि का एक भाग 
होती थीं | 


प्रान्तीय स्व-शासन 


एम ऊपर बतला चुके एेँ कि सन्‌ १६३० के श्रधिनियम की महत्वपूर्ण 
विशेष्ता प्रान्नीय सवायनता (?70शफऊ्०॥] 30६००००७5) की स्थापना थो । 
इसके हारा प्रान्तों को स्थिति में कुछ नए परिदर्तन कर दिये गए थे | यद्यपि 
इस प्रधिनिष्म के पृथ्े भी प्रान्तो में कार्ययालिका तथा व्यवस्थापिका-समा 
इत्यादि निकाय कार्यशील थे तथारि उनकी स्थिति स्वतस नहीं थी । वे छणेवल 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते थे। परलु सए ग्विनियम ने प्रान्ता की स्थिति 
को बदल दिया श्र उनको ब्रिटिश शासन में प्रथम बार एक सीमित हृटठ लझ 
प्रादेशिक विभाग की म्पिति से हदाबर शासन की स्वनन्त दक्ई का रूप दे 
दिया । 


ऊ> 


सग्न शब्दों में, प्रान्तीय खाउचता या प्परिप्राद ऐसी म्तघोनता से है  लिसके 
प्रस्ताव गरनेर के प्रास्तीं की कापग लिएाश तथा व्यवस्था रिकानममासो को 
रित्ि क्षेत्र में प्रमन्‍्य भ्रविद्वार सार डिये गे ये शरीर इस छेद में शामन 


हे 
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के ये अग केन्द्रीय शासन एव व्यवस्थापिका के नियत्रण से मुक्त ये | दूसरे शर्ब्दों 
में प्रान्तीय स्वायत्तता की दो विशेषताएं थीं--प्रान्तीय शासन की वाह्मा 
हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता तथा एक निर्वाचित व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उसका 

उत्तरदायित्व | इसमें संदेह नहीं कि अधिनियम फ्री योजना द्वारा प्रान्तों में 
द्वेघ-शासन की समाप्ति श्रोर उनके लिये अ्रनन्य क्षेत्राधिकार की स्थापना का 
प्रयत्न क्या गया था ओर प्रान्तों को स्वायचता देश की वैधोनिक प्रगति में? 
एक महत्वपूर्ण चरण थी । परन्तु यदि तथ्यों पर उचित रूप से हृष्टिपात किया 

जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रान्तीय शासन के उत्तरदायित्र में अनेक 

झुकावर्ट भी थीं | केन्द्रीय शासन का नियत्रण पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था | 
उदाहर्णु के लिये जिन विषयों में प्रान्त का गपर्नर स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय 

के अनुसार कार्य करता था इनके सम्बन्ध में वह गवरनर-जनरल के सामान्य 

नियन्त्रण में वाधित था | इसके अतिरिक्त, स्वय गवनर को विशेष उत्तरदा यित्वो 
तथा स्वविवेक की शक्तियों द्वारा प्रान्तीय स्वायत्तता को कुचलने के श्रस्नो से 

सुसजित कर दिया गया था। संघीय व्यवस्थापिका का यह श्रधिकार कि वह 

स्वनिर्मित किसी नियप्र को प्रान्ता में लागू करने का काये प्रान्ठीय शासन 

अथवा उसके मातहृत किसी अ्रन्य श्रधिकारी को सौंप सकती थी, प्रान्तीय: 
स्वायत्तता पर एक अन्य प्रतिबन्ध था। सक्षेप में, प्रास्तीय स्वायचता भ्रमात्मक 

थी क्‍योंकि इस पर आन्तरिक तथा वाध्य दोनों प्रकार सीमाएँ लगी हुई थीं। 

वास्तव में प्रान्तीय शासन के श्रगों के अध्ययन से यह विधय्‌ श्रधिक स्पष्ट हो 
सकेगा । 


प्रान्तीय कार्यपालिका 
गयनेर 

नियुक्ति वेतन इत्याढि-- 

सन्‌ १६३५ के भारत-शासन-श्रधिनियम के अ्न्तगंत प्रान्त की कार्यकारिणी” 
शक्ति सम्राट्‌ के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर में निहित थी जिसका वह स्वया 
या अपने श्रधीन कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करता या। इस शअ्रघिनियम से पूबे 
के अधिनियर्तोा के अनुसार गवर्नर को अपने श्रघिकार एवं शक्तियाँ गवर्नर-- 
जनरल से प्राप्त होते थे परन्तु अब सम्राद का प्रतिनिधि होने के कारण वह 
श्रपनी शक्तियों प्रत्यक्ष रूप में सम्राट से लेने लगा था| उसकी नियुक्ति भी 
भागत-मत्री के परामर्श पर सप्राव द्वारा होती थी । उसके वेतन और भत्ते 
इत्यादि भी नियुक्ति के श्रवखर पर निश्चित होते थे जिनमें पशखिर्तन करने का“ 
व्यवस्थापिका-सभा को कोई श्रधिकार नहीं था | 
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प्रान्तों में गतर्नर की वही स्थिति थी जो केन्द्र में गवनर-जनरल को प्रात 
थी । श्रन्तर दोनों की स्थिति में यह था कि केन्द्र की भाँति प्रान्तों में कोई 
सश्रभाग गवर्नर के लिये आ्रारक्षित नहीं था श्रोर न उसे वित्तीय स्व्रायित्व कायम 
रखने के लिये कोई उत्तरदायित्व दिया गया था। उसे चर्मा तथा इ गलेड के 
आने वाले माल के साथ मेदपूर्ण व्यवहार को गोकने का कर्तव्य भार भी नहीं 
सापा गया या। वास्तत्र में ये विप्रय केन्द्रीय महत्व के ये और इन्हें गवर्नर- 
जनग्ल के फार्वन्चेत्र में हो ग्लना उचित था। अ्रत प्रान्त की कार्यकार्णिी 
आक्ति का बिम्तार उन्हीं विषयों तक था जो प्रान्तीय तथा समवर्ती विधायक 
“यूचियों में सम्मिलित थे। केन्द्रीय शासन को पआन्तीय विधायक सूची में 
सम्मिलित कसी दिप्वय पर नियम बनाने का उस सम्रथ तक कोई अधिकार 
नहीं होता था जब तक कि प्रान्तीय शासन इसकी स्प्रीकृति न दे दे शरीर या 
प्रान्त विशेण में कोई श्रापात ही न उठ खड़ा हो | समदत्तों सूची में सम्मिलित 
“हिपयों पर नियम धाने का अ्रधिकार प्रान्तीय तथा केन्द्रोय दोनों शासनों 
को प्राप्त था। 


अधिकार आर शक्तियाँ 


गवनेर को भी, गवर्नर-जनरल की भाँति, प्रशासन कार्य में स्वविवेक तथा 
व्यक्तिगत निणंय के अश्रनुतार कार्य करने की शक्तियों टी गईं थीं। उसकी 
बैफ सम्बन्धी शक्तियों का क्षेत्र बढ़ा व्यापफ था और अ्रनेक अवसरों पर बह 
“स्व-बिवेक का प्रयोग कर सकता था । व्यक्तिगत निणव तथा स्ववियरेक के प्रयोग 
में जो श्रन्तर है उसे हम गवर्नर-जनग्ल के प्रसग में चतला चुके हैं। अपने विशेष 
उत्तग्दावित्यों के सम्यादन में गवनेर व्यक्तिगत निर्णय के श्ाधार पर कार्य 
कन्ता था। ये विशेष उनरदायित्व निम्नलिस्त थे! | 
(१) प्रान्त अगवा उसके किसी भाग में शाति श्रथवा सपधन के तक 
यो ३ वरना ; 
(२) अ्रल्प-संख्यक्ञों के न्यायोजित द्वितों दी रक्षा कग्ना ; 
(४) सम्कारी मर्मचारियों तथा उनके आ्राधितों को वे अधिकार दिलाना 
के | प; य रे 
मी उनझों प्रभिनियम के अन्तर्गत दिये गए थे और उनके नस्यावोचित टितो 
की रक्षा फरना ; 
(४) कायग्रलिका के ज्षेत्र में भेद-माद पूर्ण ब्यवद्दार के विस्द्ध सस्द्षण 
डिलाना ; 


अव्नननननन+ 
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(५) आशिक रूप से शपवतित क्षेत्रों में सुशासन की व्यवस्था करना , 


(६) प्रत्येक देशी राज्य की मर्यादा की तथा उसके शासक के अधिकारों 
एव प्रतिष्ठा की रक्षा करना , 


(७) गवनर-जनरल द्वारा स्वविवेकानुसार प्रशासकीय सम्बन्धों को निर्धारित 
करने वाले उपबन्धों के अन्तगंत जारी किये आदेशों तथा निर्देशों का पालना 
कराना । 


इनके श्रत्तिरिक्त, मध्य-प्रदेश और बरार के गवनर का यह विशेष उत्तर- 
दायित्व था कि वह इन प्रदेशों में सचित राजस्व में से बरार के निबासियो के 
लाभ हित, उचित व्यय कराये। जन-जाति क्षेत्रों से युक्त-प्रान्तों के गवर्नरों को 
फोई ऐसा कार्य नहीं करना या जो इस सम्बन्ध में उनके अ्रमिकर्तत्व कार्यों" 
(8६०७४०ए एप्घ००807) के सम्पादन में बाधा पहुँचा ये । उदाहरण के लिये, 
उत्तर-पश्चिम सीपा-प्रान्त में साम्मलित जन-जाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में उसः 
प्रान्त के गवनर का यह उत्तरदायित्व था कि वह गवर्नर-जनग्ल के एजेन्ट के 
रूप में काये करे | सिन्ध के गवर्नर पर लायड बाघ और नहर योजना के 
प्रशासन का कार्य भार था | इस विषय में वह मत्रियों से परामर्श लेता था 
परन्तु उसे व्यक्तिगत निर्णय के प्रयोग करने का अधिकार था और इसके लिये 
वह भारत-मनत्नी को उत्तरदायी होता था | गवरनरों का यह भी एक विशेष 
उत्तरदायित्व था कि वे जनता के सभी वर्गों के सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने 
को प्रोत्साहित करें तथा श्रल्पप्तखपर्कों के प्रति नियुक्तियों तथा अन्य क्षेत्रों 
में भेदमाव पूर्ण व्यवद्र को रोकें। देशी राज्यों के प्रशासन में उसे कोई 
हत्ष्तक्षेय नहीं करमा था श्रौर यदि उसे सन्देह होता कि उनके सम्बन्ध में 
किसी विप्य पर उसे अधिकार था या नहीं तो वह गवर्नर-जमरल की राय से 
कार्य करता था। 


इनके श्रतिरिक्त, कुछ और भी विपय ऐसे थे जिनमें गवर्नर व्यक्तिगत 
निर्णय द्वारा कार्य करता था| उदाहरण, प्रान्त के मद्गाधिवक्ता की नियुक्ति, 
उसके वेतन आदि का निर्धारण तथा पुलिस के सम्बन्ध में नियम बनाने 
अथवा उनमें सशोधन करने का कार्य वह व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर 
कग्ता था। प्रान्तीय महाधिवक्ता की स्थिति लगमग वैसी ही होती थी 
जेछी कि मघ शासन के महाधिवक्ता को प्रदान की गई थी | 
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की नियुक्ति वेतन इस्यादि का नियमन करता या ।' यह इस कमचारी इन्द 
का विशेषाधिकार था कि उनके विदद्ध प्रशासनीय कार्या के लिये भारतीय 
न्यायालयों में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती यी। 


उपसहार 


गवर्नर को शक्तियों एवं श्रविकारों के उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हैं कि 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता की व्यवस्था केबल प्रमात्मक थी। इसके छुचाद कार्यकरण 
के लिये मत्रियों का कायत्षेत्र ददाना अति आवश्यक था। परन्तु गवर्नर की 
विधेक्त की शक्तियों, व्यक्तिगत-नि्णंय के श्रविकारों, विशेष उत्तरदायित्वो श्रादि 
के कारण उसे निरकुशता का जो स्तर मिल गया या इससे मत्रि-परिषद्‌ का 
फार्यज्ञेन अत्यन्त तंऊुचित हो गया या | इसके अतिरिक्त, निरवेचन ( 90876- 
98:४0॥ ) द्वारा गवर्नर की शक्तियों का कार्यत्ेत्र श्रौर भी विस्तृत दो जाता 
या | अतः यह नि.सकीच कद्ा जा सकता दे कि प्रान्तीय स्वायत्तता की च्यवस्या 
एक दियावा-मात्र थी | इसमें वास्तविकता का अश अधिक नहीं या । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा 


प्रान्तीय त्वयत्तता के उचित स्वरूप के ज्ञान के लिये प्रान्तीय च्यवस्यापिका 
मनाओं के गठन, शक्तियों एवं श्रधिकारों पर भी हष्टिपात करना सगत 
शदोगा | सन्‌ १६३४० के नाग्त-शासन-अ्रधिनियम ने सभी प्रान्तों में एक थी 
व्ययस्यापिका-तभा की स्थापना का उपबन्ध नहीं किया या। कुछ परान्तों मे 
द्विसदनाह्यक ग्रीर ग्नन्‍्प में एक सदनात्ष्मक व्यवस्यापिका-सभा की स्थापना 
की गई थी। जिन प्रान्तो में इसके दो सदन थे उनमें भिन्न सदन को 
'लेजिस्लेदिव असेम्दनी) और दूसरे सदन को 'लिेजिस्लेटिय काशिल कहा जाता 
था ध्रार वे प्रान्त निम्न थे--मद्रास, बस्बई, बंगाल, उु्युक प्रान्त, विद्दार और 
आनाम | शेर एड सदनीय व्ययस्यायपिका-सभा वाल प्रान्त ये ब--पंजार; मच्य- 
नाग्त, उतस्परश्चिम वोमा पान्त, लिनव थार उड़ीसा | 


लनन्नेडिद हन्जि एज न्‍्थायो संस्या थी। प्रलि तीमसरे दे 


सक एक 
सदस्प सहन दा ऋझत थे अर नए मदब्या हरी नर्युक्ति होती थो | 


रे ३ से एम हशाना था। इसके विपरीत 
ने शिस्चिदित पतेग्चों हो हादोंदयि ४बप रखी गे यो डे पॉडगर 
चयारता तो न्वविरेशानुसान अवधि ले पहने इसे पपछ्ि झरे बहता या। 


न्द० ] [ शासन 


जाना आवश्यक नहीं था | यह ६ महीने की कालावधि तक प्रमावी रहता 
था ्रौ( इसके पश्चात्‌ इसे इतने दी समय के लिये और बढाया जा सकता 
-था | इसके अतिरिक्त, गवर्नर को व्यवस्थापिका-सभा के सम्बन्ध में विशाल 
शक्तियाँ प्राप्त थीं। व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास किया गया विधेयक बिना 
उसकी स्त्रीकृति के नियम नहीं बन सकता था। वह उस पर अपनी स््रीकृति 
नदे उकता था या रोक सकता था और या उसे गवर्नरजनरल के विचारार्थ 
रक्षित कर सऊता था | यदि वह चाहता तो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार 
के लिये व्यत्रस्था पिका-समा में वापिस भेज सकता था। यदि उसका यह 
-समाधान हो जाता कि किसी विधेयक अथवा उसकी किसी घारा पर वाद 
विवाद से प्रान्त की शाति भग हो रही है तो वह उसे रोक सकता या। 
शासन की मशीन अ्रसफल होने पर वह प्रान्तीय शासन की समस्त शक्तियां 
अपने दार्यों में केन्द्रित करता था । उसके द्वारा बनाये गए, नियम व्यवस्था पिका 
समा द्वारा पास किये गए. नियमों के समान वैध होते थे । 


वित्तीय शक्तियाँ-- 
जित के क्षेत्र में उसे श्रार्थिक कार्यों के ठीक समय पर सम्पादन के लिये 
नियम बनाने का श्रघिकार था। प्रान्तीय राजस्व का एक बहुत बढ़ा भांग 
उन प्रयोजनों पर व्यय किया जाता था जिनको गबनंर नियत्रित करता था । 
यदि व्यवस्थापिका-पसमा किती श्रनुदान को कम या अस्वीकृत कर देती थी तो 
गवनेर उसे अपने विशेषाधिकार के प्रयोग द्वारा प्रस्थापित कर सकता था | 
“ऐसा करने के लिये उसे केवल अपने विशेष उत्तरदायित्वोँ के सम्पादन की 
श्राड़ लेनी होती थी | गवर्नर के बेतन और मत्तों पर व्यवस्थायरिका-सभा 
-में वाद-विबाद तक नहीं हो सकता था। नया कर लगाने, किसी श्रन्य कर 
को बढ़ाने अ्रयवा लेने या कसी विधय पर व्यय के ग्रस्ताव गवर्नर के 
अनुमोदन के पश्चात्‌ ही प्रस्तावित किये जा सकते थे। वही आर्थिक वर्ष 
के आस्म्म में प्रान्तीय राजस्व की आय-व्यय का एक पिवरण व्यवस्यापिका 
सभा के सम्प्ुख प्रस्तुत करवाता या। उसे दी स्वविवेक द्वारा यह निर्णय 
करने का अधिकार था कि कोई व्यय प्रान्तीय राजस्व पर भार स्वरूप होगा 
या नहीं | उक्तेप में, गवनर को वित्त के क्षेत्र में भी उतनी ही विस्तृत शक्तियाँ 
प्रात्त थीं जैसी कि अन्य क्षेत्रो में-थीं | 


गवनेर-जनरल के सम्रान गवनंर को मी अपना एक अलग सचिवालय 
+(98०:०६७:१४8) रखने का अधिकार था । स्वविवेक द्वारा वह इसके कर्मचारियों 
३ 8. 805 


“सन्‌ १६३५ के अधिनियम की रूप-रेस्वा ] [ परे 


की नियुक्ति वेतन इत्यादि का नियमन करता या ।* यह इस कमचारी बूरद 
का विशेषाधिकार या कि उनके विदद्ध प्रशासनीय कार्या' के लिये भारतीय 
न्यायालयों में कोई श्रापत्ति नहीं उठाई जा सफती यी। 


'उपसहार 


गवर्नर की शक्तियों एवं श्रथिकार्गे के उपयुक्त विवरण से यद स्पष्ट है कि 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता की व्यवस्था केवल प्रमात्मक थो। इसके सुचार कार्यकरण 
के लिये मत्ियों का कार्यक्षेत्र बदाना श्रति श्रावश्यक यथा। परन्तु गवर्नर की 
विवेक की शक्तियों, व्यक्तिगत-निर्णय के श्रविकार्रों, विशेष उत्तरदायित्वा श्रादि 
के कारणु उसे निरऊुशता का जो स्तर मिल गया था इससे मन्नि-परिपद्‌ का 
कार्यक्षेत्र अप्यन्त संकुचित हो गया था | इसके अतिरिक्त, निवेचन ( [9029- 
79768४007 ) द्वारा गवर्नर को शक्तियों का कार्यक्षेत्र श्रोर भी विस्तृत हो जाता 
था | छत यह नि.सकोच कहा जा सकता है कि प्रान्तीय स्वायत्तता की व्यवस्था 
एक दिखावा-मात्र थी इसमें वास्तविकता का अश अधिक नहीं था। 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा 


प्रान्तीय स्वयत्तता के उचित स्वरूप के ज्ञान के लिये प्रान्तीय व्यवत्यापिका 
सनाओ के गठन, शक्तियों एवं श्रघधिकारों पर भी हष्टिपात करना समत 
होगा । सन्‌ १६३३ के भाग्त-शासन-ग्रघधिनियम ने सभी प्रार्न्तों में एक सी 
ब्यवस्थापिका-सभा की स्थापना का उपबन्ध नहीं किया या। छुछ पान्तों में 
द्विसदमात्मक ग्रीर श्यन्य में एक सदनात्मक व्यवस्पापिका-सभा की स्थापना 
की गई थी । जिन प्रान्तों में इसके दो सदन थे उनमें जिन्न सदन को 


लिलिस्लेडिव अ्रसेम्दली आर दूमरे सदन को 'लेजिस्लेडिच कासिल! कद्दा जाता 


था ग्रार थ प्रास्त कनम्न ब--+मद्रास, बन्बर, चाल, तथुन्त आन्त, विद्दार आर 


प्राताम । शेष एक सदनीय दा्प्स्था विज्ञ-तभा वाले प्रान्त ये बे--पजाव, मध्य- 
भारत, उपरूपरश्थम सीमा प्रान्त, लिन्‍य जोर उड़ोंसा । 

लेतिस्तेटिय कॉमिन पढ़ स्थायी ठंत्या थी। प्रति तोसरे वर्ग एलहे एक 

2 ः जाते वे आर नए मंदस्पा की निर्युक्ति दोती थी । 

+& सदन्धी को वा काजल € 5४ डोवा था। इसहइ पिपरीतत 

ने एचेटिय असेस्द्ती की कायजवि ३ पर रूपी गे थो, पर यदि सयनेर 

देद्ानुनार प्रशर त परदे रे विय्द्ित कर उड़ता था। 


ष्प्र ) [ शासना 


व्यवस्था पिका-सभा को आहूत करने, ( 857777७ ). उसका संत्तावसान करना 
( 2707087009 ) तथा विघटन ( 70880ए0 ) करन के सम्बन्ध में गवर्नर को वैत्त 
ही अ्रषिकार प्राप्त थे जेंसे कि केन्द्रीय शासन में गवरनर-जनरल को ये । मन्रिर्या 
मदहाधिवक्ता, समापति तथा श्रध्यक्ष श्रादि की नियुक्ति तथा गण पूर्ति के पियम 
भी सघीय शासन के समान ये । 


लेजिस्लेटिव असेम्बली की रचना 


असेम्बली में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व क्सि प्रक्नार किया जाय, 
इस विषय पर अधिनियम की रचना के क्षमय बड़ा वाद-विवाद हुआ था। 
अन्त में ब्रिटिश सरकार द्वारा सन्‌ १६३२ में प्रस्तावित साम्प्रदाबिक निर्णय 
( 00णण्पपा७ &ए००० ) के आधार पर इस सप्तम्या का इल निकाला गया । 
साम्प्रदायिक निर्णय को उसको वास्तविक रूप में ही स्त्रीकार नहीं किया गया 
था बल्कि उसमें पूना पैक्ट ( २५ सितम्बर सन्‌ १६३२ ) की योजना भी 
सम्मिलित करदी गई थी । पूना पेक्ट के अनुसार व्यवस्थापिका-सभा में साधान्ण 
स्थानों का एक सारभूत्‌ श्रनुषात दलित वर्गों के लिये निर्धारत कर दिया 
गया था | इन स्थानों को भरने की प्रक्रिया यह थी कि पहले स्वय दलित 
जातियों के व्यक्ति प्रत्येक भरे जान वाले स्थान के लिये चार व्यक्तियों के 
हिसात से प्रारम्भिक निर्वाचन करते थे । तत्पश्चात्‌ हिन्दुओं का सामान्य 
निर्वाचक समूह दलित जातियों द्वारा चुने हुए. व्यक्तियों से व्यवस्थापिका-सभा 
के लिये सदस्य चुनता था | यह प्रक्रिया हिन्दुश्ों की .एकता को तथा उसके 
साय-साय दलित जातिर्यों के द्वितों को सुरक्षित रखन के उद्देश्य से कार्यान्द्ित 
की गई थी | पजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में मुसलमानों तथा सिक्खो 
के लिये स्थान सुरक्षित ये। इनके अतिरिक्त, ऐग्ली-इशिडियन, यूरोपियन, 
भारतीय इंसाई, उद्योग तथा व्यवसाय, जमीदाग तथा अ्रमिक वर्गों के लिये 
भी स्थान सुरक्षित रखे गए ये। असेम्बली के लिये बगाल में कुल स्थान 
२५०, सयुक्त प्रान्त में २२८, मद्रास मे २९५४ वम्बई में १७५, पजाव में १७५, 
विद्वार में ९५२, मध्यप्रान्त और वर में ११२, श्रासाम में १०८, सिन्ध और 
उड़ीसा प्रत्येक में ६० और उच्चर पाश्चम-सीमा प्रान्त में ५० थे। बगाल में 
मुछलमानों को बहुमत प्रदान करने के उद्दश्य से उनके लिये ११७ स्थान 
निर्धारित क्ये गए ये | इसके अतिस्क्ति, अन्य विभाजनों के अन्तर्गत भी, 
और मुमनमान सदस्य आ सकते | पजाव में मुसलमानों को ८४, सिक्‍खों को 
३१ स्थान ग्रात्त थे। उत्तर पश्चिम सरीमा-प्रान्त में मुसलमानों -के लिये २६ 
और घिन्व मे ३३ स्थान निर्धारित क्ये गए थे | 


सन्‌ १६३४ के अधिनियम को रूप रेखा ] [ ८३ 
लेजिस्लेटिव कौंसिल की रचना 


लेजिस्लेटिय कौंसिल की रचना भी विभिन्न वर्गे के सदत््यां से मिलकर 
होनी थी ) निम्न तालिका में इसके लिये निर्वारित प्रतिनिधित्त का उल्लेख 
किया गया है| 








न 
है| 








प्र ४ [7 ?, ८ है 
40400 गवनर हारा नाम 
क्ना 4 
2॥ ५ ४ न प/छ| निर्देशन से भरे 
प्रान्त कुल स्थान [१६6 (8 | ० | जाने वाले स्थान 
जि ०८ 5 ए १6 ४ भए 
्ट | फ्््ग 55५ ् । ् फ्रि 
९. बंगाल | अधिकतम ६४ [१०१७ ३॥ - | २७ | श्रधिकतम ८ 
कम से कम ६३ कम से कम ६ 
२ बिहार | श्रधिक्तम ३० | ६(४ २। +- | ११ | अधिकतम ४ 
कम से कम्त २६ कप से कम ३ 
३. मद्रास | अधिकतम ४६ र४| ७ १ ३ - | अधिकतम १० 
कम से कम ५४ क्म-से कमा ८ 
४, बम्बई | अधिकतम ३० २० ४ १५(/ - | - अधिकतम के 
कम से कप्त २६ क्मसे कम ३ 
५४, सयुक्त | अधिकतम ६० ४१७ १ - | - | अश्रधिकत्तम ८ 
प्रान्त | कम से कम *८ कम से वम ६ 
६, आसाम| ग्रधक्तम २२ [१० ६| ए| >> | + | अधिक्तम ४ 
कम स कम २१ । । कम से कप्त ३ 





गवनर द्वारा भरे जाने वाले स्थान विशेष द्विता, दलित वर्गों तथा 
महिलाओ को प्रतिनिधित्व देने के लिये निवारित किये गए थे | असेम्बली 
द्वारा जो स्थान भरे जाते थे उनका चुनाव आजनुपातिक प्रतिनिधित्व 
(?70907#094 8997०७४७०४४६00) के झाधार पर एकता सक्रमणीय मत 
(8708]9 $77586678)9 ४०६०) द्वागा होता द्दै। 


सदस्यों के लिये अह ताएँ एवं अनह ताएँ 


प्रान्तीय व्यवम्थापिका सभा की सदस्यता के लिये खड़े दोन वाले व्यक्त 
का बिडिश भारत अथवा उस देशी राज्य का नागग्कि होना अश्रावश्यक था 


कु 


सढ _] [ शासन 
जो संध में प्रविष्ट हो गया हो |? चुनाव के पश्चात्‌ पद-ग्रहण करने से पूर्व 
सदस्य को पद की तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती थी । कोई भी व्यक्ति 
एक साथ सघोय तथा प्रान्तीय दोनों व्यवस्थापिका समाओश्रों का सदस्य नहीं 
हो सकता था | यदि ऐसी कोई परिस्थिति आा भी जाती तो उस सदस्य 
को किसी एक व्यवस्थापिका-सभा की सदस्यता त्याग देनी पड़ती थी और 
या गवर्नर कुछ समय के पर्चात्‌ प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा में उसके स्थान 
को रिक्त त्रोषित कर देता था इसी प्रकार कोई सदस्य दोनों सदनों का 
सदस्य नहीं हो सकता था । सदस्य अपने हस्ताक्षर-सहित लेख द्वारा 
त्याग पत्र दे सकते थे और या श्रनुपस्थिति आदि अन्य किसी श्रनहता 
के कारण उन्हें पद से हदाया जा सकता यथा। उनके विशेषाधिकार, तथा 
उम्पुक्तियाँ आदि भी सघीय व्यवस्यापिका सभा के सदस्यों के समान थे | 


ग्रक्रिया 


व्यप्रस्थापिका-समा में प्रक्रिया अग्रेजी भाषा में होती थी । परन्तु ऐसे 
सदर्स्यों को जो इस भाषा से अनभिश ये अन्य भाषा को प्रयोग करने का 
अधिकार था। प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के लिये नियम बनाता था। 
गवर्नर को भी गवनर-जनरल के समान वाद-विवाद के सम्बन्ध में नियम बनाने 
की शक्ति प्रात थी | यदि उसका यह समाधान द्वो जाता कि किसी विधेयक 
पर अ्रयवा उसके संशोधन किसी उपबन्ध पर वाद-विवाद द्वारा प्रान्त की शान्ति 
के भग होने की सभावना है तो वह उस वाद-विवाद को रोक सकता था। 
वैसे मी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के न्याय सम्बन्धी मामलों पर कोई 
बाद-विवाद नहीं हो सकता था । यद्यपि इसकी प्रक्रिया विधायक तथा वित्तीय 
विषयों? में बहुत कुछ सघीय व्यवस्थापिका सभा जैसी थी तथापि दोनों में 
योड़ा श्रन्तर था , वह यह कि गवर्नर को व्यवस्थापिका समा के दोनों सदर्नों 
की सयुक्त वैठक बुलाने का अधिकार उस मतमेद की दशा में था जबकि कोई 
विधेयक एक सदन द्वारा पास होकर इसरे सदन द्वारा १२ महीने कौ कालावधि 
में उसकी स्वीकृति -के लिये नहीं भेजा जाता था। यह काल्लावधि वित्तीय 
मामलों से अयवा गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित विधेयक के लिये 
प्रदई भी जा सकती थी | जब कोई विधेयक दोनों सदरनों द्वारा पास हो जाता 
था तो नियम बनने के लिये गवर्नर के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिये रखा 
जाता था | गयनेर अपने विवेकानुसार इस पर स्वीकृति दे सकता था या 
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स्वीकृति देने से मना कर सकता था । यदि वह चाहता तो किसी विधेयक को 
गवर्नर-जनरल अयवा सम्राट के विचारार्थ रक्षित भी कर सकता था। 


विधायक एवं वित्तीय शक्तियाँ 


प्रान्तीय व्ववस्थापिका समा की विधायक एवं वित्तीय शक्तियों को जानने 
के लिये गवर्नर की शक्तियों पर दृष्टिपात करना अपेक्तित है। जैसा कि ऊपर 
बतलाया जा चुका है गवर्नर को व्यत्रस्थांपिका-भा से सम्बन्धित तथा 
नियमादि बनाने की विस्तृत शक्तियाँ प्रात्त थीं। वह अध्यदेश जारी कर सकता 
या गवर्नर-जनरल की राय से स्वय प्रशासनीय कार्यो के सम्पादन के लिये नियम 
बना सकता यथा | ऐसे नियमों को बनाने से पू्ज उसके लिये व्यवस्थापिका-सभा 
से परामश करना आ्रावश्यक नहीं था । यदि सरैधानिक योजना किसी समय 
असफन हो जाती तो प्रशासन की सारी शक्तियोँ अपने हाथ में ले लेने का 
अधिकार था और ऐसी दशा में उसके वे हो कर्तव्य होते थे जो केन्द्रीय शासन 
में गवर्नर-जनरल के हो सकते ये । परन्तु संवेधानिक निल्लम्बन का यह 
अवकाश ३ वर्ष से अनधिक कालावधि तक हो हो सकता था और इस समय 
में गवर्नर के त्रिटिश ससद के नियत्रणु में रहने का उपत्रन्ध किया गया था | 


जित्तीय विषयों में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं का कार्यक्षेत्र संकुचित 
था । राजस्त्र का एक बहुत बड़ा भाग गवनर के नियत्रण में रहता था ओर नए 
कर लगाने, कर बढाने आदि के प्रस्ताव गबनेर की सिफारिश से ही 
व्यवस्थापिका समा में प्रस्तावित किये जाते ये | कुछ विषय ऐसे थे जिन पर 
व्यवस्थापिका सभा में सतदान नहीं हो सकता था। थे विषय निम्न थे | 

(१) गवनर के वेतन और भर्तें तथा उसके कार्यालय से सम्बन्धित 
अन्य व्यय $ 

(२) उत ऋण का भार जो प्रान्त को अदा करना था ; 

(३) मंत्रियों और महाघिवक्ता के वेतन तथा ,भर्ते श्रादि 

(४) उच्च न्यायालयों के न्यायाघीशों के वेतन भरते तथा निद्तत्त-बेतन 
आदि; 

(५) अपव्जित क्षेत्रों के प्रशासन पर होने वाला व्यय ; 


(६) ऐथी राशियाँ जो किसी न्यायालय के निणंव या आशप्ति के 
के सम्पादन के लिये अपेक्षित थीं; 


६ ] हे [ शासन 


(७) कोई अ्रन्य व्यय जिसे अधिनियम ने प्रान्तीय राजस्व पर भार 
रूप बनाया हो | 


यद्यपि ये सब विषय ऐसे थे जिन पर व्यत्रस्थापिका समा मत नहीं दे 
सकती थी तथापि गबनर के वेतन और भत्ते आदि के विपय को छोड़कर उसे 
अन्य विषयों पर बहस करने का श्रधिकार था। इसके अतिरिक्त अ्रन्य विषर्यों 
पर लेजिस्लेटिव श्रतेम्बली मतदान क्र सकती थी। उसे श्रन्य किसी भी 
अनुदान को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा कम करने का अ्रधिकार था परन्तु 
गवर्नर अपन विशेषाधिकार द्वारा कम क्यिे हुए किसी भी अनुदान को 
पुनस्थापित कर सकता था। गवर्नर की यह शक्ति व्यवस्थायिका सभा की 
शक्तियों पर एक विशाल आघात थी । 


यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार सभी दिशाश्रों 
में सीमित थे। विधायक श्र वित्तोय क्षेत्र में गवर्नर के विशेषाधिकारों के 
कारण उनका कार्यक्षेत्र बड़ा सकृुचित रह गया था। दूसरे, साम्प्रदायिक 
आ्राधार पर इसके स्थानों क बंटवारे के कारण यह जनता के वास्तविक हितों 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी । विशेपकर, इसके ट्वितीय सदनों में प्रति- 
फ्रियावादी सदस्यों की श्रधिकता होती थी। श्रतः यह निष्कषं॑ सही है कि 
सन्‌ १६३५ के भाग्द शापन-श्रघिनियम के अन्तर्गत न तो प्रान्तों की कार्य- 
पालिकाओं में द्वो शोर न व्यवम्थापिका सभाओं में प्रान्तीय स्वायत्तता का 
कोई वास्तविक तत्तत सन्निद्विव था । प्रान्तीय स्वायततता के लिये आन्‍्तरिक 
स्वतन्त्रता के साथ-साथ वाद्य इस्तत्ञष की श्रनुपस्थिति श्रावश्यक्‌ थी परस्तु 
इस स्वायचता के लिये वाद्य हस्तक्षेप ही इतना था कि इसकी व्यवस्था को 
धोसे की टट्टी मात्र कुद्दा जा सकता है। 


शह-अशासन 


सन्‌ १८४७ से पूर्व श्रिव्श भारत का प्रशासन ईस्ट इ डिया कम्पनी के 
हाथो में था। उस समय झदह-प्रशासन का श्रमिप्राय कम्पनी के सचालक 
+इल 8 हो सकता था | परन्तु सन्‌ १८४८ में भारत का प्रशासन कम्पनी 
स भम्नाट को इस्तान्तसग्ति कर दिया गया और भारत-शासन श्रधिनियम 
सन्‌ २८*८ के द्वारा भाग्त-मत्नी का पद आयोजित हुआ | भारतीय प्रशासन 
पर नियत्रण करने का कार्य भारत-मत्नी को दे दिया गया और उसकी सहायता 
के लिये एक परिषद्‌ भी नियुक्त करदी गई। सन्‌ १६१६ के अधिनियम 


“सन्‌ १६२५ के अधिनियम की रूपरेखा ] +प्स७ 


है| 
द्वारा उस्ते भारत के प्रशासन को हर प्रकार से नियत्रित करने का अधिकार 
मिल गया और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन उसके निरीक्षण में कर दिये 
गए | भारतीय राजस्व से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक काँय पर उसका नियंत्रण 
हो गया और भारत में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिये उसकी अनुमति 
अपेक्षित हो गई। 


परन्तु भारत-शासन-अधिनियम सन्‌ १६३७ द्वारा भारत-मंत्री की स्थित्ति 
-में परिवर्तन हो गया । पहिले भारत सम्बन्धी प्रत्येक काये में मारत-मत्री को 
प्रमुखता दो जाती थी परन्तु इस अधिनियम में सम्राट का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण 
चना दिया गया और भारत-मत्री की स्थिति उसके अधीन हो गई। 
मारत-मत्री का भारतीय प्रशासन पर नियत्रण अथवा निर्देशन का जो 
भी अधिकार था वह सम्राट को सौव दिया गया। और भारत-मंत्नी इस 
“सम्बन्ध में उसका वैधानिक परामर्शदाता हो गया । परन्तु क्योंकि सम्राट अपनी 
शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर सकता था और अपने प्रत्येक 
कार्य के लिये उसे एक वैधानिक परामशंदाता की आवश्यकता थी, भारत 
शासन अधिनियम सन्‌ १६३५ का यह परिवतेन सारभूत सिद्ध नहीं हुआ 
क्योंकि भारत-मन्नी पहिले की मॉँति अ्रधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करता रहा सम्राट को भारत के प्रशासन की शरक्तियाँ हस्तान्तरित हो 
ज्ञाने पर उसकी शक्तियाँ दो प्रकार की हो गई --वेघानिक एवं परमाधिकार 
सम्बन्धी | वेंघानिक शक्ति का प्रयोग सम्रा"८ गवनर-जनरल तथा गवनेर की 
“नियुक्ति आदि विपयो में करता था और परमाधिकार सम्बन्धी शक्ति द्वारा 
चह भारतीयों को खिताब इत्यादि प्रदान करता था। ५ 


नए अधिनियम के अनुतार गवन्नर-जनरल तथा गवनेर स्वविवेक तथा 
व्यक्तिगत मिर्णय के प्रयोग में मारत-मत्री के नियत्रण के अधीन थे । 
दोनो हो उच्चाधिकारियों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। 
उसे भारतीय सिविल सरविस, पुलिस सरबविस आदि पर नियुक्तियाँ करने का 
भी अधिकार थ। । सघीव विधायक सूची के महत्वपूर्ण विषय उसके नियन्त्रण 
के अधीन थे। वही च्यवस्थापिका-सभाओं द्वारा पास किये गए, एवं गवनर 
जनस्ल तथा गवर्नर द्वारा स्वीकृत विवेयकों पर सम्राट की अनुपात देने अथवा 
न्‍न देने की शक्ति का प्रयोग कस्ता था । वही भारत -की मुद्रा तथा विनिमय 
प्यणाली का नियमन करता या । कत्तेप में, यह कहा जा सकता है कि णह 
अशासन में नारत उत्री की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारतीय 
अशात्न पर उसका नियन्त्रण अत्यन्त व्यापक या | 


८८ ) [ शासक 
अधिनियम का कार्यान्वित रूप 


यह स्वाभाविक था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वालेः 
इस अधिनियम को काग्रेस पसन्द न करे | परन्तु ब्रिटिश सरकार ने अ्रधिनियमः 
के उस भाग को कायोन्बरित करने का निश्चय कर लिया था जिसका सम्बन्ध 
प्रान्तों में स्वायतता स्थापित करने सं था। अ्रत+ सन्‌ १६३६ में देश के 
राजनैतिक दलों ने आगामी चुनावों को लड़ने की तैयारियों आरम्म कर! 
दीं परन्तु इसी बीच में काग्रंस में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ्मा कि चुनावों के 
पश्चात्‌ मत्रि-परिषद्‌ में पद ग्रहण किये जाये या नहीं | इस पर बाबू राजेन्द्रप्रताद 
ने यह प्रस्ताव किया कि पद ग्रहण करने का निर्णय चुनावों में सफल होने 
के पश्चात्‌ किया जाये और यह समस्या कुछ समय के लिये समास हो गई । 


चुनावों में काग्नेल को आशातीत सफलता मिली क्योंकि इस समय 
तक यह देश की अत्यत लोक्-प्रिय सस्था बन चुकी थी। मद्रास, बम्बई,, 
संयुक्त-प्रान्त, विहार, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा में इसे स्पृष्ठ बहुमत प्रास 
हुआ और बगाल, आसाम, तथा उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में इसका दल 
व्यवस्थापिका-समा में सबसे बड़ा था । शेष दो प्रान्तों- पजाब और सिन्ध में 
इसकी स्थिति अच्छी नहीं रही । परन्तु इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि 
मुस्लिम लीग श्रमी मुसलमानों में मी इतनी लोक-प्रिय नहीं थी जितनी 
काग्रे स हिन्दुओं में थी क्योंकि वह सरकार द्वारा प्राप्त ४८२ स्थानों में सेः 
केवल ५१ स्थान प्राप्त कर सकी | 


: चुनावों के पश्चात्‌ काग्रेस के सामने फिर यही प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
प्रान्तीय कार्यपालिका में पद्‌ ग्रहण किये जायें अथवा नहीं | श्री राजगोपाला 
चारी, सरदार पटेल तथा बाबू राजेन्द्रप्साट का विचार यह था कि बहुमत 
का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा काग्रेस की स्थिति को हद बनाने! 
के लिये पद-ग्रहए कर लिये जायें, लेकिन पडित जवाहरलाल नेहरू और 
छ॒भाषचन्द्र बोस आदि नवन्युवक नेता इसके विपक्ष में ये क्योंकि उनका 
विचार था कि पद-ग्रहण करने से काग्रेंस का क्रान्तिकारी उत्साह भग दो 
जायगा। श्रन्त में, महात्मा गाघी के सुझावों के आघार पर दोनों पक्षों में 
सम्रकोता हो गया १८ मार्च को देहली की बैठक में काग्रेस की अखिल भारतीय- 
समिति ने यह्द प्रस्ताव पास किया कि जिन प्रास्तों में का््रेंस ने बहुमत प्राप्त 
किया है वहाँ उसके सदस्य पद-अहण करले वशर्ते कि व्यवस्थाणिका-सभाओंी 
के काग्रेती दलों के नेता इसको अनुप्रति दे दें और के सार्वजनिक रूप से 
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यह घोषणा कर सके कि गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का इस्तक्षेप के लिये 
प्रयोग न करेंगे और मन्त्रियों द्वारा दिये गए! परामश को नहीं ठुकरायेंगे | 

परन्तु जब कांग्रेस-चहुमत वाले प्रान्तों में गवर्नेरों से इस प्रकार का 
आश्वासन मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रधिनियम 
द्वारा दी गई शक्तियों को छोड़ने की शक्ति उन्हें नहीं प्रात यी और अधिनियम 
में सशोधन द्वारा ही यह सभव था । अतः कांग्रेस ने इन प्रान्तों में मत्रि, 
मडल बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और गवनरों ने अल्प सख्यक 
दलों में से मन्नी चुनकर श्रस्थायी मंत्रि-मंडर्लो द्वारा काये आरम्भ कर दिया | 
शेष प्रान्तों में कांग्रेस के नेताओं मे गवनंगें से इस प्रकार के आश्वासन की 
माँग नहीं की और वहाँ मन्रि-पंडल १ अप्रौल्ल सन्‌ १६३७ से काय करने लगे । 

कांग्रेस को सतुष्ट करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने के लिये शीघ्र 
ही भारत-मत्री लाडं जैसलैंड तथा उप-मारत-मत्री श्री आर० ए० बयलर ने 
आश्वासनकारी वक्तव्य दिये परन्तु उनसे कांग्रेस को सतोष न हुआ [: 
तत्वश्चात्‌ वायसराय एवं प्रधान मंत्री ने इस आशय को घोषणाएंँ कीं कि 
मत्री लोगो के परामर्श को गवर्नर कुछ विषयों में अवश्य मानेगा । फलस्वरूप 
गाघी जी के नेतृत्व में काग्रोस की कार्य समिति की एक बैठक वर्धा में हुई 
और इसमें यह निर्णय हुआ कि काम्रेस-जन बहुमत बाले प्रान्तों में भी 
पद-ग्रहण करलें | अतः ६ जुलाई सन्‌ १६३७ को डा० एन० बी० खरे ने 
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम मन्त्रि-मंडल बनाया । १५ जुलाई को 
श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास में कांग्रेसी मत्रि-मडल बना | बिहार 
गें श्रीकृष्ण सिन्हा, बम्बई में श्री बी० जो० खैछ सयुक्त प्रान्त में श्री गोविन्द 
बल्‍लभ पन्‍त और उड़ीसा में श्री विश्वनाथ दात ने नए मत्रि-महलों का 
नेतृत्व किया । बाद में उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में भी नया शासन स्थापित 
हो गया और सिन्ध में संयुक्त मन्त्रि-मडल काये करने लगा । 

परन्तु इस का््रेसी-मत्रि मण्डलो ने केवल र८ मद्दीने तक ( जुलाई 
१६३७ से लेकर अक्टूबर सन्‌ १६३६ तक ) कार्य किया। अ्रक्ट्ूवर सन्‌ 
१६३६ में उन्होंन महायुद्ध के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिये। आरसम्म में 
काग्रेसो नताओ्नों को जिन कंठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको 
सुलकाना सुगम नहीं था | अत. इस योड़े से समय को उनकी 
प्रशासन-योग्यता के परीक्षण का आधार बनाना उचित नहीं है| बल्कि 
उसके विपरीत यह कद्दा जा सकता दे कि सम्रस्याओ की जटलता को 
दृष्टि से कांग्रेस का इस समय में किया गया कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण या। 
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इससे पहिले काग्रे धी नेताशों को कभी बड़े-बड़े प्रान्तों का शासन-भार सेमालने 
का अनुभव नहीं हुआ था , दूसरे भारतीय सिविल सरविस के कर्मचारियों 
तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच उनकी स्थिति ऐसी थी जैसी कि 
हिन्दू परिधार में एक नव-वधू की होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आशातीत 
सफल्तता से कार्य किया | मद्रास, सयुक्त-प्रान्त, बगाल तथा बिद्गार में उन्होंने 
अनेक राजनैतिक बन्दियों को छुड़वाया, लेख तथा भाषण की स्वतन्त्रता के 
लिये उपबन्ध करके देश में नागरिकता के अ्रधिकारों की रक्षा की, विहार 
और उड़ीसा में अ्रनेक जनोपयोगी कार्य किये एवं देश के विभिन्न स्थानों पर 
शिक्षा, चिकित्सा एवं स्थानीय स्वराज्य की प्रगति के लिये कार्य किये | 
काग्रे € मत्रि-मण्डलों के कार्यकाल में मादक-वस्तुओं का यथा समव निषेध 
किया गया, श्रमिक्रों एवं कृपकों की दीन दशा को सुधारने के लिये भू राजस्व 
नीति में सुधार किये गए झ्रौर सन्‌ १६३६ में भारतीय भूमि-अधिकार-नियम 
(एवाह0 '50०००ए 8०७) पास हुआ। इरिजनों की दशा सुघारने के 
प्रयोजन से उनपर से प्रतिबन्ध हटा दिये गए और ऊुछ प्रान्तों में जेलों कौ कार्य- 
प्रणाली में भी सुबार हुए । रुक्षेत्र में, इस समय मे अनेक ऐसे काय किये गए 
जिससे समस्त देश दी भन्ताई का ध्यान स्कवा गया था और जो किसी वर्ग या 
जाति विशेष के द्विता के लिये ही सीमित नहीं ये इनके द्वाश कांग्रेसी नताओं 
न यह दिखा दिया कि वे केवल आलोचक ही नहीं थे | वरन्‌ उनमें प्रशासम की 
योग्वता भी थी | वास्तव में यह उनकी खयत नीति का दी परिणाम था कि 
प्रान्तीय प्रशासन में अवरोध की गति अधिक चिस्ताजनक नहीं हुई। दूसरी 
ओर, स्वय गइनरों तथा भारठीय सिविल सगधिस के ऊमचारिया ने पमत्रियों 
के प्रति सहयोग श्रौर समझोते का रख अपनाया जिसके कारण प्रशासन-कार्य 
इन र८ मद्दीनों में सुगमता से चलता रहा । केबल एक बार इस बीच में 
स्थिति अधिक चिन्दाजनक हो गई थी जबकि राजमैतिक बन्दियो को मुक्त 
कराने के प्रश्न पर सचुक्त प्रान्त और विहार मे बाग्नोस मन्रि-मण्डल को त्याग- 
पत्र देन पढ़े ये। बन्दिया को मत्रियों द्वास मुक्त करते की आज्ञा पर 
इन प्रान्ता के गबर्नरों ने अभो विशेधाधिकागे का प्रयोग किया और 

२६ फखरी तक दोनों प्रान्तों के मत्रि मण्डला ने त्याग-पत्र दे दिये । 

सोभाग्यत्रश शीत द्वी सदूबुद्धि का उदय हुआ और वाइसयब ने २२ फरवरी 

को गवर्नरों की भूल को स्वीकार करते हुए एक सतोपजननक वक्तव्य निकाला 

ओर गबनेरों एवं मुख्य मत्रिया के वीच समभौता हो गया । इस सममौत के 
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-अनुमार राजनैतिक वन्दियों को मुक्त करने की मांग स्वीकार करली गई और 
-मत्री फिर से पगधीन हो गए | हि 
द्वितीय मशयुद्ध के छिड़ जाने पर देश में लोकप्रिय कांग्रेस मत्रि मण्डली 
-का कार्यकरण बन्द हो गया। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण होते दी 
इज्जलैंड ने १ सितम्बर सन्‌ १६३९ को उसे अपना युद्ध-सम्बन्धी अन्तिम संदेश 
भेज दिया और इसके कुछ घंटो के पश्चात्‌ ही वाइसराय ने भारत के युद्ध में 
सम्मिलित होन की घोषणा करदी । शीघ्र ही सुस्क्षा सम्बन्धी अ्रष्यादेश जारी 
“कर दिये गये ओर एक नए “भारत शासन तशोधन नियम? (७076, ० [ए0५ 
.&7७०077690 8०४) द्वार वाबसराय न सन्‌ १६३४ के अधिनियम के 
उपबन्धो को नियत्षित करने का अधिकार अहण कर लिया ।! ११ सितम्बर 
को उसने सथ शासन को स्थगित करने की घोपणा करग्दी । कांग्रेस को सरकार 
की इस नीति से बड़ा असन्तोष हुआ और २४ सितम्बर को इसकी कार्य 
समिति ने अ्रपनी एक वैठऊ में त्रिटिश सरकार की भाग्त को उसकी इच्छा के 
“विरुद्ध युद्ध में बसीट लेने की नीति की आलोचना कौ। वायसराय न 
महात्मा गावी को परामर्श करने के लिये आमजत्रित किया पम्न्तु कांग्रेस के 
अतिनिधि की हैसियत से उन्होंने अग्रेजों की सहायता करने का आश्वासन 
नहीं दिया | ततल्मश्चात्‌ काग्नेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई और 
इस अवसर पर प्रिदिश सगकार से यह अनुरोध किया गया कि वह स्पष्ट शब्दों 
में युद्ध के उद्द श्यों पर प्रकाश डाले और यह बवलाये कि जिन प्रयोजनों क 
लिये युद्ध लड़ा जा रहा दे वह भाग्त की स्थिति पर किस सीमा तक लागू 
किये जायेंगे । इसके प्र-्युत्तर में त्रिटिश सरकार न जो घ्रापणा की बह निराशा- 
जनक थी। कांग्रेस न यह अनुभव किया कि सरकार के साथ प्रान्तीय सस्याओं 
में कार्य चलाना अतमव था। भरत २२ अक्टूबर का पुनः कार्य समिति की 
हेठक वार्घा के स्थान पर हुई और यह निश्चय किया गया कि विमिन्न प्रान्तो 
क्‌ काग्र सी मत्रि मएठल शीघातिशीघ्र त्याग पत्र देदें। दूसरे दिन, मत्रि-मण्डर्लों 
पी ससठीय-उप समरति! ने यह आदेश दिया कि अक्ट्वर मास के अन्त तक 
सभी प्रान्तों में स्वाग-पत्र दे दिये जायें । इन आदेशों की प्रतिक्रिया शीत्र ही 
हुई मद्रास से श्रारम्भ ढोकर एक-एक करके सभी प्रान्‍्तों में काग्रेती मत्रि- 
मण्डल न त्याग-पच दे दिये और सन्‌ १६३४ के अधिनियम कौ थारा ६३ 
के अन्तर्गत गबरनरों ने प्रशासन काय अपने हाथो में ले लिया । 
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अध्याय ५ 
देशी राज्य 


१६३५ के श्रपिनियम के वर्णन के पश्चात्‌ तथा नए; सविधान को लिखने” 
से पूर्व देशी राज्यों की समस्याओं और सनके समाघान पर विचार करना भी 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। भाग्त की वैधानिक प्रगति का उस 
समय तक पूर्णतया ज्ञान सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि उसके एक 
विशाल माग का जिसे देशी रियासततों के नाम से पुकारा जाता था उल्लेख न 
किया जाय । श्रैंग्रेजी राज्य काल में मारत स्पष्व्तया दो प्रछु भागों में विभक्त 
था--एक वह जिस पर अँग्रेज सरकार स्वय गवर्नरों तथा जैसी भी व्यवस्थापिका 
सभाएँ थीं उनकी सहायता से राज्य करती यी और दूसरा वह जहाँ पर भारत 
सरकार की सार्व भौम सत्ता (?&:७४००७७४०४) विद्यमान थी । देशी रियासता 
में पेतुक आधार पर स्थिर रहने वाले राजा राज्य करते थे। देशी रियासतो की 
अनेक समस्याएं थी जिनका शैंग्रे जों के राग्य काल में भी लोगों को आभास 
होता था । किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ से ये समस्याएँ और भी अधिक 
जटिल वन गइ अतः इनका समाधान भी अत्यन्त आवश्यक होगया है। 


देशी रियासतों की समस्याएँ 


(१) देशी रियासतों की सखया अ्रत्यधिक थी। बटलर कमेटी न इसे! 
५४६२ तथा भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित विशप्ति के श्रनुतार इनकी पख्या 
६०१ थी। निःसदेह यह सख्या बहुत ज्यादा थी । एक देश में ६०० से ऊपर 
देशी रियासतों का होना देश के लिए हानिकारक होता है । 

(२) देशी राज्यों में एकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। 
अँग्रे जी राज्य काल में तो यह स्थिति एक प्रकार से सहन हो सकती थौ किन्तु 
१६४७ में भारत को ख्तन्त्रता हस्तान्तरित होने के पश्चात्‌ खेच्छाचारी 
राजाओं के द्वारा शासित जनता इसे सहन नहीं कर सकती यो | 

(३) देशी रियासतों के क्षेत्रफल भी एक दूसरे के क्षेत्रफल से बड़े मित्र ये | 
एक ओर तो दैदरावाद एवं काश्मीर जैसे विशाल राज्य थे और दूसरी श्रोर' 
काठियाबाड़ की श्रनेक छोटी-छोटी रियासतें जिनका कि क्षेत्रफल बहुत कम या |; 

हर 
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(४) क्षेत्रफल के साथ-साथ विभिन्न राज्यों को जन संख्या भी भिन्न 
प्रकार की थी | हैदरबाद, काश्मीर तथा मैसूर की जन सख्या की तुलना किसी 
भी छोटी रियासत की जनसंख्या से नहीं की जा सकती थी | 


(५) इन रियासतों की आय भी एक दूसरे से मिन्न प्रकार की थी। 
-काठियावाड़ में बहुत सी ऐसी रियासतें थीं जिनकी वार्षिक आय ४००० रू० 


से कम थी | इसके विपरीत हैदराबाद की वार्षिक आय लगभग १० करोड़ 
उपये थी । ४ 


(६) देशी रियासर्तों की जनता ब्रिटिश राज्य की जनता की श्रपेत्ञा 
उन्नति की दौड़ में अधिक पीछे थी । ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित प्रार्न्तों में 


गजनैतिक जाग्रति बहुत थी और यहाँ की जनता हर दृष्टि से अधिक प्रगति- 
शील थी | 


(७) स्वतन्त्रता हस्तातरण के पश्चात्‌ एक और जटिल समस्या यह उत्पन्न 
हो गई थी कि मारत छोड़ने से पूर्व ब्रिटिश राज्य ने _यह उद्घोषणा करदी थी 
कि देशी रियासतों से सा्व-भौम-सत्ता हृटठाली गई है। इसका श्रथ यह था कि 
देशी रियासतें बहुधा सनठ आदि सन्धि के आधार पर अंग्रेजों का आधिपत्य 
स्वीकार किए, हुए. थीं और अँग्रेजों की सावं-भौम-सत्ता को ग्रहण किए हुए 
थीं। अतः उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा सुम्क्षा प्रात थी | खतन्‍त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ ब्रिटिश सावे-भौम-सत्ता से स्व॒तन्त्र होने के परिणाम स्वरूप वे लगभग 
६०० देशी रियासर्ते अपनी सत्ता स्थापित कर सकती थीं। भारत राज्य अ्रथवा 
पाकिस्तान में सम्मिलित होना उनकी खेच्छा पर निर्भर था। पाश्चात्य देशों 
के निवासियों को यह विश्वास था कि इन देशी रियासतों के कारण भारत 
में गह युद्ध की अधिक सम्भावना होगी और वास्तव में स्थिति भी इस 
सम्भावना की सूचक थी | इसलिए स्वतन्त्रता मिलने के वाद यह बड़ी समस्या 
हो गई थी कि किस प्रकार इन राज्यों को भारत सघ सें सम्मिलित किया जाय 
आर विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जबकि उनमें क्षेत्रफल, आय तथा जनसंख्या 
आदि को भिन्‍नता भी | 


इन समास्याओं के समाधान के सिद्धान्त 


” ये ममस्याएं जख्लछि अवश्य थीं किन्तु इनका ठीक प्रकार से उपाय न करने 
का बुरा परिणाम निकलता । भारत की एकता-छिन्न भिन्न हो जाती और 
यदि वास्तव में प्रत्येक राज्य मारत सघ ग॒ज्य ठे संघर्ष करने पर तुल जाता तो 

- देश में श॒द्द युद्ध के कारण एक मीषण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती और 


४४ ] | शासन 


नई प्राप्त स्वतत्रता को एक भीषण सकट का सामना करना पढ़ता | अत. कुछ। 
रैद्धान्तिक आ्राधार्रों पर इन ग्यासतों में सुघार करना श्रावश्यक था | 


१--इनमें से रियासतों का एकीकरण एक उपाण था। छोडेलछोटे 
राज्यों को मिलाकर बढ़े राप्यों का निर्माण करना श्रत्यन्त आव्श्यक था। 
वास्तव में इस प्रकार की माँग १६३९ में ही रियासतों की जनता के द्वारा 
लुधियाने के सम्मेज्नन में प्रस्तुत की जा चुकी थी और लाड्ड वेविल ने भी” 
इस बात की आबश्यकता का अनुभव किया था कि छोटी-छोटी देशी 
रियासतों को निकट वर्ती बड़ी रियासतों में सम्मिलित कर दिया जाय। 
किन्तु अग्रेजी राज्य काल में यह विचार केवल सिद्धान्त मात्र ही था। 
उतको ठीक प्रकार से कार्य रूप नद्दी दिया जा सकता था । 


२--देशी रियासतों का विलयन थी रियासर्तों की समस्या का एक 
समाघान तमभा गया जो रियासत अत्यन्त छोटी थीं अथवा श्रपनी जनता 
की शआवश्यक्र सुविधाएँ प्रदान करने में असमर्थ थीं उन्हें पड़ोस के राय्यो 
में सम्मिलित कर देन का सिद्धान्त बड़ा उपयोगी था | 


३--रियासतो के लोक-तत्रीक्स्ण का छिद्धान्त भी श्रत्यन्त उपयोगी था | 
बिना जनतत्रत्मक शासन प्रणाली की स्थापना के देशी ग्यासतों और सब्र 
राज्यों में एक रूपता उत्पन्न नहीं हो सकती थी | इसके अ्रतिथिक्त व्यवहार मे 
भी दो प्रकार की राज्य प्रणालिया से श्रत्यन्त कठिनाई उत्नन्न हो जाती | 
हम जानते हैं कि भारत का नया सब्रिधान सघात्मक है और यह स्वया 
दोष पूर्य होता जबकि उसकी इकाइयाँ श्राघार मृत सिद्धान्तों में मि 
प्रकार की होती । इसके अतिरिक्त २० वीं शताब्दी के प्रगतिशील युग मे: 
यह केठे समव हो छकता था कि भारत का एक विशाल चमन पिछड़ी हुई 
अवस्था में पड़ा रहे | देशी राज्यो का लोकतन्नीकरण एक कठिन कार्य था| 
क्योंकि यहाँ की जनता में आत्म निर्भरता, शिक्षा तथा सलग्नता का, 
ब्रिटिश गज्यों के नागरिकों को अपेक्षा, श्रभाव था। ऐसी परिस्थिति में 
प्रजा-तत्रात्मक प्रणाली क प्रचलित करने का कार्य कठिन अवश्य था किन्द 
ये देशी राज्यों की समस्था के सप्राघान के लिए वाछुनीय भी था । 


समस्याओं का समाधान 


देशी र्याखता की उम्रस्याशरों को खतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात, सुलमान 
ह किम पु जज 
का काये सरदार पटल ने क्या। हम प्रथम अ्रध्याव में इस महान व्यक्त 
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के सम्बन्ध में उल्लेख कर चुके दें तथा यह भी बता चुके हैं कि सरदार पटेल ' 
का नाम रियासतों की समत््याओों के समाधान के कारण सदा जीवित रहेगा | 

अँग्रेजी सरकार ने जब सावभौम सत्ता रियासतों से हटाई तो स्वाभाविक था 
कि राजाओं तथा नवाज में अपनी सत्ता स्थाप्रित करने का विचार उत्पन्न 

होता, यह तो सत्य है कि अधिकाश राजाओं ने स्वतन्त्रता प्राति के बाद 

राष्ट्रीय भावना का ही साथ दिया तथा उन्होंने यह अनुचित सम्रका कि देश की 

एकता को भंग करें किस्तु उनमें कुछु ऐसे भी शासक थे जो कि इस विचार 

के समयथक नहीं ये | वे अपनी निज्जी ठत्ता स्थापित करने का स्वप्न देख रहे 

थे। दैदरांबाद, ट्रावन्कोर, भूपाल तथा काश्मीर के शासकों ने विशेष रूप से 

इस विचार को कार्यरूप में परिणित करने का प्रयत्न किया। जूनागद की 

रियासत न भी इसी मनोद्ृत्ति का परिचय दिया । 


ऐसी, परिस्थिति में भी सरदार पटेल दी सक्र-बूक के कारण सफलता प्राप्त 
करली गई | इस सम्बन्ध में यह बाठ स्मसणीय हे कि रियासती की जनता ने 
भी अपन-अपने शासको पर विशेष प्रभाव डाला कि निरकुश शासन का 
विचार न करके भारत सब्र में सम्मिलित हों और प्रज्ञातान्निक राज्य की स्थापना 
करें । अत सरदार पटेल्न की नीति, अनेक शासकों का देश प्रेम तथा ग्थासतों 
की जनता का सहयोग होन के कारण स्वि[सतों की समस्या सरलता पूर्वक इल 
की जा सकी | 


सरदार पटेल ने ग्यिसतों के मत्री की हैसियत से ज्यों ही कार्य-भार 
संभाला. स्वों ही उन्हांन एक वक्तव्य प्रकाशित किया तथा देशी शासकों को 
यह समकाया कि भारत ने अपनी स्वतन्त्रता अनेक वार उस लिये न४ की थी 
कि भारतीयों में एकता का अभाव था और वे आपस में मिलकर देश टह्वित के 
विचार ले विदेशियों का सामना न कर सके। स्वार्थ ने उनकी भावनाओं को 
संकुचित कर दिया ण्‌ और आपम के ऊगड़ों न उन्हें दुर्बन चना दिया | 
परिणाम खरूप भारतीयों ने विदेशियों के सामने घुटने टेक दिये | सरदार पटेल 
ने यह भी अ्रपील की कि देश फ्री उुस्त्षा के लिये सब नरेशों को एक मारतीय 
सूत में वेंधघना चाहिये ताकि ग्राज् के युग में भाग्त छोटी-छोटी वार्तों में न 
पड़कर उन्नति की ओर अग्नममर हो सके | भारत सरकार की ओर से रियास्तों: 
को यह बताया गया कि सरकार की साव॑ मौम सत्ता स्थापित करने की तनिक 
भी इच्छा नहीं है| किन्तु त्रिटिश सावे भौस सच्चा के हटजामे का यह भी: 
अभिप्राय नहीं हो सकता था कि भाग्त में प्रत्येक राज्य को म्वतन्त्र करके 
झराजक्ता को जन्म दिया जाय | सरदार पटेल ने अपने भाषणों में यह स्पष्ट 
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कर दिया या कि देशी नरेशों को श्रग्नेजी राज्य की बिदाई का यह श्रथथ 
-न समझना चाहिये कि अब भारत शक्ति हीन हो गया है उन्होंने यह भी 
चताया कि केन्द्रीय सरकार समस्त देश का सरक्षुण करेगी तथा भारत के किसी 
न्‍माग में भी अ्रराजकता उत्पन्न न होने देगी। 


सरदार पटेल के इस रुख का राजाओं तथा नवादयों पर श्रच्छा प्रभाव 
'पड़ा । श्रघिकतर नग्शों ने यह समक लिया कि वे शअ्रपने राए्यों को स्वतन्त्र 
नहीं रख सर्केगे श्रत उन्होंने बिना किसी प्रकार की श्रद्चन डाले हुए ही 
नारत-संघ्र में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत को 
स्वतन्त्रता मिलने से कुछ दिन पहिले ही लगभग चार सौ रियाख्तें भारत-सघ 
में शामिन हो गई थी । इनमें मैसूर, बड़ौदा, कोल्हापुर, पटियाला, उदयपुर 
तथा जयपुर राज्य मी सम्मिलित थे। ट्रावन्‍्कोर की जनता ने श्रपने शासक को 
विवश किया कि वह भारत-सघ में प्रवेश करे लेकिन जनता के विरोध का यह 
फल निकला कि इस रियासत के दीवान को अ्रपना पद छोड़ना पड़ा और 
वह रियासत से बाहर भी चला गया तथा ट्रावन्कोर भारत-संघ में श्रा गया। 
काश्मीर में कवायलियों ने आक्रमण कर दिया और वहाँ लूट-मार आरम्म 
हो गई । ये कवाइली पाकिस्तान द्वारा उकसाये गवे थे और इनके श्राक्रमण 
एक योजना के अ्रनुसार हुये थे । अ्रत. काश्मीर की दशा विगड़ने के कारण 
वहाँ के राजा ने भारतीय सघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी और उसे 
भारत सरकार द्वारा पैनिक सहायता भी प्राप्त हो गई। किन्तु काश्मीर के 
मामले में पाकिस्तान से टक्कर थी | शान्ति प्रिय भारत न सैनिक शक्ति अधिक 
होते हुये भी यह उचित समभक्का कि ससार की शान्ति-रक्षुक मावना यह चाइती 
है कि काश्मीर के मामले का सयुक्त-राष्ट्सघ द्वारा इल कराया जाय | काश्मीर 
की समस्या अभी तक पूर्णतया हल नहीं हुई है | वास्तव में यह ऐसे उदाहरण 
को प्रकट करती है कि वहाँ के राजा के बहुत देर में मारत-सघ में प्रविष्ट होने 
के कारण, देश का कितना अहित हुआ है। यदि भारतीय देश-भक्त नरेशों 
के समान काश्मीर का शासक भी तमय पर जाणत हो जाता तो काश्मीर के 
सामने व्यय एक जस्लि समस्या न ञ्रा जाती | 


जूनागढ़ को ठीक मार्ग पर लाने के लिये, आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी, 
परन्तु वहाँ का नवाव मांग गया और जूनागद भारत-सघ में बिना भाग़े के 
सम्मिलित हो गया । देदराबाद को रियासत ने अपनी साम्प्रदापरिकता की नीति 
का परिचय दिया | उस समय समस्त भारत में देदराबाद के प्रश्न पर सनसनी 
फैल गई थी | अत वहाँ पुलिस कार्ययाही करनी पड़ी और सरदार पटेल कौ 


देशी राज्य ] + [६७ 


ग्रसाधारण योग्यता के कारण यह समस्या विशेष रूप से जदिल न बन सकी | 
ग्रन्त में हैद्राबाद भी भारत-सघ में शामिल हो गया । नवाब भूपाल जो इन 
सब में चबर था, यह समझ गया कि स्वतन्त्र इकाई के रूप में रहना अथवा 
पाकिस्तान में सम्मिलित होना उसके और उस की जनता के लिए हितकर 
न होगा श्रतः भूपाल भी भारत-संघ में सम्मिलित हो गया । 


देशी रियासतों के भारत-संघ में शामिल कराने के साथ-साथ यह भी 
आवश्यक था कि छोटी रियासतों को मिलाकर बड़े राज्यों का निर्माण किया 
जाय | यह कार्य दो प्रकार से विलयन (]४००४०7०) तथा एकीकरण ([70०878- 
809) के द्वारा सम्पन्न किया गया । देशी रियासतों को बड़े राज्यों में परिवर्तित 
किए. बिना उनकी आन्तरिक समस्‍यायें हल नहीं की जा सकतीं थीं | उनमें 
शासन की सुविधाएँ भी कायम नहीं की जा सकती थीं । इन रियासतों कौ 
श्रायबहुत कम थी श्रतः इनका शासन स्तर तभी ठीक हो सकता था नवर्कि उन 
का विलयन एवं एकीकरण हो जाय। कुछ छोटी रियासतें अपने पड़ौसी 
राज्यों में मिला दी गई । उदाहरणार्थ गुजगत और दक्षिण की कुछ 
रियासर्तें बम्बई राज्य में मिला दी गई' और मद्रास प्रेसीडेन्सी की रियासतें 
मद्रास राज्य में जोड़ दी गई'। उड़ीसा, मध्यमारत और उत्तर प्रदेश में भी 
ऐसा ही किया | जयपुर, उदयपुर, घोलपुर, मस्तपुर तथा जोधपुर आदि 
स्यासतों का एकीकरण करके एक राजस्थान नामक राज्य का निर्माण 
किया गया । सौराष्ट्र राज्य का निर्माण काठियावाड़ की रियासतों से किया 
गया और जो रियासतें पूर्वी पंजाब में स्थित थीं उनमें से कुछ तो पूर्वी पंजाब 
के राज्य में मिला दी गई' और बुछु पटियाला से मिला दी गई | शिमला की 
पहाड़ी स्यासताो को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया | इन्दोर, 
गखालियर और मालवे कौ रियासतों को मिला कर मध्य भारत का निर्माण 
किया गया । बु देलखरएड् की रियासतों से विन्ध्य प्रदेश बनाया गया | भूपाल 
ओर त्रिपुरा पर केन्द्रीय सरकार द्वार शासन की व्यवस्था की गई है। 
हैदराबाद, मैसूर तथा काश्मीर काफी बड़ी रियासतें थीं इसलिये, उनमें से हर 
एक की इकाई अलग-अलग निर्धारित की गई । ज्ञावनकोर-कोचीन का भी 
एक संघ बनाया गया । इस प्रकार लेगमग ६०० रियासतों के स्थान पर कुछ 
मिन-चुने बड़े राज्य ही रह गये हैं | 


रियासतों के एकीकरण से ही उनकी सम्रस्याश्रों का समाधान नहीं 
हुआ | आवश्यकता इस बात की भी थी कि उनमें लोकतंत्रात्मक राज्य की 
स्थापना की जाय | वास्तव में जब्र॒ ब्रिटिश राज्यन्त्ेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन 


ध्द] [ शासन 


खतन्‍त्रता प्रासि के उद्देश्य से प्रगति के साथ चलाये जा रहे ये तो उनका 
प्रभाव देशी रियासतों पर भी पड़ा और उनमें मी जाणति उत्पन्न हुई। 
रियासत की जनता को अपने अ्धिकार्गे का ज्ञान हो गया और वे भी उन्नति 
की दोड़ में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती थीं। कई रियासतों में छोटे 
रूप में आ्रान्दोलन भी चलाये गये | ब्रिविश राज्य्त्षेत्र के नेताओं ने 
अपने वक्तव्यों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि देशी राजाओं तथा नव्ाबों को 
रियासतों में उन्नत दिखाई नहीं देती दे और उनको समस्यानुप्तार कार्य 
करना चाहिये | श्रतः जब भारत को स्वतन्त्रता हस्तातरित &ुई तो सरदार 
पटेल ने रियासर्तों के भारत-सघ में प्रवेश करने तथा देशी रियासततों के 
एकौकरण के साथ-साथ लोकतन्त्रोकरण के कार्य को भी पूरा किया | वहाँ 
व्यवस्थापिका सभाओं तथा कार्यपालिकाओं की स्थापना का प्रत्रन्ध किया 
गया और उनको एक सीमा तक प्रथक रखने का भी प्रयास किया गया। 
रियासर्तों में जनतन्त्रात्मक राज्य की परम्पराओं तथा अनुभव का बहुत श्रभाव 
था | इसलिये, यह संभावना थी कि रियासतों में लोकतन्त्रात्मक राज्य की 
स्थापना में कठिनाई होगी | किन्तु चूँकि प्रजातान्त्रिक राज्य गलतियों द्वारा 
दिन प्रति दिन सुधारता रद्दता है, श्रत यह आशा की जाती है कि देशी 
रियासतों में भी ऐसा ही होगा और जन-वन्त्रात्मक राज्य की भी उन्नति होगी। 
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भारत का नया संविधान 


( २६ जनवरी सन्‌ १६५० ) 


अध्याय ९ 
नए संविधान की विशेषताएं 


ससार के कुछ अन्य स्व॒तन्त्र देशों की भाँति, भारतवर्ष की शासन प्रणाली 
में भी संविधान ही देश का आधारभूत कानून और श्रधिकार का उदगम दै । 
यह केन्द्रीय एव प्रान्तीय शासन के काये क्षेत्र को निर्धारित कर्ता है आर 
इसकी तीन शाखाओं--शासन, कानून-निर्माण तथा न्‍्याय-विभागो-को उनके 
विशिष्ट कत्तेब्य और उत्तरदा यित्व सॉपता है। इसी के द्वारा भारतीय जनता 
अर्थात्‌ मतदाताओं को अन्तिम अधिकार प्राप्त होते है । अतः इसके श्रष्ययन 
से पूर्व इसमें विदित मौलिक महत्य की निम्न विशेषताओं का ज्ञान 
आवश्यक है | 
लिखित सविधान . हि 

भारतवर्ष का सविधान लिखिंत है और यह एक विस्तृत रूप में लिखा 
गया है | इसमें ३६४ अनुच्छेद ओर ८ अनुसूनियोँ हैं | इसलिए अन्य देशो 
के सविधानों की अपेक्ता इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। इसका एक 
कारण यह है कि इस देश की जनसंख्या अधिक होने के साथ-साय विभिन्न 
जातियो एव वर्गों में बंटी हुई है । संविधान के रचयताश्रों के सम्मुख छुआ - 
छुत, जाति-पॉत, दलित जातियो के उद्धार आ्रादि की श्रनेक जटिल समस्याएं 
उपस्थित थीं जिनका निवारण ध्यावश्यक या । उन समस्याओं का उपचार 
नियमित करने के लिये उन्होंने श्रनेक विशेष अनुच्छेदों का समावेश किया दै | 
किसी देश में जटिल समस्याश्रों का प्राघान्य होने पर उसके संविधान का 
विस्तृत हो जाना स्वाभाविक है। 
मिश्नित स्वरूप : 

संविधान की दूसरी विशेषता उसका मिश्रित स्वरूप है | ससार के लगभग 
सभी स्वतन्त्र देशो के संविधानों द्वारा नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाली 
घाराओं का हमारे सविधान में अनुकरण किया गया दे। श्रालोचकों ने "इसके 
इस स्वरूप का गलत अर्थ समककर सविधान को “उधार लिए गए चियड़ों से 
भरे यैले”” की सज्ञा दी है| परन्तु इस प्रकार का दृष्यिकोण दूषित है | प्राचीन 
काल में मारतीय जनतन्त्र की केंसी ही परम्परा क्‍यों न रही हो, यह सत्य है कि 
सदियों की दापता के युग में देशवासियों ने उसे भुत्ना दिया यथा। दूसरे, 
जनतन्‍्त्र की आधुनिक पत्परा भी ध्राचीन परम्परा से पूर्णतया भिन्न नहीं दै 


रॉ रे 


४] [ शासन 


अत संविधान के रचयित्राओं का विधान-रचना के सप्तय अन्य जनतन्त्र 
सबिवानों के कार्यकरण से लाम उठाने का प्रयत्न श्रनुचित नहीं कहा 
जा सकता है। उन्होंने अ्रमरीक्ना, क्रात, इड्जलैंड, अस्ट्रेलिया, कनाडा 
तया अन्य खतन्‍्त्र देशों की शाकन-प्रणाजियोँ के श्रनुमव से लाभ उठाने का 
पूर्ण प्रयत्त किया है। परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि ऐसा करने में उन्होंने 
देश की परम्परा की उपेक्षा को है। सविधान में नेहरू रिपोट तथा सन्‌ १६३४ 
के अधिनियम की घाराश्ों का ययोवचित सम्मिश्रण इस बात का प्रमाण है। 
वास्तव में अन्य सविधानों की सहायता केबल उनके कार्यकरण के श्रनुभत्र से 
लाभ उठाने के उद्द श्य से ली गई है। 
सधात्मक शासन 
हमारा सविधान सघात्मक है। इसमें केन्द्रीय शासन के अ्रतिर्क्ति प्रान्तीय 
शासन की भी व्याख्या को गई है। परन्तु इसके अ्रन्तगंत सघ-शासन अन्य 
देशों की प्रणालियों से कई प्रकार्गें में भिन्न है | जबकि साधारणुत' कई स्वतन्त्र 
राज्यो को एक समूह में संगठित करके संघ शासन की स्थापना को जाती है, 
हमारे देश में एकात्मक शातन को तोड़कर इस, उद्दे श्य की पूर्ति की गई है । 
श्र्र जी राज्यकाल में प्राय एक दी केन्द्र द्वारा मारतवर्ष पर राज्य होता था और 
यद्यपि शासन की सुविधा के लिए देश प्रान्तों में विभक्त था तथापि शासन का 
स्वरूप एकात्मक ही था | श्रत स्वतन्त्रता मिल जाने नके पश्चात्‌ उसी एकात्मक 
शासन को सघात्मक शासन में बदल दिया गया है | इस प्रकार अ्रपनी निर्माण 
की विधि में भारतीय सघ श्रन्य देशों के सघों से विभिन्न है । सध के निर्माता 
इसकी इकाइयों की अधिक एकता के पक्त में थे। श्रत उन्होंने सविधान की 
भाषा में  फैड्रे शन” के स्थान पर “यूनियन”? शब्द का ही प्रयोग किया है। 
भारतीय सघ॒ की अ्रन्य विशेषता यह है कि इसमें केन्द्रीय सरकार को 
अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसी कारण अवशिष्ट 
शक्तियाँ केन्द्र को सौंपी गई हैं | सम्ष्त विधानीय विषयों को सूचीबद्ध कर 
दिया गया दै श्रौर इस प्रकार तीन विधय-सूचियोँ बन गई हैं--सघ-सची, 
राज्य-सूची और समवर्ती-सूची । विषयों का केन्द्र तथा राज्यों में विभाजन 
कनाडा की शासन प्रणाली से मिलता-जुनता है । परन्व इसमे 
भी अन्तर है । जवकि कनाडा की सम्रवर्तीं सूची में--कृषि तथा 
देशान्तर्वास केवल दो ही विपय सम्मिलित किये गए, हैं, हमारे 
सविघान में इस प्रकार के ४७ विपय हैं| विधानीय विप्रयों की ये सूचियाँ 
अमरीका की सूचियां से भी भिन्नता रखती हैं । श्रमरीका की शासन प्रणाली 
में राज्यो की इकाइयों को विशेष स्थान दिया गया है और श्रवशिष्ट श्रधिकार 
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उन्हीं को सौप दिये गये हैं। परन्तु हमारे देश में यह अधिकार केन्द्र को साप 
कर उसे शक्तिशाली बना दिया दै। 


राष्ट्रति की आपत्तिकालीन शक्तियोँ भी भारतीय बंध को एक विशेषता 
है । आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी समस्त 
शक्तियों को ग्रर्ण कर सकती है और राष्ट्रपति सर की इकाइयों का स्वतन्त्र 
अस्तित्व सम्राप्त कर सकता है। परन्तु इस प्रकार की आकस्मिक आवश्यकताओं 
का भी विधान में उल्लेख कर दिया गया है। कसी शत्रु द्वारा बाहरी श्राक्र- 
मण होने पर, अ्यवा देश में आतरिक उपद्रव या आर्थिक सकट उत्पन्न होने की 
दशाओं में इन शक्तियां का उपयोग किय्रा जा सकता है । अन्य देशों के 
सप् शासन इस हृद तक परिवर्तनशील नहीं हैं| यह भारतीय सघ की अपनी 
ही विशेषता है | 
इकहरी नागरिकता 

भारतीय सत्रिघान में इकहरी नागरिकता को व्यत्रस्था की गई है। इस 
दृष्यिकोण से हमारे सविधान में अमेरिका के सविधान से एक और मिन्नता है। 
अमरीका में जन्मे हुए तथा उत्त शासन के अधीन समी व्यक्ति अमरीका के, और 
ज्ञिन राज्य के वे निवासी हैँ उसके, नागरिक होते हैं और इस प्रकार उनकी 
नागरिकता दोइरी होती है | परन्तु भारत में इस प्रणाली को मान्यता न देकर 
इकदरी नागरिकता को विधि को अपनाया गया है। इसका कार्ण यह है कि 
संविधान के रचयिता सब्र को हृद बनाने के लिये केन्द्र तथा प्रान्त की 
आधारभूत बातो में एकता रखना चाहते थे | 
संसद-प्रधान प्रणाली 

>स्तीय संविधान सधद-प्रधान है और इस प्रकार अमरीका के संविधान 
से भिन्न हे क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षु-प्रघान प्रणाली स्थापित है| इस प्रकार को 
प्रणाली में कार्यकारिणी, विधायिनी-सभा के प्रति उत्तरदावी नहीं होती और 
न उसके अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाई जा सकती है । परन्तु ससदीय-प्रधान 
शास्तन में कार्यक्रारिणों विधायिनी समा के प्रति उत्तरदावी दोती है और उसकझे 
दाग अविश्वास-पध्षताव पास कर दिये जाने पर पढ़ त्याग कर देती दै। 
भारतीय सबेध,न के अनुसार भी केन्द्रीय मत्रि-परिपद्‌ विधायिनी समा के प्रति 
उत्तरदावी है। विधायिनी-समा के बहुमत में विरोधी मतदान द्वारा उसे पद से 
हटाया जा सकता है | इस दृष्टिकोण से हमारा सविवान इ गलेंड वी शासन- 


प्रणाली से समानता रखता है क्योंकि वर्शों पर सबद की प्रवानता शासन का 
मुख्य आधार है| 
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सशोधन की विधि 

सविधान के निर्माता यह जानते थे हि यदि विधान को स्थायी रखना है 
ओर गष्ट की वृद्धि के साथ-साथ चचना है तो इसमें समय-समय पर परिव्रतेन 
करने पड़े गे | तों भी ये यह नहीं चाहते थे कि परिवतन की विधि इतनी सरल 
हो जाय कि कोई सशोधन शीघ्रता से, बिना किसी पूर्ण विचार के और जनता 
के बहुमत के श्रभात्र में हो जाय । वे यह भी नहीं चाइते थे कि कुछ अल्पसख्यक 
लोगों को श्रभीष्ट परिवर्तन के मार्ग में विष्न डालने की सुविधा प्राप्त हो ज्ञाय । 
फतत सविघान में सतोघन का अ्रघिकार केन्द्रीय विधायिनी-सभा को दिया 
गया है। परन्चु उसको विप्रयो के विमाजन के सब्रध में सशोधन करने का 
पूर्ण अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा अधिकार मिल जाने पर इसके दुशपयोग 
द्वारा सघ की इकाइयों से स्वतन्त्रता का अपहरण कर सकती थी | शक्तियों के 
विभाजन के सम्बन्ध में, अ्भीष्ट सशोधन विधायिनी समा तभी कर सकती है 
जबकि सघ की इकाइयों का कम से कम आधा भाग उसके पक्तु में हो | स्वय राज्यों 
को किसी प्रकार का वैवानिक सशोघन करने का अ्रधिकार नहीं है शआ्रास्ट्रे लिया 
आर कमाडा में राज्य की इकाइयों स्वयं सगठित होकर संविधान में सशोघन 
कर सकने का अ्रधिक्नार रखती हैं परन्तु भारतीय स्िधान में इस प्रकार की 
व्यपस्था को मान्यता नहीं दी गई है। सर्वैधानिक सशोधन विघायिनो-समा 
के किसी भी आगार में प्रश्ुत फ़िये ज्ञा सकते हैं | इसके जिये यह आवश्यक है 
कि उपध्यित सदस्यों का दो-तिहाई मत और कुल सदत्यों का बहुमत उसके 
पत्त में हो । 
धघम-निरफपक्षता « 

वर्म-निस्पेक्षता नये संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है | इसका श्रर्थ यह 
है कि सविधान के अन्तर्गत किसी वर्म विशेष को राजकीय धर्म नहीं माना 
गया दे और सभी घममों के अनुय[थिया को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करदी गई 
है। बिना कसी धार्मिक भेद भाव के प्रत्येक भारतीय को एक निश्चित आयु 
प्रात्त कर लेने पर बोट देने का अधिकार मिल जाता है। सरकारी पर्दों पर 
नियुक्तियों में भी धर्म आदि के आधार पर भेद को दूर करके इस उद्देश्य की 
पूर्ति की गई है। वास्तव में धर्म को राजनीति से पृथक करने के उद्देश्य से 
ऐसा किया गया द | धर्म को निञ्नी साधना का क्षेत्र बनाने के लिये राप्य न 
कसी विशेष घर्म को अपनाने का प्रयास नहीं किया।| धार्मिक-निरपेक्षुता की 
रुविधान में मान्यता घार्मिक तटस्थता की नीति की परिचायिका है | इस प्रकार 
के दृष्टिकोण पर हमारे देश में अधिक जोर दिया जाता है और निस्सन्देह 
भारतवासी घार्मिक-निरपेक्षता के सिद्धान्त को आवश्यकता से अधिक मान्यता 
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देते हैं, जब कि विदेशों में इस सिद्धान्त का इतना आदर नहीं होता। 
इज्जलेंड में ऐएंग्लीस धर्म राजकीय घम है; अन्य देशों में भी प्रायः किसी न 
किसी घर्म को राज्य का ससरक्षण दिया जाता है परन्तु भारत में ऐसा नहीं 


किया गया । 
कदाचित यह कहना असत्य न होगा कि घ॒र्म को राजनीति से बिल्कुल 


पृथक करने के अ्रनुचित विचार द्वारा सविधान में बहुसख्यक जाति के अधिकारों 
पर आघात किया गया है। इस पर भी आश्चर्य है कि इस उिद्धान्त के 
'पक्षपाती धर्म को प्रधानता देने वाले व्यक्तियों को (हिन्दू महासभा” श्रथवा 
'राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ' के दलगत विचारों का बतला कर इस विषय को 
“टालने का प्रयत्न करते हैं | यह सत्य है कि राष्ट्र का कर्तव्य समाज को एकसार 
करना है जिससे कि लोगों के रहन-सहन के ढंग किसी अश तक एक से हो 
जायें ओर साम्प्रदायिक विभिन्नता दूर हो जाय परन्तु इसके लिये वहुसंख्यक जाति 
के सास्कृतिक उन्नति के मार्म का अवरोधन करना अनुचित है। 
'निवाचन-पद्धत्ति 
नवीन सविधान में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्त तथा थक निवाचन-पद्धति 

को स्थान नहीं दिया गया है। सन्‌ १६०६, १६१६ तथा १६३४ के अधि- 
नियम द्वारा छुसलमानों तथा अल्पसख्यक जातियों को जो इस प्रकार के 
अधिकार दिये गए थे उनसे देशवासियों को अनेक दुष्परिणामों का सामना 
करना पड़ा है। सन्‌ १६०६ के शासन सुधारों से साम्प्रदायिक निर्वाचन 
अविष्टकारी प्रथा को मान्यता प्राप्त हुईं । सन्‌ १६१६ के अधिनियम ने भी 
उसपर अपनी स्वीकृति कौ मोहर लगा दी और सन्‌ १६३५ के विधान में 
इसे और भी बदढा दिया गया । इस प्रुकार की पद्धति से राष्ट्रीय का गला 
“किस प्रकार घुट्ता रहा और अल्पख्यक जातियों में परस्पर मनमुठाव किस 
प्रकार घ्थिर होते गए, यह स्वविदित है । अ्रतः नए विधान में पृथक निर्वा- 
चन पद्धति का अन्त कर दिया गया है। यद्यपि पिछड़ी हुई जातियों के लोगों 
को दस वर्ष के समय के लिये सुरक्षित स्थान तथा विशेष सुविधाएँ अवश्य 
दी गई हैं परन्तु बह केवल इसलिये कि उनका स्तर सामान्य जनता के बराबर हो 
जाय और उनमें जागति उत्न्न हो जाय ताकि वे भी अपने व्यक्तित्व के विकास 
के लिये समान अवसरों का उपभोग कर सकें । पिछुड़ी हुई जातियों के लिए, 
- विशेष सुविधाओं का यह काल बढ़ाया भी जा सकता है परन्तु उनमें अमीष्ट 
उन्नति हो जाने पर इसे सम्राप्त कर दिया ज्ञायेगा | 

सम्पूणु-प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य : 

सविधान की प्रस्तावना से डसकी एक अन्य विशेषता प्रदर्शित होती है | 
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इसके द्वारा भारतवर्ष की शासन प्रणाली को सत्ताधारी लोकतन्त्रात्मक गणराज्य 
का रूप दिया गया है। प्रस्तावना का साराश यह है कि “भारत को एक 
सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न लोकतत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों 
को सामाजिक श्राथिक एवं राजनीतिक न्याय ; विचार अभिव्यक्ति, विश्वास 
घममं और उपासना की स्वतन्त्रता , प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने 
तथा व्यक्ति की गरिमा एव राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता 
को बढाने के हृढ़ छकल्प से सविधान को अधिनियमित किया गया है।” 
इस प्रकार यह प्रश्तावना सर्वप्रथम भारत को एक सप्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य 
घोषित करती है। अर्थात्‌ यह स्पष्ट करतो है कि भारत पर किसी विदेशी 
सत्ता का दवाव नहीं है ओर भारतवासी अपने देश में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। 
दूसरे यह भारत को एक लोकतत्रात्मक स्वरूप प्रदान करती है। इसका तात्पये 
यह है कि भारतीय नागरिको को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन को निर्धारित 
करने का पूर्ण अ्रधिकार है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों में विधायिनी-सभाओं 
की व्यवस्था की गई है और कार्यकारिणी को विधायिनी सभा के प्रति उत्तर- 
दायो बनाया गया है। तीसरे भारत एक गणराज्य है श्रर्थात्‌ इसमें सर्वोच्च 
राज्याधिकारी इज्नलैंड के शासक के सप्तान वशानुगव नहीं है बल्कि कुछ: 
समय के लिये निर्वाचित होता है। इज्जलैंड में जनतन्त्र राज्य होते हुए. भी 
उसमे राज्यतन्त्र का श्रश सम्मिलित रखा गया है। परन्तु भारत में इस 
प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई । यहाँ का राष्ट्रपति एक निश्चित श्रवधि 
के लिये जनता द्वारा चुना जाता है। 
मूल-अधिकार 

नागरिकों के व्यक्तित्त के स्वच्छुन्द विकास के लिये सविधान में उनके मूल- 
अधिकारों की व्याख्या वड़ी दितकर होती है। इसी उद्देश्य से सयुक्त 
राष्ट्र सत्र के भी मानवीय अधिकारों के रूप में मनुष्य के कुछ मूलभूत 
अधिकारा को सरक्षण देने का प्रयास किया है। श्रत श्रमरीका, क्रात, तथा 
रूस के सविधानों की अनुरूपता में भारत के सघात्मक सविवान में भी नागरिकों 
के मूल अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है। यद्यपि यह हमारे सविधान 
की ग्रनुपम विशेषता तो नहीं है क्योंकि अन्य देशों के सविधानों में भी 
उनका उल्लेख किया गया है परन्तु फिर भी यह संविधान की एक महत्वय- 
पूर्ण विशेषता है। नागरिकों के ये मूल अधिकार न्यायालय द्वारा सुरक्षित 
रसे गये दैं। यह इस त्रात का प्रमाण है कि सविघान में मूल-अधिकार्री 


फा केबल वणन ही नहीं दे अपितु उनको वास्तविकता प्रदान करने की प्रक्रियह 
भी सम्मिलित की गई है। 
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राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त : 

सविधान के निर्माता मारत को एक आदर राज्ये बनाने के इच्छुक थे । 
इसीलिए उन्होंने इसमें राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेखः 
किया है, जो सविधान की एक अलग विशेषता के रुप में हमारे सामने आते 
है | जिस प्रकार की उन्नत की हम साधारणतया कल्पना करते हैँ वही 
संविधान में निदेशक तिद्धार्तों में वश्षित है जिससे कि राज्य अपने अ्रन्तिम 
आदशे की पूर्ति का प्रयत्न करता रहे | परन्तु यह निदेशक सिद्वात न्यायालय 
द्वार विचारणीय नहीं हैं। इनका महत्व केवल सत्ताधारियो को निदेशन 
देने मे है जिनके पालन द्वार एक आदश राज्य की स्थापना की सभावना 
कल्पित की गई है। 
अमरीका तथा इड्डल्ैण्ड के शासन-विधानों से मिन्‍्नता 

अमरीका तथा इज्धलेएड के सविधान से समानता रखते हुए भी हमारा 
सघात्मक सविधान उन दोनों से कई प्रकारों में भिन्न है। ऊपरी तौर पर मारत 
का शासन-विधान सप्रात्मक होने के कारण अमरीका के समान प्रतीत होता है 
परन्तु दोनों को सविध्तार देखने पर काफी अन्तर प्रगठ होते दे । अमरीका 
में स्वातन्त्र प्रिय राज्यों ने स्वयं सघ के निर्माण का प्रयास किया था, 
जबकि भारत में हेनद्रोय सरकार के अधिकार्रों को राज्य को देकर सघ॒ की 
स्थापना हुई है। भातीय सविधान के श्रनुखार सघ के अ्वशिष्ट अधिकार केन्द्र 
को दिये गए हैं. जबकि अमरीका में वे सघ की इकइ्ायाो को मिले हुए हैं। 
आकस्मिक आवश्यक्रता पड़ने पर भाग्तीय सवात्मक सविधान को एकात्मका 
ख्य में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु अमरीका तथा श्रन्य सघात्मक राज्यों 
में इस प्रकार का परिवर्तत सभत्र नहीं है। अमरीकी नागरिकों को दोहरी 
नागरिकता प्राप्त है जिमक्ते कारण वे अनरीका के तथा जिन राज्य के निवासी 
होते हैं उसके, नागरिक दोते दे, परन्तु भाग्तीय सविधान में केवल इकहरी 
नागरिकता की व्यवस्था है। अप्रीका का सविबान अ्व्यक्षु-प्रधान है परन्तु 
भारतीय सविधान केद्रे तथा राज्या में छसद-प्रधान शास्तन-प्रशाली की 
स्थापना करता है। अमरीहा में राज्यों की त्वतन्त्रता पर विशेष ध्यान रखा 
गया है, जब कि भारत में केन्द्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न क्या गया 
है। अमरीका में 'शक्ति के विभाजन! तथा 'रोक व सन्तुनन! के सिद्धान्त 
शासन के आधार है परन्तु भारत में इनको कोई मान्यता नहीं दी गई है। 

ब्रिटेन की शाप्तन प्रणाली से अनुरूपता रखते हुए भी भारतीय सविधान 
उससे बुछ प्रकारों में भिन्न है | सचसे बढ़ा अन्तर, तो दोनों में यह है कि 
इमाग सजिधान लिखित है और ब्रिटेन का अलिखित। ज़िटेन में ससद- 
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अधान प्रणाली के होते हुए मी एकाव्मक राज्य स्थापित है, जब कि भारतीय 
सविधान सघात्मक है | ब्रिटेन में ससर्दसर्वशक्तिमान है श्रौर उसके द्वारा पास 
नकिये गए नियम को वहाँ का कोई न्यायालय अमान्य घोषित करने का अधिकार 
नहीं रखता परन्तु भारतीय सविधान के अनुसार न्यायालयों को ससद द्वारा 
बनाए गए मूल अधिकारों की अवद्देलना करने वालेरनियमा को अवैध घोषित 
करने का अधिकार दिया गया है। पिटेन में वैधानिक प्रमुख एक वशानुगत 
शासक है, जब कि भारत में एक निर्वाचित अध्यक्ष राष्ट्र का प्रधान होता है 
और बह निश्चित काल तक राज्यवद गह॒ण करता है। 
सन्‌ १६३४ के अधिनियम से तुलना 
स्वतत्र मारत का सविवान सन्‌ १६३५ के अधिनियम का श्रत्वन्त ऋयणी 
है | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सभी बातों में उससे मिलता-जुलता 
है। सन्‌ १६३५ का अधिनियम एक विदेशी समद की देन थी । इसलिये उसमें 
मारतीयों की भावनाश्रों का श्रभाव स्वाभाविक दी था; जब कि नया सविधान 
भारती या द्वारा निर्मित होने के कारण उनकी भावनाओं से युक्त है। परन्तु 
फिर भी दोनों विधानों में कुछ समानताएँ हैं । नए सविधान का संघात्मक 
स्वरूप बहुत कुछ सन्‌ १६३५४ के अधिनियम पर आधारित है। यद्यपि सन्‌ 
१६३४ के अधिनियम में मारत को एक विशुद्ध संघ राज्य में परिणित नहीं 
किया गया था तथावि उसमें यह व्यवस्था थी कि आकध्मिक श्रावश्यकता 
पढ़ने पर उसको एकात्मक स्वरूप दिया जा सके और यही व्यवस्या नए 
सविधान की भी विशेषता है। सन्‌ १६३५ के अधिनिय्रम में देशी राज्यों को 
पूत सम्मिलित करने की कोई ठोस योजना विद्ित नहीं थीं परन्तु नवीन 
सविधान में उनका एकीकग्णु कर दिया गया है| सन्‌ *६३२४७ के श्रघिनियम 
7 द्वारा 'मत्रिमडत् प्रणाली” का कार्यकरण आरम्म नहीं हुआ था, जबकि नया 
उविधान समदोय पद्धति से युक्त होने के कारण इस प्रणाली पर आधारित है | 
-मए सविधान में गबनरों तथा राजप्रमुस्वों को इस प्रकार के विशेष अधिकार 
नहीं दिये गए हैं. जैसे कि सत्‌ १६३५ के अधिनियम के अ्रन्तर्गत प्रास्तीय 
गवर्नरों को मिने हुए थे | पुराने शासन विधान में भारतीय ससद पूर्ण सत्ता- 
घारी नहीं थी क्याकि वह ब्रिटेन की ससद के अ्रधीन थी, परन्तु नए संविधान 
में उसकी विधायिनी-शक्ततियों का क्षेत्र बहुत वदा दिया गया है| तन्‌ १६३४ 
के अधिन्यिम के श्रनुसार भारतीय जनता के एक अ्ल्पाश में वोट देने का 
अधिकार मिला हुथ्रा था परन्तु नए सविधान में यद्द दोष दूर कर दिया गया 
है श्रीर एक निश्चित आयु प्रात कर लेने पर प्रत्येक वयस्क मत देने का 
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-अधिकारी हो जाता है। सन्‌ १६३५४ के अधिनियम में मौलिक अधिकारों 
तथा निर्देशक सिद्धान्तों का कोई बर्णुन नहीं था, जबकि नये सविधान की 
"ये महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं | नये संविधान में न्यायालय को जो शक्तियों मिली 
हुई हैं उनकी सन्‌ १६३५ के अधिनियम में कल्पना नहीं की जा सकती थी | 
परन्तु यह सब भेंद होते हुए भी नए सविधान में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार्रों 
में विषयों का विभाजन बहुत कुछ सन्‌ १६३५ के अश्रधिनियम के अनुसार 
“किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार ही विधानीय विषर्यों की तीन 
श्रथक्‌ सूचियों बनाई गई हैं और अ्वशिष्ट शक्तियोँ केन्द्र को सौंपी गई हैं । 
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अधान प्रणाली के होते हुए भी एकात्मक राज्य स्थापित है, जब कि भारतीय 
सविधान सघात्मक है | ब्रिटेन में ससद सर्वशक्तिमान है और उसके द्वारा पास 
“किये गए नियम को वहाँ का कोई न्यायालय अ्रमान्य घोषित करने का अधिकार 
नहीं रखता परन्तु भारतीय सविधान के अनुसार न्यायालयों को संसद द्वारा 
चनाए गए मूल अधिकारों की अवहेलना करने वाले३नियर्मों को अ्रवैध घोषित 
करने का अधिकार दिया गया है। अ्िटेन में वैधानिक प्रमुख एक बंशानुगत 
शासक है, जब्र कि भारत में एक निर्वाचित अ्रध्यक्ष राष्ट्र का प्रधान होता है 
और वह निश्चित काल तक गज्यपद्‌ गइण करता है | 
सन्‌ १६३४५ के अधिनियम से तुलना 
स्वतत्न भारत का सविवान सन्‌ १६३५ के अधिनियम का श्रत्यन्त ऋणी 
है | परन्तु इसका यह श्र॒र्थ नहीं है कि यह सभी बातों में उससे मिलता-जुलता 
है। सन्‌ १६३५ का अधिनियम एक विदेशी समद की देन थी | इसलिये उसमें 
भारतीयों की भावनाओं का अभाव स्तामाविक ही था, जब कि नया सविधान 
भारतीयों द्वारा निर्मित होने के कारण उनकी भावनाओ्रों से युक्त है। परन्तु 
फिर भी दोनों विधानों में कुछ समानताएँ है। नए सविधान का संघात्मक 
स्वरूप बहुत कुछ सन्‌ १६३५ के अ्रधिनियम पर आधारित है। यद्यपि सन्‌ 
१६२४ के अ्रधिनियम में भारत को एक विशुद्ध सघ राज्य में परिणित नहीं 
किया गया था तथापि उसमें यह व्यवस्था थी कि आकस्मिक श्रावश्यक्ता 
पड़ने पर उसको एकात्मक स्वरूप दिया जा सक्रे और यही व्यवस्था नए 
संविधान की मो विशेषता है | सन्‌ १६३५ के अधिनियम में देशी राज्यों को 
पूर्णत सम्मिलित करने की कोई ठोस योजना विहित नहीं थीं परन्तु नवीन 
संविधान में उनका एकीकरण कर दिया गया है। सन्‌ १६३५ के अधिनियम 
ड्वारा 'मत्रिमइल्न प्रणाली? का कार्यकरण आरम्म नहीं हुआ था, जबकि नया 
उविधान सतदोय पद्धति से युक्त दोने के कारण इस प्रणाली पर ग्राघारित है| 
“नए सविधान में गवर्नेरों तथा राजप्रमुसवों को इस प्रकार के विशेष अधिकार 
नहीं दिये गए हैं जमे कि सन्‌ १६३५ के अधिनियम के अ्रन्तर्गत प्रान्तीय 
गव्नरों को मिच्रे हुए ये | पुराने शासन विधान में भारतीय ससद्‌ पूर्ण सत्ता- 
धारी नहीं थी क्योंकि वह ब्रिटेन की सतद के अ्रधीन थी, परन्तु नए सविधान 
में उसकी विघायिनो-शक्तियों का क्षेत्र बहुत बदा दिया गया है। सन्‌ १६३५ 
के ग्रधिनियम के अनुसार भारतीय जनता के एक अ्रल्पाश में वोट देने का 
“अधिकार मिला हुआ या परन्तु नए सविधान में यह दोप दूर कर दिया गया 
डै श्रीर एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक वयस्क मत देने का 
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अधिकारी हो जाता है। सन्‌ १६३५४ के अधिनियम में मौलिक अधिकारों 
-तथा निर्देशक सिद्धान्तों का कोई बणैन नहीं था, जबकि नये सविधान की 
ने महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं | नये संविधान में न्यायालय को जो शक्तियाँ मिली 
हुई हैं उनकी सन्‌ १६३५ के अधिनियम में कल्पना नहीं की जा सकती थी | 
परन्तु यह सब भेंद होते हुए भी नए सविधान में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
में विप्रयों का विभाजन बहुत कुछ सन्‌ १६३५४ के अधिनियम के अनुसार 
किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार ही विधानीय विघर्यों की तीन 
'प्रथक्‌ सूचियों बनाई गई हैं और अवशिष्ट शक्तियों केन्द्र को सौंपी गई हैं । 


अध्याय ७ 
नागरिकता 


प्रत्येक राज्य में मुख्यत दो प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं-ग्रेथम-« 
नागरिक जिनका सम्बन्ध राज्य से स्थायी होता है और जिंत्रकों राजनीतिक 
अ्रधिकार मिले होते हैं और दूसरे वे जो राज्य में थोढ़े समय के लिये रहते 
हैं । दोनों प्रकार के व्यक्तियों को राज्य से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार 
होता है श्र दोनों ही राज्य के नियमों का पालन करते हैं। परन्तु नागरिकों 
को विदेशियों की अपेज्ञा कुछ विशेष अधिकार मिले होते दैं, दालाकि 
स्वशासन की स्वृतत्रता और सुविधाओं के साथ उनके उत्तरदायित्व भी विशेष 
होते हैं | ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक दोता है कि नागरिकों के श्रधिकारों 
का सवियान में वर्णन कर दिया जाये, जिससे कि उनमें तथा विदेशियों में श्रन्तर 
किया जा सके | 

स्वतत्र भारत के सविधान में मी नागरिकता का एक अ्रलग अ्रध्याय में 
उल्लेख किया गया है | इसमें कुछ ऐसे प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण 
किया गया है मिमकों सविघान के प्रचिलित होने के समय से नागरिकता दे दी 
गई है| परन्तु नागरिकता किस प्रकार श्र्णित की जा सकेगी या किस प्रकार 
समाप्त हो सकती है, सविधान में इसका वर्णन नहीं है। तथापि केन्द्रीय 
विधायिनी सभा को इस विपय पर विधि वनाने का अधिकार दिया गया है। 

सविवान के ५ से ११ तक अनुच्छेदों में व्यक्तियों के उन समूहों का 
वर्णन है जिनको इसके प्रचिलित होने के समय से नागरिकता का अधिकार 
मिला है। इनमें प्रथम प्रकार के व्यक्ति वे हैं जिनका मारत राज्य-देत्र में 
अधिवास हो तथा जो भारत राज्यन््षेत्र में जन्‍्मा हो अथवा जो संविधान के 
प्रारम्म से ठीऊ पढिले कम से कम पॉच वर्ष तक भारत राज्य-क्षत्र में सामान्यतया 
निवासो रहे हों |! 

इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान की गई है जो 
विधान के कार्यान्वित होने के समय तक पाकिस्तान के अन्तर्गत राय्यन्क्षेत् 
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से भारत राज्य/्षेत्र में प्रत्रणन कर आये हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में एक श््ते 
यह है कि उनके जनकों अ्रथवा महाजनकों में से कोई अविभाजित भारत में 
जन्मा हो | इस प्रयोजन के लिये भारतवर्ष की सीमा भारत-शासन-अ्रधिनियम 
सन्‌ १६३७ की परिभाषा के अनुसार मीनली गई है। लेकिन पाकिस्तान राज्य 
क्षेत्र से प्रतर॒जन कर आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक तिथि निश्चित 
करके उनको नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया में अन्तर कर दिया गया है। 
जो लोग सन्‌ १६४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व भारत राज्यच्ेत्र में 
आकर सामान्यतया निवास करने लगे हैं वे बिना किसी विशेष अन्य प्रक्रिया के 
नागरिकता के अ्रधिकारी हो गए हैं। परन्तु जो व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने इस 
तिथि को अथवा इसके पश्चात्‌ भारत राज्य-स्षेत्र में प्रभणन किया है, उनको 
भारत डोमिनियम की सरकार द्वाग विह्धित प्रपत्र पर और रीति से, इस 
प्रयोजन के लिये नियुक्त पदाधिकारी के कायोलय में, आआवेदज़-पत्र द्वारा 
रजिस्टर करा लेने पर नागरिकता प्रदान की गई है। परन्तु इस प्रकार के 

गर्थियों के लिये यह आवश्यक था कि वे आवेदन-पत्र देने से ठीक 


पहिले कम से कम ६ महीने तक भारत-राज्य-छ्ंत्र में सामान्यतया निवासी 
रहे हों !' ॒ 


अनुच्छेद ५ तथा ६ में किसी वात के होते हुए भी जो व्यक्ति भारत राज्य 
क्षेत्र से पाकिस्तान के अन्तगत राज्य-दोत्र को प्रजजन कर गए हैं, उनको 
भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा | परन्तु जो लोग 'पाकिस्तान चले 
जाने के वाद भी भारत राज्यन्त्षेत्र में ऐसी अनुजशा के श्रधीन लौट आए हैं 
जो उनको पुनर्वास के लिये अथवा स्थायी रूप से लोगने के लिये किसी विधि 
के अधीन दी गई है, उनके साथ वही प्रक्रिया लागू होगी जो सन्‌ १६४८ 


को जुलाई के उन्नीसवें दिन के पश्चात्‌ आने वाले व्यक्तियों के साथ लागू 
हुई है . 5 


संविधान में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्म॒व के कुछ व्यक्तियों 
को भी नागरिकता प्रदान करने को व्यवस्था की गई है। उनके लिये यह 
आवश्यक है कि वे स्वर्य या उनके जनकों अथवा महाजनकों में के कोई 
सन्‌ १६३५ के अधिनियम में परिभावित भारत में जन्मा हो और उन्होंने 
सविधान के प्रचिलित होने से पूव या वाद में भारत डोमिनियन सरकार या 
भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से, नागरिकता प्राप्ति के आवेदन- 
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पत्र द्वारा उस देश में स्थित राजनियक अथवा वाणिज्य प्रतिनिधि ६ 
अपने को भारत का नागरिक रजिस्टर करा लिया हो ।* 

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छ 
किसी विदेशी राज्य की नागरिकता श्रर्जित करली है तो वह पूर्बोक्त अनुच्छेद 
के श्राधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा और न अनुच्छेद ६ 
अनुच्छेद ८ के आधार पर वह भारत का नागरिक समझा जायगा |? 

प्रत्येक व्यक्ति जिसने उपरोक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन नागरिव 
प्राप्त की है या नागरिक समझा जाता है वह वैसा ही नागरिक बना रहेगा 5 
ससद द्वारा निर्मित विधियों के उपवन्ध उस पर लागू होंगे ।! ससद विधि द्व 
नागरिकता के अ्रधिकार का विनियमन करेगी । उपरोक्त उपबन्धों में की « 
बात नागरिकता के अजन और समासि के तथा नागरिकता से सम्बद्ध 5 
सब विषर्यों के बारे में उपचन्ध बनाने की ससद की शक्ति का श्रल्पीकरण र 
करेगी ।* 


अध्याय ८ 
मूल-अधिकार 


सविधान में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन 
किया गया है | नागरिकों के विक्रास तथा उनकी राजनीतिक, आधथिक तथा 
मानसिक उन्नति के लिये _ मूल-अधिकार अत्यन्त आवश्यक हैं । _ 
अल्पसख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों दर्लो के सदस्यों के लिये इन अधिकारों का 
होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, वे इस बात का प्रमाण है कि राज्य, नागरिकों 
की भलाई करने के लिये तथा उनके व्यक्तित्व के विकास करने का समान अवसर 
प्रदान करने के लिये स्थापित है। ससार के अ्रन्य देशों के राजनीतिक अनुभवों 
से भी मूल-अधिकारों की आवश्यकता प्रदर्शित हुई है। सन्‌ १७८६ की फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ मनुष्य के मूल-अश्रघिकारों का महत्व निरन्तर बदता 
गया है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हो अमरीका में अधिकार-पत्र ( बिल आफ, 
राइट्स ) सविधान में सयुक्त किये गये । तत्पश्चात्‌ प्रजातात्रिक आद्शों के 
प्रतार के साथ अनेक देशों ने अपने शासन विधानों की रचना में नागरिकों « 
के मूल अधिकार्रों को महत्व दिया है। आधुनिक-काल में लिखित विधान वाले 
देशों में बहुधा किसी न किसी रूप में मूल-अधिकारों को सुरक्षित रखने का 
प्रयत्न किया गया है। आयरलैंड, फ्रास, रूत आदि एसे देशों के उदाहरण हैं | 
मूल-अधिकारों - की ऐसी परम्परा से भारतीय तविधान के निर्माताओं का भी: 
प्रभावित होना स्वाभाविक था| लोकतन्त्रात्मक राज्य में नागरिकों के मूल- 
अधिकारों का विवरण तथा उनका सरत्षुण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस 
प्रकार का शासन शासित जनों की मलाई के उद श्य पर आधारित होता है। 
अत. भारत की लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का रूप देने के समय सविधान के 
क्णंधारों ने नागरिकों के मूल अधिकारों की भी व्यत्रस्था को है। 

इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि सन्‌ १६१६ तथा सन्‌ १६३५ के भारत- 
शासन-अधिनियमो में नागरिकों के मूल-अधिकारों का परिगएन नहीं किया 
गया था | इसका कारण यह या किये अधिनियम मारतीय जनता को राज- 
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'नीतिक स्तन्त्रता देने के अभिप्राय से नहीं लगाये गये ये | विदेशी ससद्‌ द्वाग 
'थोपे गये इन श्रधिनियमों का उद्द श्य देशवासियों के विरुद्ध कार्यकारिणी को 
शक्तिशाली बनाना था । फिर भी भारत-शासन-अ्रघिनियम सन्‌ १६३५ की 
धागा र६८ तथा २६६ में इस प्रकार के अधिकारों का एक अल्पाश दृष्ट्गोचर 
होता है | इनका सागरा यह था कि भारतीयों को नौकरियोँ प्रदान करने में 
इनके साथ धर्म अ्रथवा ज्ञाति के आधार पर किसी प्रकार का भेद-माव नहीं 
किया जायगा और न उनकी सम्पत्ति पर सरकार अ्रवैध रूप से श्रधिकार करेगी । 
हमारे सविधान में मूल-अधिकारं को वास्तविक बनाने का भी पूर्ण प्रयत्न 
किया गया है | राज्य द्वारा उनके उलघन किये जाने पर नागरिक न्याय-विभाग 
की शरण ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे सविधान के मूल-श्रधिकार नम्बन्धी 
प्रावधान ब्रिटेन की वेबानिक परम्परा से भिन्न हैँ | वहाँ पर सप्तद की सर्वोपरि 
सत्ता पर विशेष जोर दिय्रा गया है और उसके द्वारा पास किये गए नियम को 
“देश का कोई भी न्यायालय अमान्य घोषित कश्ने का अधिकार नहीं रखता | 
दूसरी श्रोर मारत में यदि ससद्‌ कोई ऐसा नियम बनाती है जो सविधान में 
परिगणित मूल-अधिकारों के विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित 
कर सकता है| यह प्रबन्ध हमारे शासन विधान में अ्रमेरिका की शासन-प्रणाली 
के आधार पर किया गया है। 
हमारे संविधान में जिन मूल-अ्रविकागे की व्यत्रस्था को गई है, वे पूर्ण 
प्ग्रथया अवाधित नहीं है। अत्रावित अधिकारों से देश का हित नहीं होता । 
क्योंकि श्राधुनिक युग के गतियुक्ति श्रौर प्रगतिशील समाज में प्रत्येक स्थिति 
उसकी निरन्तर बढ़तो हुई श्रावश्यक्रताञ्रों के अनुरूप रखनी पड़ती है। जनता 
की मचाई तथा शासन की सुम्च्षा का ध्यान रखते हुए हमारे सविधान में मूल- 
श्रधिकारों का रूप निश्चित किया गया है । अ्रसाधारण परिष्थितियों के 
यलए शासन के कायकारिणों विभाग को श्रसाघारण अ्रधिकार दे देने पड़ते 
और सुरक्षा के प्रयोजन से मूल अ्रधिकार्गें के पूण उपभोग पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगा दिये जाते दें | इसलिये हमारे सविधान में भी नागरिकों के मूल श्रधिकारों 
'पर कुछ आवश्यक प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं । 
सविधान के १२ से ३५ तक के अनुच्छेदाी में मूल-अधिकारों का उल्लेख 
किया गया है। सामान्यतया, वे दो विभागों में विभाजित किये जा सकते दे | 
प्रयम प्रकार उन श्रघिकारों की है जो प्राय' अन्य देशों के सविवानों में भी 
परिगणित हें और आघारमूत ठिद्धान्तों जैसे त्वतन्नता, समानता श्रादि के प्रति- 
रूप हैं | द्वितीय प्रकार के अधिकार वे दँ जो देश की आधिक तथा शामातजिक 
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परिस्थितियों से सम्बन्ध रखने के कारण विशेष कह्टे जा सकते हैं | सविधान में 
मूल-अ्रधिकार निम्नलिखित भागों में विभाजित हैं ः-- 

( १) साधारण अधिकार ( अनुच्छेद १२९--१३ ) 

(२ ) समता-अ्रधिकार ( अनुच्छेद १४--१८ ) 

(३ ) स्वातन्त्य-अ्रधिकार ( अनुच्छेद १६--२२ ) 

(४ ) शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनुच्छेद २३---२४ ) 

ई ५ ) धर्म-स्वातंत्र्य अधिकार ( अनुच्छेद २५-२८ ) 

( ६ ) सस्कृृति और शिक्षा सम्बधी श्रधिकार ( अनुच्छेद २६--३० ) 

(७ ) सम्पत्ति के अधिकार ( अनुच्छेद ३१ ) 

(८ ) सर्वधानिक उपचारों के अधिकार ( अनुच्छेद ३२--२५ ) 

अरव हम इनका सविस्तार वर्णन करेंगे । 
साधारण अधिकार : 

सविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि मूल-अधिकारों के अध्याय में 
४ ज्य” शब्द के अन्तर्गत भारत की सरकार श्रौर ससद तथा राज्यों में प्रत्येक की 
सरकार और विधान-मण्डल तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अ्रथवा भारत सरकार 
के नियत्रण के अघीन सब्र स्थानीय और अन्य अधिकारी, सम्मिलित हैं।' 
“भारत सरकार के नियत्रण के अधीन” शब्द ऐसे क्षेत्रों के लिये हैं जो तविधान 
के प्रचलित होने के समय मारत राज्यन््षेत्र के अन्तर्गत न हों परन्तु जिन पर भारत 
सरकार का केवल नियत्रण हो अथवा बाद में कोई क्षेत्र सरकार के नियन्त्रण में 
शआ्रा जाये । उपयु क्‍त सभी प्रकार के क्षेत्रा में नागरिको को संविधान द्वारा 
'परिगशणित मूल-अधिकार प्राप्त होगे ।* 

साधारण अधिकारों के अन्तगंत इस सविधान के प्रारम्भ होने से ठीक 
पहिले भारत राज्यतत्तेत्र में सब प्रद्बत विधियोाँ उस मात्रा तक झूल्य होगी जिस 
तक कि वे मूल-अधिकारों के उपबधो से असंगत हैं । साथ ही राज्य पर अह 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया है कि वह ऐसी कोई बिधि नहीं बनाएगा जो 
सविधान द्वारा दिये गये मुलें-अधिकारों को छीनती हो । यदि इन 
अधिकारों के उल्लंघन में कोई विधि बनादी जावेगी तो वह उल्लघन की 
मात्रा तक झूत्य होगी | भारत राज्य-्क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, (छ8०8ण५8००) अधिसूचना 
(प्०४80४४४००)) रूदि अथवा प्रथा “विधि”? के अतर्गत होगी ! सविधान के 
प्रचलित होने से पूद पारित अथवा निर्मित विधि नी “अ्द्वत विवियो? के 


) 8700॥6, ]3 2 8770]9, 3 
२ भा 


श्प ] [ शासक 


अन्तर्गत होगी | इस उपबध से यह स्पष्ट है कि न्‍्याय-विभाग ऐसे नियमों को 
अवैध घोषित करने का अधिकारी दे जो सविधान के लागू होने क पूरे अयवा 
चाद में बनाये गये हैं और सविधान में उल्लिखित मूल-अधिकारों के विरुद्ध हैं । 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे इस सम्बंध में न्याय-विभाग की निष्पक्षुता प्रकट 
होती है। निवारक निरोध नियम (?7०ए४०:४ए७ स्‍088676070 /०५, 950) 
की घारा १४ को श्रमान्य घोषित कर इस विभाग ने सविधान की घारा २२ 
(४) तथा ३२ के अन्तगंत दिए गए; अधिकारों की रक्षा की दै | केशवन माधव 
मेनन बनाम बम्बई सरकार (8 0 90], 98) के मुकदमे में सर्वोच्च न्याया- 
लय ने यह निणुय दिया है कि तविधान की घारा १३ (१) सभी पुराने कानूनों 
को अवैध नहीं ठहरा सकती और न उसका बीती बातो पर प्रमाव हो सकता 
है। अ्रभिप्राय यद्द दै कि सविधान के प्रचलित द्वोने से /पूर्व-काल में किये गए 
कार्यों पर पुराने नियम इसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि संविधान से पहिले 
होते ये । 

समानता का अधिकार : 


सविवान में भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के सापने समानता 
दी गई दै। भारत राज्यन्ज्षेत्र में किसी ब्यक्ति को विधि के 
समत्तु समता से अथवा विधियों के समान ससक्षण से राज्य द्वारा वचित 
नहीं किया जायेगा।' दूसरे शब्दों में राज्य को यह अश्रधिकार नहीं 
है कि वह नियमों के कार्यकरण में नागरिकों के बीच पक्षुपातपूर्ण व्यवहार करें । 
इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा बनाये गये नियमाी से भारत क्षेत्र में रहने वाले 
सभी व्यक्तियों को समान ससक्षण प्राप्त होगा । कोई भो व्यक्ति राज्य द्वारा 
पक्तुपात श्रथवा अ्रन्याय के निवास्ण के लिये न्‍्याय-विभाग की सहायता ले 
सकता है। पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम अनवरञ्लली सरकार के मुकदमे में 
सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय द्वारा कि पश्चिमी बगाल स्पेशल को नियम 
(१६५४०) की घारा ५ (*) मूल-श्रधिकारों के विरुद होने के कारण श्रमान्य 
है, श्रनुचित पक्तुपात के विरुद्ध एक झच्छा कदम उठाया है। उपयुक्त नियम के 
अनुत्तार पश्चिमी बगाल के न्यायालय को यह अधिकार दिया गया था कि वह 
एक-सो परिस्थितियों में अपराध करने वाले श्रथवा एक द्वी अपराध करन वाले 
विभिन्न व्यक्तिया को विभिन्न प्रकार के दण्ड दे सकेगा। इस. प्रकार की व्यवस्था 
संविधान की घारा १४ के विपरीत होने के कारण दूषित थी | परन्तु इस सम्बन्ध ः 
में यह स्मरणीय है कि नागरिकों के साथ उचित पक्षपात अवश्य किया जा 
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सकेगा, जैसे कि यदि राज्य घनी अयवा निर्धनों के बीच भेद-भाव रखते हुए 
नियम बनाये तो वह अवैध नहीं होंगे । 

उपयुक्त समानता के अतिरिक्त, राज्य किसी नागरिक के विश्द्ध केवल 
धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्मस्थान श्रथवा इनमें से कितसती के आधार पर 
कोई विभेद नहीं करेगा ।' इनमे से किसी के श्राघार पर कोई नागरिक दुकानों, 
सार्वजनिक भोजनालया, होटले तथा सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों में प्रवेश 
करने के बारे में किसी निर्योग्यता अ्रथत्रा निवेन्धन के अधीन न होगा और न 
इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक पूर्ण या आशिक रूप में राज्य- 
निधि से पोषित श्रथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओो, 
तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग 
के बारे में किसी नियोग्यता, दायित्व, निर्वन्धन अथत्रा शत के अधीन 
होगा ।* अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को चाहे वे किसी जाति, 
शर्म या स्थान के हो, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा साव्व- 
जनिक मनोरजन के स्थानों में जाने का समान अ्रधिकार है, चाहे वे सरकार 
द्वारा घोषित हो अ्रयवरा किसी व्यक्ति द्वारा निजी सम्पत्ति के रूप में सचालित 
हो | यदि कोई व्यक्ति इस विपंत्र में श्रनुचित भेर माव करता है तो वह 
सविधान के अनुमार अपराधी होगा । परन्तु इस उपबन्ध की किसी बात 
से गज्य स्त्रियां ओर वालको के लिये कोई विशेष नियम बनाने में बाधित 
नहीं होगा | सामाजिक तया शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सामाजिक वर्गों 
अथवा परिगणित जातियों तथा अनुसूचित परिगणित जातिया की उन्नति 
के लिये भी विशेष उपबन्ध बनाने में राज्य को इस उपबन्ध से कोई बाघा 
नहीं होगी |! इस प्रकार के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सविधान में 
भारत की प्रमुख समस्याओं का अन्त करने का उचित प्रयत्न किया गया 
है। भारतीय समाज सुवारक सदा से ही जाति-पाति के विमेदों तथा दलित 
जातियो के उद्धार के "लिये प्रयत्न करते रहे हैँ और विशेष कर मद्दात्मा 
गांधी के विचारों की छाप इस उपबन्ध में स्पष्ट है | 

यह स्मग्णीय है कि मूल सविधान में पिछड़ी जातियों और अ्रनुसचित 
परिगणित जातियों के लिये विशेष उपबन्धो का वर्णन न था। सन्‌ १६५१ 
में प्रथथ सशोधन द्वार यइ बात सिधान में जोड़ दी गई है। सशोधन की 
आवश्यकता प्रक. करने वाली समस्या मद्रास में उत्पन्न हुई। यहाँ की_ 
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सरकार के एक श्रादेशानुसार मद्रास राज्य के विद्यालयों में जाति के आधार 
पर विद्यार्थियों की भर्ती की व्यवस्था की गई थी। मद्रास के उच्च न्यायालय 
ने राज्य के इस आदेश को श्रमान्य घोषित कर दिया | दलित जातियों के उद्धार 
के लिये मी विशेष उपबन्ध करने का कोई अ्रधिकार न रहा । यह त्रुटि प्रतीत 
होने पर सविधान में दलित जातियों के लिये, सशोधन किया गया। 

राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति क सवन्ध में मी नागरिकों को 
अवसर की समता प्रदान की गई है।' केवल धरम मूलवश, जाति, लिड्, 
उद्मव, जन्म, स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आझ्राघार पर किसी 
नागरिक के लिये राज्याघीन नौकरी या पद के लिये श्रपात्रता न होगी और 
न विभेद किया जायगा ।* परन्तु इस विधि में कुछ अपवाद हैं। ससद को 
ऐसी विधि बनाने में कोई बाधा न होगी जो सविधान की प्रथम अनुसनी में 
उल्लिखित किसी राज्य के अधवा उस राज्य में किसी श्रधिकारी के अवीन 
किसी नौकरी में या पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति के पूर्व राज्य के 
अन्दर निवास विप्रण्क कोई श्रपेक्षा निर्धारित करती हो ।* सविघान के निर्मा 
ताओ्लों का यह विचार ठीक ही था कि कुछ नौकरियों या पर्दों पर नियुक्तिर्यों 
के लिये विशेष. जानकारी सहित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी | इसी लिये 
उन्होने संविधान में इस उपबन्ध का समावेश किया । परन्तु यह बात महत्वपूर्ण 
है कि इस सम्बन्ध में नियम बनाने का श्रधिकार कार्यक्रारिणी को न देकर 
ससद को दिया गया है ताकि कार्यक्रारिणी नियुक्तितियों के सम्बन्ध में श्रनुचित 
- भेद-भाव न कर सके । दूसरा अपबाद यह है कि राज्य, पिछुड़े हुए किसी नागरिक 
वर्ग के पक्तु में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राप्याधीन सेवाओं में प्यास 
नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में बाधित नहीं 
होगा | सविधान में यह उपलब्ध अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि दलित जातियों के 
उद्धार की समस्या देश की एक बड़ी समस्या है | सविधान में यह भी स्पट कर दिया 
गया है कि इस उपचन्ध की किसी बात का ऐसी किसी विधि के प्रवर्टन पर कोई 
प्रभाव न होगा जो उपचन्ध करती हो कि किसी घार्मिक या साम्प्रदायिक 
सस्या के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी श्रथवा उसके शासकीय विभाग का कोई 
सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी श्रथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय 
का ही हो ।* यह प्रवन्ध नागरिकों को धर्म एव साथना की स्वतन्त्रता देने 
के लिये किया गया है | 
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अस्यृश्यता का अन्त और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर 
दिया गया दै। यदि कोई व्यक्ति “अस्वृश्यता” से उपज्ची किसी निर्योग्यिता 
को लागू करेगा तो वह अपराधी होगा और उसे विधि के अनुसार दस्ड 
दिया जायगा [' सविधान में इस उपबन्ध के समावेश द्वारा देश कौ एक 
बड़ी कुरीति को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया दै। इस उपवन्ध पर 
महात्मा गाघी के विचार्से का प्रभाव स्पष्ट है | 
समानता के अधिकार को वास्तविक बनाने के उद्देश्य से राज्य के लिये 
यह व्यवस्था कर दी गई है कि वह सेना या विद्या-पम्बन्धी उपाधि के सिवाय 
कोई खिताब ग्रदान नहीं करेगा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य 
से कोई खिताब स्वीकार नहीं कर सकेगा | कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का 
मागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद्‌ को धारण 
करते हुए राष्ट्रपति की सम्मति के विना किसी विदेशी राज्य से खिताब स्वीकार 
करने का अधिकारी नहीं हो सकता है| न कोई व्यक्ति राज्य के ग्रीन लाभ- 
पद्‌ या विश्वास-पद्‌ पर आसीन रहते हुए. किसी विदेशी राज्य से या उसके 
अधघीन कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार 
करेगा* परन्तु राष्ट्रपति के एक आदेश (२६ जनवरी १६५४० ) के अनुसार 
भारतीय नागरिक ब्रिटिश राष्ट्र संब्र में सम्मिल्नित किसी भी देश के द्वारा 
प्रदान की गई उपाधि धारण कर सकेंगे । ६ 
स्वातन्द्रय अ धकार-- 
संविधान के अन्तर्गत सब भारतीय नागरिकों को वाक्ब-त्वातन्त्थय और 
आभिव्यक्ति-स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। परन्तु राज्य को अ्रपमान- 
लेख, ग्रपमान-चचन, मानहानि, न्‍्यायालय-अपमान से सम्बन्ध रखने वाले 
अयवा[ शिष्यचार या सदाचार पर आघात करने वाले श्रथवा 
राज्य की सुरक्षा को दुबंल करने या राज्य को उलरमने की प्रद्गत्ति 
वाले किसी विषय से सम्बन्धित नियम को लागू रखने तथा नया नियम बनाने 
का अधिकारः होगा | सभी नागरिकों को किसी स्थान पर शान्ति पूर्वक 
तथा निरायुध सम्मिलित होने का अधिकार दै। परन्तु इस सम्बन्ध में भी 
राज्य सार्वजनिक हितों में युक्तियुवत निवेन्धन लगाने वाले नियमों को 
प्रचलित रखने अथवा नए नियम बनाने में बाघित नहीं होगा | सस्या या 
सघ बनाने का अधिकार भी भारतीय नागरिकों को इस अनुन्छेद के श्रन्तर्ग त 
दिया गया है । किन्तु सावंजनिक व्यवस्था या सदाचार के ह्वितो में युक्तियुक्त 
निर्वन्धन लगाने वाले नियर्मो को लागू रखने तथा इस सम्बन्ध में नए नियम 
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बनाने के राज्य के अ्रधिकार में कोई वाघा नहीं पहुँचेगी । इनके अ्रतिरिक्‍त 
नागरिकों को भारत राज्यक्षेत्र में अवाध सचरण का उसके किसी भाग 
में निवास करमें और वस जान का तथा सम्पत्ति के अ्रजन, धारण और 
व्ययन का अधिकार है | इस सम्बन्ध में मी राज्य साधारगणु-जनता के हितों 
आ्रथवा किसी अ्रनुम्चित आदिम जाति के हिर्तो के सरत्षण के लिये युक्ति- 
युक्त निर्बन्ध लगाने बाले नियर्मों को लागू कर सकेगा और नये नियम बना 
सक्रेगा । भारतीय नागरिक कोई भी बृत्ति, उपज्ीविका, व्यापार या कारोबार 
करने का अधिकारी है। परन्तु राज्य को यह श्रधिकार है कि वह साधारण 
जनता के द्वितों में युक्तियुव॒त नि धन लगाने वाले तथा नागरिको के लिये 
आवश्यक द्त्तिक या शिल्पिक योग्यताश्ं को निधारित करने वाले नियर्मों 
को लागू रख सके तथा उस सम्बन्ध में नए नियम बना सके | 


अ्रपरार्धों के लिये दोष-सिद्ध के विषय में भी नागरिकों को सरक्षण प्रदान 
किया गया“है। कोई भी व्यक्ति किमी अ्रपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं 
ठहराया जा सकेगा, जब तक कि उसने अ्रपराधारोपित क्रिया करने के 
समय किसी प्रज्नतत नियम का अतिक्रमण न किया हो और न वह उससे अर विक 
दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध करने के समय प्रवृत्त विधि के अ्रधीन 
दिया जा सकता था ।* इसका अमभिप्राय यह है कि यदि कोई अपराध नये 
नियम के बनने से पूर्व हुआ है तो वह श्रपराध विषयक पुराने नियम के अनुसार 
ही विचारणीय होगा | किसी श्रतराधी अ्रथवरा अ्रपराधी-बर्ग को अधिक दर्छ 
देने के लिये प्रचलित नियम के अतिरिक्त राज्य को नये नियम बनाने की संविधान 
आज्ञा नहीं दे । | अमेरिका और आयरलैंड के सविधानों में भी इस प्रकार के 
उपबध किये गए हैं | इस सम्बंध में यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति 
एक ही अ्रपगव के लिए एक बार से श्रधिक श्रमियोजित और दरण्डित नहीं 
किया जायेगा ।* स्रपिधान के विवेयक मे “अभियोजित” शब्द का प्रयोग नहीं 
किया गया था परन्ठु वाद विवाद के पह्चात्‌ यह निर्णय हुआ कि ऐसा न 
करने पर बहुत से कर्मचारी अपरावी, विभागीय दण्ड की आड़ लेकर न्यायालय 
के दणइ से बच जायेगे | श्रत अमियोजन की बात स्पष्ट करदी गई | इस विधि 
का अ्रत्र यह श्र है कि जिस व्यक्त पर किसो अपराध के लिये मुकदमा चल 
चुका हें और उसे एक वार न्यायालय द्वार दणिडित किया जा चुका है तो उसे 
दोबारा न्यायालय द्वारा दण्ड नहीं दिया जायगा | सविवान में यह भी ध्पट 
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“कर दिया गया है कि किसी त्यपराध में अमियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध 
साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायया ।' यह व्यवहार-शास्त्र का एक 
अटल सिद्धान्त है कि किसी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने को विवश 
नहीं किया जाना चाहिये वरन्‌ उत्ते अपनी रक्षा करने में बाधा होगी और 
कानून की शरण लेने में उसका अभिप्राय ही हल नहीं होगा । भारतीय दण्ड- 
अक्रिया-सहिता (00977७ ?70०७१७४७ 0030) में भी इस प्रकार की व्यवस्था 
की गई है फ़्यौंकि प्रत्येक अभियोजित व्यक्ति उस समय तक निर्दोष समभका 
जाता है जब तक कि उसके विरुद्ध कोई विशेष अपराध सिद्ध न हो जाये | 


सविधान के अन्तगंत नागरिकों को प्राण और देहिक स्वाधीनता का 
सस्त्ष॒ण भी प्राप्त है। यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने 
आशण अथगता देहिक स्वाधोनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर 
अन्य प्रकार वचित न किया जायेगा ।' किन्तु यह स्मस्णीय है कि इस अनुच्छेद 
में “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” शब्द-समूह व्यक्तिगत-स्व॒तत्रता 
तथा प्राण-रक्षा के अधिक संरक्षुण नहीं हें | इससे संसद को यह विशेष अधिकार 
मिल जाता है कि वह इस सम्बन्ध में नियम बना सके और न्याय-विभाग को 
जहम प्रकार के नियम की वेवता पर विचार करने का अधिकार नहीं है | 
गोपालन बनाम मद्रास राज्य (१६४०) नॉमक मुकदमे से इस अनुच्छेद के आशय 
पर पर्यात प्रकाश पड़ता है | साम्यवादी दल के नेता श्री ए० के० गोपालन को 
मद्रास राज्य की सरकार ने निवरारक-निगेध नियम के अन्तर्गत नजस्वन्द कर 
लिया था | इस पर उन्होंने न्यायालय का आश्रय लिया और यह बात उठाई 
कि सविधान का अनुच्छेद २१ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर एक 
अतिबन्ध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों द्वारा इस अनुच्छेद की व्याख्या 
होने पर इसका प्रवत्तन उचित है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया 
पक इस सम्बन्ध में “विधि” का अर्थ केवल राज्य द्वारा बनाये गये नियमों से 
ही है और श्री गोपालन की वन्दी-प्रत्यक्षीकरण (80००४ 099०४) का 
आवेदन-पत्र श्रस्वीकार कर दिया गया | हु 
सविघान में नागरिकों को कुछु अवस्थाओं में वन्दीकरण ओर निरोध से 
सरक्षुण प्रदान करने की भी व्यवत्या है। कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, 
'ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथा समग्र शीघ्र अवगत कराये बिना हवालात में 
निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा और न अपनी दचि के विधि-व्यवत्तायी से परामर्श 
'करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वचित किया जायगा | इस सम्बन्ध 
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में यह बात ध्यान में रखने की है कि शब्द “यथा शक्य शीघ्र” बड़े अस्पष्ट हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्वतन्त्रता का महत्व अधिक द्वोता है । उसका श्रपहरण 
होने पर उसे शीघ्रातिशीघ्र उसके कारणों से अवगत करा देना चाहिये | सविधान 
के इस अनुच्छेद में यह समय निश्चित नहीं किया गया है | परन्तु प्रत्येक व्यक्ति 
जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दौकर्ण के 
स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को 
छोड़कर, ऐसे बन्दीकरण से २४ घण्टे की कालाविधि में निकव्तम दर्डाधिकारी 
के सप्तक्ष पेश किया जायेगा तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि के आगे 
दण्डाधिकारी के श्रधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा।' 
लेकिन ये उपबन्ध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो तत्समय शत्रु अन्य देशीय 
हँंगे अथवा निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के श्रधोन बन्दी 
या निरुद्ध किये जायेंगे ।* सविधान की यह व्यवस्या उचित है कि बन्दी बनाये 
जाने के २४ घर्स्यों के अन्दर केदी व्यक्ति को निकय्तम न्यायालय के अधिकारी 
के सम्मुख पेश किया ज्ञाये और इन २४ घटों का हिसाब लगाने के लिये, 
न्यायालय त्क जाने के लिये श्रावश्यक समय को छोड़ देना भी श्रापत्तिजनक 
नहीं हैं । वास्तव में इन उपबन्धों द्वारा नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरक्षण दिया गया हें | 


इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय दे कि निवारक निरोध उपचन्धित करन वाली 
कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन मह्दीने से अधिक कालावधि के नि८द्ध किया 
जाना प्राधिक्रत तव तक न करेगी ज्त्र तक कि --(१) ऐसे व्यक्तियों से जो 
उच्च न्यायालय के न्यायाघीश रद चुके हैं या नियुक्त होने की योग्यता रखते ईं,, 
मिलकर बनी मत्रणामण्डली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की मम्ताप्त के 
पूर्व भ्रतिवदित नहीं किया है कि ऐल निरोघ के जिये उनकी राय में पर्यात 
कारण हैं, परन्तु इस प्रकार बदाई गई कालावधि उत्त कालावधि से अधिक नहीं' 
होगी जो ससद स्वयं अपनी विधि द्वारा किमी विशेष प्रकार के मामलों के - 
सम्बन्ध में निरेध के लिये निर्धारित करेगी, (२) ऐसा व्यक्ति निवारक-निरोध 
सम्बन्धी सधद निर्मित किसी विधि के उपचन्धों के अनुसार निरुद नहीं है ।* 

परन्तु निवारक-निगेघ उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अ्रधोन दिये: 
गये आदेश के अनुकरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता हैं तब श्रादेश 
देने वाला अधिकारी यया शक्य शीत्र उस व्यक्ति को जिन आधारोीं पर वह 
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ग्रादेश दिया गया है उनको बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अम्यावेदन 
करने के लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा, लेकिन इस उपबन्ध की किसीः 
बात छे श्रादेश देने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्य को प्रकट करना 
आवश्यक नहीं होगा जिनका कि प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध 
' समनता है।' 
प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिये संसद विधि द्वारा निवारक-निगेघ की 
अधिकतम कालावधि निर्धाग्ति कर सकती है। उसे विधि द्वारा यह विदित:ः 
करने का अधिकार है “--(१) किन परिस्थितियों के अधोन तथा किस प्रकार 
या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवाग्क-निरोध को उपबन्धित करने 
वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए मत्रणा- 
मण्डली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सक्तेगा, (२) क्सि प्रकार 
या प्रकारें के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यक्ति 
निवारक-निरोध उपचन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन -नि८द्ध किया 
जा सकेगा तथा (३) किस प्रकार की प्रक्रिया का अ्रनुक्स्ण मत्रणा-मण्डली, 


निरोध की अ्रवधि को तीन मद्दीने से अधिक वढान के लिए. जाँच करते 
समय करेगी |* 


चम्बई गज्य बनाम आत्माराम श्रीवर वैद्य नामक मुकदमे की कार्यवाहियों 

“से संविधान के निवारक निरोध-सम्बन्धी उपबरन्धों पर पर्यात प्रकाश पड़ता है। 
इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री केनिया द्वारा किये गए निर्णय के 
अनुसार निरुद्ध किये जाने वाजे व्यक्ति को इन उपचन्धी द्वारा दो अधिकार प्राप्त 
होते हैं । प्रथम यह कि वह उन कारणोा को जान सके जिनके आवार पर उसे 
निदद्ध किया गया है ओर दूमरा यह कि वह इस प्रकार के निरुद्ध अन्यावेदन 
करने के लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर डिया जाये | याद मे कारण जिनके 
आवार पर उसके निरोव की आता दी गई दे निरद्ध व्यक्ति को बतला दिये 
जाते है तो उसके प्रथम अधिकार की पूति हो जाती है। द्वितीय अधिकार की 
प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि निदद्ध व्यक्ति को शीघत्र ही सचना दी जाये 
ताकि वह निरोघ के विरुद्ध अ्म्यावेदन कर सके | यदि थे कारण जिनके आधार 
पर उसका निरोध छिया गया, उचित नहीं हैँ तो वह निरुद्ध व्यक्ति अपने दूसरे 
अधिकार का उपयोग कर सऊता है । यदि वह चाहे तो निरोध से सम्बन्ध रखने 
बाली अन्य बातें भी पूछ सकता है जिससे कि उसे अपने अम्यावेदन में सहायता 
मिल सके | इन में से किसी अधिकार के भंग होने पर निदुद्ध व्यक्ति का 
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न्यायालय का श्राश्रय लेने का अधिकार है और केत्नल दूमरे अ्रधिकार के दी 
भग होने पर उसे मुक्त होने का अ्रधिकार है | 
सत्य तो यह है कि मून अधिकारों के वर्णन में निरोध इत्यादि को बात 
करना ही अनुचित है। श्रन्यच, सविधान में निवारक निरोघ की परिभाषा भी 
नहीं की गई है, यह इसका कम दोप नहीं है | किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार 
के नियमों के अन्तर्गत तीन महीने और कमी कभी इसके श्रधिक समय के लिये 
बन्‍्दीणह में डाला जा सकता है । युद्ध-काल में इन नियमो का प्रवर्तन 
आपत्ति जनक नहीं है परन्तु शान्ति के समय इनका उपयोग सर्वथा अ्रवाच्छुनीय 
है । वास्तव में तो ये 'पुलस राज्य! के प्रतीक हैं| इनके सम्बन्ध में केवल यही 
कहा जा सकता है कि राष्य की सुरक्षा इनका मुख्य प्रयोजन है और भारतवध 
के परिवर्तन काल में राज्य को विशेष शक्षियों का उपयोग करना क्दाचित्‌ 
आवश्यक ही है | साथ ही यह भी ध्याक्त में खखने की बात है कि निवारक 
निरोध ( सशोधन ) नियम १६५१ ने मूल निवारक-निगेघ नियम, १" ४० को 
श्रधिक उदार बना दिया है श्र मत्रणण मए्डली का कार्यक्षेत्र विस्तृत करके 
निरुद्ध व्यक्तियों के लिये ग्रधिक समक्षण व्यवस्या की गई है | 
-शोपण के विरुद्ठ अधिकार 
यह सर्वविदित है कि किस प्रकार इसमारे देश में जमींदार तथा प्रभावशाली 
लोग निर्धन जनों पर अत्याचार करते रहे हैं और उनसे बेगार लेते रहे हैं। 
अत संविधान के मानव के पश्य और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य 
जबरदस्ती लिये हुए श्रम का प्रतिघोध कर दिया है | इस उपबन्ध का कोई भी 
उल्लंघन अपराध दोगा और विधि के अनुसार दडनौय होगा ।' लेकिन 
बेगार! की बात जितनी बद्रा-चदा कर कद्दी जाती है उतनी सत्य नहीं है। 
गाँवों में जहाँ जमीदार लोग बेगार लिया करते ये वहाँ इस प्रकार कार्य 
करने वाले नाई, थोबी इत्यादि जनो को बुछ इक भी मिले हुए थे जिनके 
अनुसार उन्हें समय समय पर अ्रपन ग्राश्रितों से कुछु आ्थिक सहायता मिलती 
ग्हती थी और यह इक ऐसी जटिल परम्पप पर आधारित थे कि उनका 
साधारणतया उल्लंघन कग्ना सभव्र नहीं था | साविधान का यह उपवबन्ध कि 
मनुष्यों का पण्य अपराघ है, अनावश्यक सा प्रतीत द्दोत। है, क्योंकि अपने देश 
में प्राय इस प्रकार की प्रथा कमी नहीं रही | लेकिन ये उपचन्ध हानिकारक 
नहीं हैं | हु 


वेंगार का प्रतिपेघ अ्रवश्य कर दिया गया दै परन्तु यदि स्वय राज्य 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बाध्य सेवा लागू करे तो उसमें झकावट न होगी | 
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ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मृलबश, जाति या वर्ग या इनमें से 
किसी के आधार पर राज्य नागरिक मे जिभेद नहीं करेगा ।' बेंगार का 
प्रतिपेष अमेरिका के धविधान में भी किया गया है। उसके १३-वें सशोधन 
के अनुसार “यूनाइटैड स्टेट्स और उसके शासनाधिकार के अन्तगत किसी 
प्रदेश में किसी अपराध के लिये नियमित रूपसे अपराधी घोषित होने पर 
दड के अतिरिक्त दासता अथवा बलात्‌ श्रम के लिये कोइ स्थान न होगा । 


शोपण के विरुद्ध ग्रघिकारों म॑ बच्चों की भलाई पर भी ध्यान दिया गया 
है| राविधान के अनुमार चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी वालक को 
किसी कारखाने अथवा खान में नोकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी 
नसकट्मय नोकरी में लगाया जायेगा ,* श्रमिकों के हितों को संस्लुण देने के 
लिये वैसे तो श्रौर भी विवियाँ देश में प्रवृत्त हैं परन्तु संविधान में इस विशेष 
उपबन्ध द्वारा उनके हितों को अधिक 'सुग्क्तित बनाने का प्रयत्न किया 
गया दे । 


धम म्वालन्त्रय का अधिकार 


भारतवर्ष एक विशाल देश है और यहाँ अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हैं । 
इसलिये स्वाभाविक्त. सविधान के निर्माता किसी घ॒म्म विशेष को राज्य-धर्म 
नहीं वना सकते थे | सविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सावंजनिक 
व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा मूल अधिकारों के सम्बन्ध में अन्य 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए सब्र व्यक्तियों को अ्न्तःकरण की स्वतन्त्रता का 
तथा घमर्म के अवाघ रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान 
अधिकार होगा | परन्तु इस उपनन्ध की कोई वात किसी ऐसी विधि के 
अवतन या प्रभाव, श्रथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में 
“उकावट, नहीं डालेगी जो, (१) धामिऊ आचरण से सम्बन्धित किसी आर्थिक, 
“वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का 
“विनियम अथवा नि्॑न्धन करती हो तथा (२) सामाजिक कल्याण और सुधार 
उपबन्धित करती हो अथवा हिन्दुओं की सावजनिक प्रकार की घर्म-सस्थाओं 
को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती है। इस सम्बन्ध में 
यह व्याख्या स्मस्णीय है कि कृपाण घागर्ण करना तथा लेकर चलना सिक्‍्ख 
'धमे के मानन का अज्ञ समझा जायग। और हिन्दुओं के श्रति निर्देश में 
सिक्‍्ख, जैन या वौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के भी निर्देश अन्तर्गत होंगे 
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और हिन्दू घ॒र्म सस्याओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूल ही कियाए 
जायगा [| ५ 

सावज्ञनिक व्यवस्था, सदाचार ओर स्वास्थ्य के अधीन रद्दते हुए, प्रत्येक: 
धार्मिक सम्प्रदाय भ्रथत्रा उसके किसी विभाग को यद अधिकार होगा कि 
वह (१) धामिक और पूर्ति-प्रयोजनों के लिये सस्थाओं की स्थापना और 
पोषण करे, (२) अपने धार्मिक कार्यो सम्बन्धी विषर्यों का प्रचन्ध करे, (३) 
जगम तथा स्थावर सम्पत्ति का अजन तथा स्वामित्व करे, तथा (४) ऐसी 
सम्पत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करे |? धार्मिक-प्रचार तथा धर्म की उन्नति 
को प्रोत्साहन देने के लिये सविधान में यह उपबन्ध किया गया है। परन्तु 
इसमें “घामिक कारयों सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध” इत्यादि शब्द-समूइ 
संदिग्ध हैं । यदि कुछ विरोधी घर्मों के अनुयायी एक ही स्थान पर अ्रपने- 
अपने घामिक कार्यो सम्बन्धों विषर्यों के प्रवन्ध का अधिकार प्रकट करने लर्ग 
तो इससे समाज का बड़ा अनहित होगा। 

घार्मिक कार्यों में राज्य को तट्स्‍्थ बनाने का पूर्ण प्रयत्त किया गया है।' 
अत. नागरिकों को किसी विशेष घम् की उन्नति के लिये करों को देने के बारे 
में पूर्ण स्व॒तन्त्रता है | कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं 
किया जायगा जिनके आगम किसी विशेष घर्म अ्रयवा धार्मिक सम्प्रदाय की 
उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये 
हों ।* अभिप्राय यह है कि राज्य द्वारा किसी मनुष्य को ऐसे कर इत्यादि देने 
को विवश नहीं किया जायगा, जिनका धन किसी घर्म विशेष की उसति में 
लगाया ज्ञायगा | 

भारत एक घर्म-निरपेन्ष गय्य है। अ्रत यह स्वाभाविक है कि राज्य की- 
ओर से शिक्षा-सम्थाओं में किसी धर्म-विशेष को प्रोत्ताहइन न दिया जाये। 
सविधान के अनुमार राज्य-निधि से पूरी तरह पोषित कसी शिक्षा-सस्था में 
कोई घार्मिक शिक्षा न दी जायेगी | परन्तु यह उपचन्ध ऐसी शिक्षा सस्या पर 
लागू न होगा जिसका प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी ऐसे घर्मत्व 
या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस सघ्तया में घार्मिक 
शिक्षा देना आवश्यक है। परन्तु राज्य से अमिजशात अयवा राज्य-विधि से- 
सहायता पाने वाली रक्षा-सस्या में उपस्यत होने वाले कसी व्यक्ति को 
ऐसी सत्या में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा 
ऐसी सत्या में या उससे सलग्नॉस्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना मेंट 
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-उपस्थित होने के लिये बाध्य न किया जायेगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या 
“यदि यह आवश्यक है तो उसके सरक्षुक ने; इसके जिये अपनी सम्मति न दे 
-दी हो । इस प्रकास राज्य स्वयं धार्मिक शिक्षान्संस्थाओं का पोषण नहीं 
* करेगा किन्तु कुछ वैशक्तिक शिक्षा-सस्थाओं में नागरिकों को धामिक 
“शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता दी 
गई है। _ हि 
-संस्कृति और शिक्षा-सम्वन्धी अधिकार* 
अल्पसख्यकों की सस्कृति को संरक्तण देने के उद्देश्य से सविधान में यह 
व्यवस्था की गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
समिवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि 
यथा संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा | राज्य द्वारा पोषित 
-अरथवा राज्य विधि से सहायता पाने दाली किसी शिक्षा-सस्था में प्रवेश करने 
से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवश, जाति, भाषा अथवा इनमें से 
“किसी के आधार पर वचित न रखा जायेगा [* मारतवर्ष जैसे विशाल देश 
में जहाँ अनेक प्रकार की जातियाँ ग्हती हैं नागरिकों को शिक्षा एवं संस्कृति 
“सम्बन्धी अधिकार प्रदान करना आवश्यक है ताकि अल्प संख्यक वर्गों, की 
सस्कृति, मापा, लिपि इत्यादि सुरक्षित रह सकें। विशेषकर विभाजन के 
पश्चात्‌ इस प्रकार के सरत्ुणु की अधिक आवश्यक्ता हो गई क्योंकि मुस्लिम 
लीग की साम्प्रदायिक्ता के विप के कारण देश में विभाजन हुआ था और 
इस विष को नष्ट न किये जाने पर कुछ और दुष्परिणाम हो सकते थे | अतः 
अल्प सख्यक जातियों को अपनी सस्क्ृति के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दी गई है 
और शिक्षा सस्याओं में उनके साथ प्रवेश इत्यादि के सम्बन्ध में भेद-भाव न 
करने का आदेश दिया गया है। 
परन्तु संस्कृति के संरक्षण के लिये प्र॒त्येके जांवि को यह मी अधिकार 
होना चाहिये कि वह अ्रपनी शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और उनका 
- ग्शासन करे | श्रतः सविधान मैं यह उपबन्ध किया गया है कि घर्म या भाषा 
वर आधारित सव अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-सस्थाओं को 
स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा-संस्थाओं को सहायता 
देने में राज्य किसी विद्यालय के विदद्धू इस आधार पर विभेद्‌ न करेगा कि 
वह धर्म या माष्रा पर आधारित किसी अल्पसख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है ।* 
3. उएम०० 28 08789 (3) & (89). 
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लदाहरणाय यदि उत्तर प्रदेश में बगाली भाषा की उन्नति के लिये किसी 
सस्या की स्थापना की जाती है तो राज्य को सरकार शिक्षान्सस्याश्रों को 
आर्थिक सहायता देने में ऐसी सस्या के साथ भेद-भाव नहीं करेगी | 

इन अधिकारों के सम्बन्ध में यह खास बात है कि कहीं-कहीं इनकी भाषा 
में अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिये, सत्कृति को | 
धनाये रखने का अ्रविकार! (दाह ४० ००४९००४७) आदि शठ्दों का कोई 
कानूनी महत्व प्रदर्शित नहीं होता है । इसके श्रतिरिक्त, इन उपबस्धों से 
राष्ट्रीय एकता में भी बाघा पहुँचती है क्योंकि राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय संस्कृति 
आदि का विकास तब तक सभव नहीं है जब तक (कि राष्ट्र में एक्त जातीयता 
उत्पन्न न हो जाये | 
सम्पत्ति का अधिकार - 

नागरिकों को अधिफ्ार है कि बिना विधि के अधिकार के अपनी सम्पत्ति 
से वचित न किये जायेँ ।! यह उचित द्वी है कि राज्य को साबबंजनिक हित के 
लिए, व्यक्तियों की सम्पत्ति लेने का श्रधिकार होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं: 
कि सागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण हो और वलात्‌ उनसे 
उनकी सम्पत्ति छीन ली जाये | पूजीतादी राज्यों में सम्पत्ति का बड़ा महृत्व 
होता है और जब तक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का गौरव रखने का श्रवसर्तर प्राप्त 
नहीं करता, तब तक उसके व्यक्तित्व का विकास प्राय सभव नहीं होता | इस- 
लिये स वधान में “ विधि के श्रधिकार के पिना” शब्दों का प्रयोग किया गया 
है और इसो उद्दे श्य से प्रतिकर की व्यत्र॒ध्धा को गई है। कोई स्थावर या 
जगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी बाशिज्यिक या श्रौद्योगिक उपक्रम में या 
उसकी स्व्रामिनी कसी कम्पनी में कोई श्र श भी है, ऐसी विधि के अधीन जो 
ऐसा कञ्जा या अजेन करने का अ्रधिकार देती है, साव॑जनिक प्रयोजन के लिये 
कब्जाकन या अर्जित तव तक नहीं की जायगी जब तक ि वह विधि कव्जाकृत 
या श्रर्जित सम्पत्ति के लिए प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और या तो 
प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या इन सिद्धान्तों और रीति का 
उल्लेख न कर दे जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है * 
यह स्मरणीय है कि विवि द्वारा ही प्रतिकर के निर्धारित की व्यवस्था की गई 
है जिसका अभिप्राय यह है कि राज्य द्वारा सम्पत्ति के ले लिये जाने पर जो 
भी प्रतिकर दिया जायगा उसके विरुद्ध स्थायालय को यह विचार करन का 
श्रधिकार नहीं है कि वह पर्यात है अथवा कम । राज्यों के विधानमण्डल- 
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प्रतिकर निर्धारित करने में पूर्ण स्वतन्त्र होंगे और उनका निर्णय अन्तिम 
होगा । इस प्रकार न्यायालर्यों को इस सम्बन्ध में अधिकारों से वचित करने का 
प्रभाव हो सकता है कि नागरिकों के साथ उचित न्याय न हो | 


परन्तु राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई ऐसी कोई विधि जो 
सम्पत्ति को कब्जाकृत्‌ या अजित करने तथा उसके लिये प्रतिकर का उपबन्ध 
करती हो तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को राष्ट्रपति के 
विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्‌, उसकी अनुमति न मिल गई े 
हो ।' राष्ट्रपति की श्रनुमति का प्रतिबन्ध लगाकर इस उपबन्ध द्वारा प्रतिकर 
को न्‍्यायोचित बनाने की सम्भावना की गई है। लेकिन याद इस सविधान के 
प्रारम्भ पर किसी राज्य विधान-मण्डल के सामने किसी लम्बित विधेयक को. 
ऐसे विधान-मणडल द्वारा पास किये जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार क 
लिये रक्षित किया जाता है तया उसकी श्रनुमति मिल जाती है तो सविधान 
में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार अनुम्त विधि पर किसी न्यायालय में 
इस झाधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह पूर्वबोक्त खड (२) के उप- 
बन्धों का उल्लंघन करती है? अथवा प्रतिक्र का उपबन्ध ज़हीं करती है और 
या प्रतिकर की राशि नियत नहीं करती है या उन छिद्धान्त और रीति का 
उल्लेख नहीं करती जिनसे प्रतिकर निर्धारित हुआ है और दिया जाना है। 
यह उपचन्ध कुछ असाध।रण हैं ओर केवल विवादों को रोकने के लिये सविधान 
में सम्मिलित किया गया है। किन्तु इसका उद्द श्य पूरा नहीं हुआ और इस 
प्रकार अनुमत अनेकों विधियों का उच्च न्यायालयों में निपेध किया गया। 
पयना के उच्च न्यायालय ने यह निणंय किया कि सन्‌ १६५० का “विहार 
भूमि-सुधार नियम अधिकार बाह्य (५४७ ४7०8) है क्योंकि वह संविधान - 
द्वारा दिये गये विधि के समक्ष समता के अधिकार ( अनुच्छेद १४ ) का अति- 
क्रमण करता है। परन्तु दूसरी ओर अलाह्ाबाद और नागपुर के उच्च-न्यायालयो 
की सम्मति में इस प्रकार के नियम मान्य थे | 

अत, इस प्रकार की सदिग्ध व्यवस्था को मिटाने तथा जर्मीदारी उन्मूलन 
एवं भूमि-सुधार को शीघ्र सम्पन्न करन के लिये सविधान में प्रथम सशोधनः 
( १६४१ ) किया गया । यह निर्दिष्ट किया गया कि सम्पत्ति के अधिकार के 
सम्बन्ध में जो कुछ पहिले कद्दा गया है, उसके रहते हुए भी राज्य द्वारा निर्मित 
सम्पत्ति अथवा तत्सम्बन्धी अधिकार आत्त करने वाली अथवा अधिक्रार्रो को 
घटाने वाली कोई भी विधि इस आधार पर अमान्य या अवैध नहीं ठहराई: 
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“जायेगी कि वह इस माण में दी हुई धाराओं का उल्लघन करती है, श्रथवा 
अपहरण करती है श्रथवा उन्हें सीमित करती है। यदि किसी राज्य का 
विधान-मण्डल ऐसी कोई विधि बनाता है तो इस उपबन्ध की धाराएँ उस 
विधि पर तब तक लागू नहीं होंगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारधीन 
नहीं अर्त्ी और राष्ट्रपति उसे श्रपनी श्रनुमति नहीं दे देता | इसमें “सम्पत्ति! 
तथा अधिकार! शब्दों को भी स्पष्ट कर दिया गया है |- सम्पत्ति” शब्द का 
अर्थ किसी स्थान में वही लगाया जायेगा जो कि वतंमान विधि में कसी स्थान 

“ भेमूमि-पप्रणालियों के सम्बन्ध में लगाया जाता है। इसमें किसी भी स्थान में 
जागीर, इनाम, छुआफो अथवा इसी प्रकार की अन्य देन भी सम्मिलित 
रहेगी । श्रपधिकार! शब्द में वे श्रधिकार सम्मिलित किये गए हैं जो किसी 
जमीदार श्रयवा किसान अथवा शिकमी किसान अ्रथवा ऐसे द्वी अ्रन्य व्यक्तियों 
को प्राप्त होंगे ।* 

सशोघन के साथ-साथ श्रनुसची ६ में जर्मीदारी उन्मूलन तथा भूमि-सुधार 
सम्बन्धी नियम भी जोड़ दिये गए हैँ जो विभिन्न राज्यों ने सविधान के 
प्रचलित होने के पूव अथवा बाद में बनाये थे और जिनके सम्बन्ध में अधिकाश 
न्यायालयों ने विरोधी निर्णय दिये ये | यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपयुक्त 
सशोधन का प्रभाव पिछले नियमों (8०७7०8००9०) पर भी ह।गा आर इसका 
विरोध क्ये बिना अनुसूची ६ में दिये गए कोई भी नियम श्रमान्य नहीं समझे 
जायेंगे । उन्हें इस आधार पर अमान्य नहीं कहा जा सकता कि वे मूल-अधि- 
कारों सम्बन्धी उपबर्धों का उल्लघन करते हैं। किसी भी न्यायालय को उनकी 
वैधता पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा । सविधान के चतुर्थ सशोधन 
द्वार जो विचाराधीन है, ससद्‌ एव राज्यों के विधान-मएडलों को इस सम्बन्ध मे 
आर भी अधिक अधिकार मिल जायेंगे | ह 

सविधान में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि -- 

( १) जो विधि सविधान के प्रचलित होने से श्८ महोने से अधिक 
पहिले अ्धिनियमित हुई हो और जिस पर राष्ट्रपति ने संविधान के प्रास्म्म से 
हे महीने के श्रन्दर लोक अधिसूचना द्वारा प्रमाणन दे दिया हो, उसको छोड़कर 
अन्य विधि पर | 

( २) जो विधि किसी राज्य द्वारा कर या श्रर्य-दर्ड के आरोपण या 
उद्ग्रदण के प्रयोजन के लिये बनाई गई है उसके उपबन्धों पर ; 

0७" (३ )जो विधि राज्य द्वारा सावजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के भ्रथवा 
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प्राण या सम्पत्ति के सकट-निवारण के लिये बनाई गई है उसके उपबर्न्धो 
पर ; तथा 
(४) जो विधि भारत डोमिनियन की श्रयवा मारत की सरकार और 
अन्य देश की सरकार के बीच किये गए! करार ( 8६7९४७०७७०५ ) के अनुसरण में 
अथवा अन्यथा विधि द्वारा निष्काम्य ( 70ए8००७० ) घोषित की गई सम्पत्ति के 
“लिये बनाई गई है उसके उपवर्न्धों पर ; 
पूबॉक्त खए्ड (२) के प्रतिकर-सम्बन्धी उपबन्ध लागू नहीं दंगे ।* 
विभिन्न राज्यो के जमींदारी उन्पूलन तथा मूमि-सुधार सम्बन्धी नियप्तों को 
स्वीकृति देने के उद्द श्य से सविधान में यह प्रबन्ध किया गया है कि राज्य की 
कोई विधि, जो संविधान के प्रारम्म से अठारह महीने से श्रनधिक पहिले 
अधिनियमित हुई हो, सविधान के प्रारम्म से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति 
_ "के समक्ष उसके प्रमाणक के लिये रखी जा सकेगी और ऐसा होने पर लोक- 
अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाय दे सकता है कि किसी न्यायालय में 
उस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खण्ड (२) के 
(( प्रतिकर सम्बन्धी ) उपचन्धों का उल्‍्लघन करती है अअ्वा भारत-शासन- 
अधिनियम १६३५ की घारा २६६ की उपघारा ( २) के ( सम्पत्ति के अप- 
इस्णु सम्बन्धी ) उपबन्धों का उल्लंघन कर चुकी है ।* 
'संबेधानिक उपचारो के अधिकार 
“केबल मुल-अधिकार्रो के उपबन्ध से ही नागरिकों को व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती । इन अधिकारों को वास्तविकता का आधार 
देने के लिये यह आवश्यक है कि इनके उल्लंघन की दशा में नागरिकों 
को न्यायालय की सहायता लेने का अधिकार दिया जाये। शअ्रत हमारे 
सविधान में भी मूल-अधिकारों का अतिक्रमण होने पर नागरिकों को विभिन्न 
सर्वैधानिक उपचारों के अधिकार दिये गए हैं । मूल-अधिकारों को प्रवर्तित 
कराने के लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचलित 
- करने का अधिकार, प्रत्याभूत ( ७ए४7०७६०७१ ) किया गया है। इसके लिये 
उच्चतम न्यायालयों को अधिकार द कि वह ऐसे निर्देश या आदेश या लेख 
जिनमें बन्दी प्रत्यक्षीकरण, ( 80००३ 0070४ ) परमादेश, ( ७०७०६ ०प्र5 ) 
अतिपेष ( एःणाएंण०म ), अधिकार-पृच्छा ( ९ऐ००-फ़४7०४घ४० ) और 
उत्प्रेष्ण (_ 06:४०7४४ ) के लेख भी हैँ, निकाल सक्े। परन्तु उद्यतम 
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न्यायालय की इन शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले सप्द, विधि द्वारा 
किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राथिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर 
उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सत्र अथवा किसी शक्ति का 
प्रयोग करने की शक्ति दे सकंगी | ताथ ही यह भी निर्दिट कर दिया गया है 
कि, सविधान द्वारा अन्यथा उपबरन्धित अवस्या को छोड़कर इस उपबन्ध द्वारा 
प्रयाभूत अ्रघिकार विलम्बित नहीं किया जायगा।' अर्थात्‌ नागरिकों का 
उच्चतम न्यायालय की सहायता से मूल श्रधिकारों को प्रवर्तित कराने का, 
अथवा उच्चतम न्यायालय का इस प्रयोजन के लिये निर्देश या श्रादेश निकालने 
का श्रधिकार उसी दशा में निलम्बित किया जायेगा मिसके लिये सविधान में 
अन्यथा उपचन्ध किया गया हो । 


इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 
प्रतिपिष, अधिकार-प्च्छा और उद्पेषण आदि के लेगो का स्परीकरण कर 
दिया जाये । जब किसी नागरिक के मूल-अधिकारों का उल्लघन किया जाये 
तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है और उसकी सहायता से एक लेख 
निकलवा सकता है जिसके द्वारा मूल-अ्रधिकारों की रक्षा होती है श्रोर उनका 
दुर्पयोग रोका जाता है। खविधान में निम्नलिखिल लेखों की व्यवस्था की 
गई है | ह 


(१) वन्दी-अ्रत्यक्षीकरण का लेख ( 7४७ फ्७४६ ० छ9098४8- 
(0०7७9०७४ ) --यद्द लेख व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बढ़ा संरक्षक है | यदि कोई 
नागरिक अवैधिक रूप से बन्‍्दी बना लिया जाता है तो वह न्यायालय द्वारा 
इस प्रकार का लेख निक्‍लवा कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। यहं लेख उस 
व्यक्ति के नाम निकाला जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति को श्रपनी हिरासत में. 
बन्दी किये होता है और इस लेख द्वारा उसे केदी को न्यायालय में उपस्थित 
करने की आज्ञा दी जाती हैं | यदि न्यायाज्ञय की सम्मति में बन्दी किया गया 
व्यक्ति निदाप है तो वह शीघ्र ही उसकी मुक्ति को आज्ञा दे देता है श्रथत्रा 
उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। स्वय केंदी श्रथवा उससः 
सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति इस लेख के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता दै। 
भारतीय-दण्ड-व्यवह्ार-सहिता को धारा ४६१ में भी इस प्रकार के लेख को 
व्यवस्या की गई हैं| सविवान में इसके उपचन्व से यह अधिकार और भी 
सुनिश्चित हो गया है | ब्रिटेन में यह लेख नागरिका की स्॒तन्त्रता का आधार 


लरूप हं। लेकिन वहाँ न्यायालयों का यह अधिकार विवान की प्राचीन 
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परम्पराश्नों पर आधारित है, जबकि भारतीय न्यायालयों को यह अधिकार 
सविधान द्वारा मिला हुआ है | 

(२) परमादेश का लेख (॥%७ जा ० ७॥0७ा१०8) +-- 
इस लेख द्वारा न्यायालय किसी अधीन न्यायालय, किसी व्यक्ति अथवा सस्या 
को उचित कर्तव्य करने की आज्ञा देता है। अ्र्यात्‌ यदि कोई अधिकारी इस 
प्रकार कार्य करता है जिससे किसी अन्य नागरिक के वेयक्तिक-अधिकार्ों का 
उल्लघन होता दै तो न्यायालय पग्मादेश द्वारा उसे ऐसा काये करने से रोक 
सकता है। विशेष-दादरसी-विधान ( 89०००] 7०॥०६ 5०6 ) की धाराएं भी 
नागरिकों को इसी प्रकार के अ्रधिकार प्रदान करती हैं । 

(३) प्रतिषेध का लेख (77०७ ज्ञ७४७ ० ?70ष्ञंध्र0्त ) :-- 
यह वह लेख है जिसके द्वारा कोई उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय को 
किसी मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करने की आज्ञा इस श्राधार पर देता है 
कि वह न्यायालय अपने अधिकार-द्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है अथवा 
स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यदि इस प्रकार की 
आशा के वश्चात्‌ भी कोई न्यायावीश उस मुकदमे की कार्यवाही जारी 
रखता दै तो प्रतिषेध का लेख निकालने वाला न्यायालय उसके विरुद्ध, 
न्यायालय-अपमान का मुकदमा चला सकता है। यदि कोई न्यायाधीश किसी 
ऐसे मुकदमे की कार्यवाही करता है जिसमें उसका स्वार्य छिपा हुआ है श्रथत्रा 
वह स्वय स्वाभाविक न्याय के नियमों का उल्लंघन कर अनुचित कार्य करता 
हैतो उसके विदद्ध भी उच न्यायालय प्रतिषेघ का लेख जारी कर सऊ्तता दे 
जिसके फलस्वरूप वे कार्यवाहियों तत्काल स्थगित कर दी जायेंगी | 

(४) उत्प्रेपण का लेख (१७ ५४:४६ ० 08#८607&/) :--यहद 
लेख प्रायः प्रतिपेध के लेख के साथ ही साथ जारी किया जाता है | इसका 
अमिप्राय भी निम्न न्यायालय को अधिकार-बाध्य कार्य करने से रोकना होता 
है | इसके अनुसार निम्न न्यायालय को यह आज्ञा दी जाती है कि वह अमुक 
मुकदमे को उच न्यायालय में भेज दे | प्रतिषेध के लेख से इसमें अन्तर यह है 
कि यह लेंख किसी मुक्हमे की प्रारम्भिक अवस्था पर ही लागू किया जाता है 
ओर इस प्रकार यह भी उपचारात्मक न होकर अधिकाश में प्रतिपेधात्मक है। 


(५ ) अधिकार-प्रच्छा का लेख ( ए॥७ एफ ० 0घ०- 
जा&ए7&760 ) ++जब कोई व्यक्ति अवैधिक रूप से किसी सार्वजनिक पद को , 
या मत देने के अधिकार को प्राप्त करता है अयंवा अनुचित रूप से किसी 
अन्य प्रकार की खतन्त्रता इृड़पता है तो न्यायालय अधिज्रार-पृच्छा के लेख 
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द्वारा उससे यह पूछ सकता दै कि किस प्राधिकार के अधीन उसने अमुक पद 
अथवा अधिकार प्राप्त किया है। अ्रवैधिक रूप से किसी पद के ग्रहण करने 
पर न्यायालय अ्धिकार-इच्छा के लेव द्वारा डस व्यक्ति को उस पद से हटा 
सकता है । 


सविधान के उपयुक्त उपबन्ध ( अनुच्छेद ३२ ) मूल-अधिकारों के उल्लघन 
पर नागरिकों को उनके उपचार का अ्रधिकार प्रदान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 
को इन अधिकारों का सरत्षक बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन उपबन्धों 
के अन्चगंत कानूनी कार्यवाही करना चाहता हैं तो उसे दो बाते सिद्ध करनी 
होती हैं। प्रथय यह कि, ससद अयवत्रा विधान-मडल द्वारा निर्मित अमुक नियम- 
अधिकारक्षेत्र का अतिक्रमण करके बनाया गया है और दूसरी यह कि इस 
प्रकार निर्मित नियम सविधान द्वारा सरक्षित मूल अ्रधिकारों का उल्लघन करता 
है | सर्वोच्च न्‍्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा मूल-अधिकारों के उल्लंघन होने पर 
दिये गए प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है| 


प्रत्येक राज्य में सैनिकों फे क्तंव्य विशिष्ट होते हैं और उनके पालन के 
लिये दृढ़ श्रनुशासन की आवश्यकता होती है। अत यह भी आवश्यक होता 
है कि उनके दिये गये अधिकारों की प्रयुक्ति की श्रवस्था में साधारण नागरिकों 
की श्रपेज्ञा कुछ रूपमेद किया जाय । सखविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है 
कि ससद, विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग में दिये गए अ्रधिकार्सो 
में से किसी को सशस्त्र वालों अथवा सावेजनिक व्यवस्था भार-वाले सदस्यों के 
लिये प्रयोग दोने की अ्रवस्था में किस मात्रा तक निबन्धित या निराकृत किया 
जाये ताकि उनके कत्तंब्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना 
सुनिश्चित रहे ।! ब्रिटेन में भी सैनिकों के कर्चव्य साधारण नागरिकों की 
अपेत्ञा अषिक होते हैं । 


आपत्तिकाल में जब देश के किसी क्षेत्र में सेना-विधि (#६८घा४॥ &%रू) 
प्रदत्त हो जाती है तो अधिकारियों इत्यादि को राज्य के हिंत में उचित एवं 
अनुचित विशेष प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं | श्रत* इन कार्यों के लिये उनको 
सामान्य जनता के विरुद्ध सरक्षण देने के उद्देश्य से सविधान में यह व्यवस्था 
की गई दे कि मूल-अ्रध्िकारों के उपब्न्धों में किसी बात के होते हुए भी ससद्‌ 
विवि द्वारा संत्र या राज्य की सेवा में के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी श्रन्‍्य 
व्यक्ति को, क्द्ी ऐसे कार्य के विपय में तारण दे सक्केगी जो उसने भारत राप्य- 
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नेत्र के भीतर, किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना-विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाये 
रखने या पुनः स्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के 
अधीन किसी दिये गये दडादेश, दिये गए दंड, आदेश की हुईं जब्ती, अथवा 
किये गए अन्स कार्य को मान्य कर सकेगी । ब्रिटेन में भी सेवा-विधि प्रदत्त होने 
की दशा में, श्रधिकारियों द्वारा किए गये कार्यों को क्षतिपूर्वक नियमों (009- 
70007 5०0) द्वारा तारण दिया जाता है। 

सघात्मक राज्य में नागरिक दो सरकारों--केद्रीय तथा राज्यीय--के 
अधीन होता है। अ्रतः भारत के सविधान में भी सघात्मक होने के कारण 
यह निर्दिष्ट करमा आवश्यक था कि मूल-अधिकारों के- सम्बन्ध में विधि बनाने 
का अधिकार संसद को होगा अ्रथवा राज्यों के विधान-मण्डलों को | यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि सविधान में किसी वात के होते हुए भी केवल ससद्‌ ही, 
न कि राज्यों के विधान-मण्ठल, निम्नलिखित विप्र्यों के सम्बन्ध में विधि 
बनायेगी :-- 


(१) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राज्यों में नौकरियों या पद पर 
नियुक्ति के विषय में नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज़्य के अन्दर निवाछ 
विषयक अपेक्षा विद्वित करने के लिये ; 

( २ ) किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर 
उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सत्र अथवा किसी शक्ति का 
प्रयोग करने की शक्ति देने के लिये ; 

( ३ ) सशस्त्र वल्लों को दिये गए अधिकार्रों की प्रयुक्ति की अवस्था में 
रूप-भेद करने के लिये ; 

(४ ) सेवा-विधि की प्रवृत्त होने की स्थिति मैं मूल अधिकारी पर निर्वन्धन “ 
के लिये ; तथा 

(५ ) मूल-अधिकारों के भाग में अपराध-धोषित कार्यों के दर्ठ विद्वित 
करने के लिये । 

इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि संसद सविघान के प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ ययाशीघ्र उपयुक्त उपबन्धों में निर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में दए्ड 
विद्वित करने के लिये बनाएगी । 

यह स्मरणीय है कि उपयुक्त विययों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाली 
अथवा अपराध घोषित कार्यों के लिए दर्ड विहित करने वाली कोई प्रवृत्त 
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विधि जो भारत राज्यज्क्षेत्र में इस सविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पह्विलें 
थी, उसमें दिये गए निर्बन्धनो के तथा संविधान के उपबन्धों के श्रघीन - 
किए. गए किन्हीं श्रनुकूलनों और रूप-भेदों के अधीन रह कर ही तब तक ! 
बनी रहेगी जबे तक कि वह ससद द्वारा प्रिवर्तित- या सशोधित ज़्ञ करदी ज 
प्रदत्त विधि का श्रर्थ इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३७२ के अनुकूर 
होगा, जिसके श्रनुसार वर्तमान विधियों के प्रवृत्त रहने और उनके अ्रनुः 
की व्यवध्था की गई हैं। 


अध्याय ६ 
राज्य की नींति के निदे शक तत्व 


सविधान के भाग ४ में, अनुच्छेट २६ से लेकर ५१ तक राज्य की नीति के 
संनर्देशक तत्वा का वर्णन किया गया है। ये वे सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर 
कार्य करने पर देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याश्रों के 
सुलभाने की सम्मावना प्रत्याशित की गई है | इनमें कुछ ऊंचे आदश समा- 
“विष्ट हैं जो राज्य के अ्रधिकारियां को सदा उनके कर्तव्यों का ध्यान दिलाते 
जहेंगे और इनका अनुकरण देश की प्रगति में सहायक होगा | परन्तु न्यायालय 
डून सिद्धान्तों का किस सीमा तक पालन कर सकता है, देश के शासन में 
इनको आधारभूत बनाने के लिए किस सीमा तक इनको व्याख्या कर सकता 
है भ्रथवा नागरिक किस सीमा तक इन उपबन्धों की शरण ले सकते हैं, इन 
बातों का सविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद ३७ के अनुसार 
#इस भाग में दिये गए! उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा 
सकेगी, किन्तु तो भी इनमें दिये हुये तत्व देश के शासन में मूल भूत हैं और 
“विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कतंव्य होगा ।”? साधारण- 
तया, राज्य का यह कतेब्य होगा कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की समी संस्थाओं 
को अनुप्राणितत करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना ओर ससत्तुण करके 
लोक-प्रयास की उन्नति करे ।' अर्थात्‌ लोक-कल्याण कौ उन्नति के लिये राज्य 
सामाजिक व्यवस्था बनायेगा । वैसे तो राज्य के पय-प्रद्शक के लिये ये शब्द 
ही पर्यात ये परन्तु, सविधान के निर्माताओं को कदाचित्‌ निर्देशक-तत्वों की 
विशद्‌ व्याख्या करने की आवश्यकता प्रतीत हुई | श्रतः उन्होंने विस्तृत रूप में 
इनका सविधान में समावेश किव्ना है। निर्देशक तत्वों के आदेशानुसार राज्य 
अपनी नौति का विशेषत॒या इस प्रकार सचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से--- 
(१) प्रत्येक नर और नारी नागरिक को जीविका के साधन प्राप्त करने का 
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समान अधिकार प्राप्त हो, (२) सम्र॒दाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व 
ओर नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक द्विंत का सर्वोत्तम रूप से 
साधन हो, (३) श्रार्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन 
साधनों का सर्व-साधारण के लिए अ्रद्वितकारी केन्द्रण न हो, (४) पुरुषों और 
स्त्रियों दोनो का समान कार्य के लिये समान वेतन हो । (५४) श्रमिक पुरुषों और 
ल्व्रियों का स्वास्थ्य ओर शक्ति तथा बालकों की सुकुमार श्रवस्था का दुष्पयोग 
न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों 
को न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के श्रनुकूल न हों, तथा (६) शैशव 
ओर किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक, आर्थिक परित्याग से सरक्षुण' 
हो | ये उपबन्ध देश की आर्थिक दशा तथा सम्पत्ति के असामान्य वितरण 
को सुधारने के लिये किये गए हैं। इसके अ्रतिरिक्त, अन्य निर्देशक तत्व भी 
देश की प्रगति के प्रयोजन से सप्ताविष्ट किये गए हैं । 

आम पचायतें देश के शासन-प्रवन्ध में बढ़ा महत्व रखती हैं। कारण यह 
है कि भारत गआमों का देश है और यहाँ की श्रघिकाश जनता आमो में रहती 
है। मुसलमात्रों के शासन काल में भी आर्मों की निजी समस्‍यायें ग्रार्मो में ही 
इल करली जाती थीं और उनके बहुत कम मुकदमे केन्द्रीय. सरकार के समक्ष 
आया करते ये | श्रत नए सविधान में भी यह व्यवस्था की गई है कि राज्य, 
ग्राम पचायता का संगठन करने के लिये अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी 
शक्तियों श्रीर अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों 
के रूप में काये करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों ।* 

श्रमिकों एवं निम्न स्तर के लोगों की श्राथिक दशा सुधारने के लिये" 
सविधान में यह निर्देश किया गया है कि राज्य श्रपनी श्रारथिक सामर्थ्थ और 
विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, 
: चैंदापा, बीमारी और अ्रज्ञद्ञानि तथा अन्य श्रनह अभाव को दशाओं में' 
सावजनिक सहायता पाने के, अ्रधिकार को प्राप्त कराने का कार्यताघकः 
उपचन्ध करेगा ।* काम की न्यायपूर्ण और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चितः 
करने के लिये तथा प्रसूति-सहायता के लिये भी राज्य उपबन्ध करेगा | 
उपयुक्त विधान या आर्थिक सगठन द्वारा अथवा और किसी दूसरे प्रकार से' 
राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब अ्रम्िको को काम, निर्वाह 

मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करनेा 
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वाली काम की दशार्ये तथा सामाजिक और सास्क्ृतिक अवसर ग्राप्त करने 


का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रार्मो में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक 
अयवा सहकारी आधार पर बढाने का प्रयास करेगा । जीवन स्तर को 


<. ७८. _ 
ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार को राज्य अपने प्राथमिक क्त ब्यों 


में से मानेगा और विशेषतया स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और 
ओऔपषधियों के औपषघधीय प्रयोजन से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिपेष करने, 
का प्रयास करेगा [* 


लोकतन्‍्त्रात्मक शासन के सुचार तथा प्रगतिशील कार्यकरण के लिये अन्य 


बातों के अतिरिक्त नागरिकों का शिक्षित होना भी अत्यन्त आवश्यक दे 
क्योंकि इस प्रकार का शाप्नन शासकों की आलोचना पर आधारित होता है 
आऔर इसके लिये सगठित जनमत की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति 


शिक्षित नागरिकों द्वारा ही हो सकती है | अ्रतः सविधान में नागरिकों कीः 
शिक्षा के लिये निर्देशक तत्वों में यद मी उपबन्ध किया गया है कि राज्य. 


सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब वालकों को चौदह 
वध की अवस्था-प्रमात्ति तक नि शुल्क और अनिवाय शिक्षा देने के लिये 
उपबन्ध करने का प्रयास करेगा |” जनता के दुर्वेलतर विभागों के, विशेषतया 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो की शिक्षा तथा श्रथ 
सम्बन्धी हितों की राज्य विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक 
अन्याय तथा सब्र प्रकार के शोषण से उनका सरक्षुण करेगा ।* 


यह भी _निर्देशित किया गया है कि राज्य कृषि और परु-पालन को: 


आधुर्निक ओर वैज्ञानिक प्रणालियों से सघंटित करने का प्रयास करेगा तथा 
विशेषतः गायों और बछुड्ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल 
के परिरक्षण ओर सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिपेघ करने के लिये- 
अग्रतर होगा ।* कृषि इस देश का पेशा है और इसी पर भारतवासी जीते: 
है । मुस्लिम काल में भी शासकों ने विशेषकर अलाउद्दोन, शेसशाह, अ्रकबर, 
शिवाजी ने कृषकों की ओर विशेष ध्यान दिया या। शअ्रतः सविधान केः 


निर्माताओं ने भी कृषि का महत्व सम कर उसे प्रोत्साहित करने की 
व्यवस्था की है। 


न्ग्क 
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शासन के छुचारु कार्यकरण के लिये यह भी आवश्यक है कि, समाज 

- जहाँ तक हो सके, इकसार हो जाये और व्यावहारिक नियमों को सर्वेत्र एकसा 

कर देने से यह कमी किसी सीमा तक पूरी हो सकती है। अत अनुच्छेद ४४ 

-में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के समस्त राज्य-त्षेत्र में नागरिकों 

के लिये राज्य एक समान व्यवदास्-मेहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 

सविधान का यह उपबन्ध कानून के समक्ष समता-अ्रधिकार से मिलता- 
जुलता है। 


राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और चीजें देश की सात्कृतिक उन्नति 
- के लिये बढ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिये सविधान में इनके तरच्षुण की भी 
व्यवस्था की गई दै। राप्यो को ये निर्देश दिया गया है कि वे ससद से, 
विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरचि 
वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या चीज को यथास्थिति विसयन 
विनाश- अ्रपनयन, व्ययन श्रथवा नियात से रक्षा करें । भारत में ऐतिहासिक 
महत्व की वस्तुश्नों के बाहुल्‍्य के कारण यह उपबन्ध भी प्राय आवश्यक 
हीथा। मु 


अनुच्छेद ४० में यह कहा गया है कि राज्य शअ्रपनी लोक सेवाओं में 
न्यायपालिका को कार्यपालिका से प्रथक्‌ करने के लिये अग्रसर होगा। जनता 
में राज्य के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिये न्यायालय की स्वतन्त्रता 
आवश्यक है| लोगा को यह विश्वास होना चाहिये कि वह कार्यपालिका के 
अनुचित दवाव से मुक्त है | इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सविधान में यह 
उपचन्ध किया गया है । 
इसके अतिरिक्त, निर्देशक तत्वों द्वारा भाग्त को शात्ति प्रिय नीति की 
“परम्परा को सुरक्षित रखने का भी आ्रादेश दिया गया है। इतिहास साक्षी दे 
कि अ्रपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति से मारत ने सदा शाति की स्थापना के लिये 
प्रयत्न किया है। राप्य को विस्तृत बनाने के उद्देश्य से भारतीय शासकों ने 
कभी विदेशों पर आक्रमण नहीं किया | अ्रत. इस परम्परा को स्थायी रखने 
के लिये सविधान में व्यवस्था की गई है कि राप्य श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा की उन्नति का; राष्ट्रों के वीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये 
रखने का, सरटित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राश्टीय विधि और 
सपि-बन्धरनों के प्रति आदर बढाने का, तथा अन्तर्राष्टीय विवार्दों की मध्यस्थता 
द्वारा निवदारें के लिये प्रोत्साइन देने का प्रयास करेगा ।* फ्रांस के नए 
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शासन विघान में भी इससे मिलते-जुलते उपबन्ध का समावेश किया गया है 


“जिसके अनुसार फ्रास की सरकार ने आक्रामक युद्धों में माग न लेने का 
आयोजन किया है। 


जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, ये निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा विचार- 
शणीय नहीं हैं। इनका पालन न होने पर कोई व्यक्ति इस आधार पर 
न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। श्रत प्रश्न यह उठता है कि 


ऐसी दशा में इनका महत्व ही क्‍या है? वास्तव में ये राज्य के सम्मुख 


केवल एक आदश उपस्थित करते हैं जिनका पालन करना या न करना 
उसकी मजों पर निर्भर है। लेकिन राज्य की आलोचना करने के लिये सब्व- 
साधारण को इनमें अच्छे आधार मिल जाते हैं | यद्यपि इनका कोई कानूनी 
महत्व नहीं है तो भी जनमत को सगठित करने में ये घढ़े सहायक हो सकते हैं । 


ध्ज ०. हि. शत 22. व 9० 
इनके सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता हे किये राज्य के सम्मुख राज- 


७, 


नीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और 
“अपने वास्तविक स्वरूप में ये किसी राजनीतितज्ञ द्वारा चुनाव आन्दोलन में जारी 
“किये गए घोषणा-पत्र के समान प्रतीत होते हैं। 


अध्याय १० 
कार्यपालिका 


भारतवर्ष की कार्यपालिका ससद प्रधान है। यह राष्ट्रपति और मन्त्रिमए्ठल' 
दो तत्वों से मिलकर बनती है। अ्रमेरिका की कार्यपालिका में भी प्रचन्धक शक्ति 
एक अध्यक्ष प्रेतीडेन्ट को सौंपी जाती है परन्तु अध्यक्ष-प्रधान होने के कारण 
बह हमारे देश की कार्यपालिका से भिन्न है। यद्यपि कार्य-काल तथा अप्रत्यक्ष- 
निर्वाचन के सम्बन्ध में दोनों देशों के प्रधानों में कुछु समानता दिखाई देती, 
है, शक्तियों के क्षेत्र में दोनों में पर्याप्त विषमता है। श्रमेरिका के प्रेसीडेन्ट का 
पद्‌ ससार के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों में ले एक है, जबकि भारत 
के राष्ट्रतति का पद ब्रिटेन के राजा की भाँति नाम-मात्र का है। वास्तव में, 
हमारे देश की कार्यपालिका की रचना ब्रिटेन की वैधानिक परम्परा के आधार 
पर की गई है। ब्रिटेन के शासक की भाँति, राष्ट्रपति एक वैधानिक प्रधान है 
अन्तर केवल यह है कि ब्रिटिश राजसिंहासन का अधिकार-वशागत है और- 
राष्ट्रपति का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचन पर आधारित है। राष्ट्रपति का 
कार्य काल सविधान द्वारा निश्चित केर दिया गया है, ब्रिटेन का शासन 
पालियामेण्ट की इच्छानुसार समय तक राज्याधिकार से वन्चित नद्दीं किया 
जाता है। इस प्रकार, भारत की कार्यपालिका के निर्माण में ब्रिटेन तथाए 
अप्रेरिका दोनों देशों की वैधानिक परम्पराओं का सम्रावेश किया गया है|. 
राष्टपति 
निर्वाचन की रीति - के 

राष्ट्रपति के पद के लिये अ्प्रत्यक्ष-निर्वाचन-प्रणाली की व्यवस्था की गई 
है। यह निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद 
के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के 
निर्वाचित सदस्य सम्मिलित दंगे । राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों 
का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से करने का प्रबन्ध किया गया है। राज्यों 
में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और हंघ में समतुल्यता 
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कार्यपालिका ] ेृ [ ४५४, 


आप्त कराने के लिये ससद तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक 


निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या 
इस प्रकार निर्धारित की जायेगी-- 


(क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने 
-मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की 
जनसख्या को उस राज्य की उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण सख्या 
-से, भाग देने से आये 


(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के वाद यदि शेष पॉच सौ से 
कम न हो तो राज्य की विधान-समा के प्रत्येक निर्वाचित सद॒स्य के मतों की 
-सख्या में एक और जोड़ दिया जायगा ; 


(ग) ससद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निवांचित सदस्य के मतों की संख्या 
-वद्दी होगी जो समस्त राज्यों की विधान-सभाओं के लिये नियत सम्पूर्ण मत- 
सख्या को ससद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण जन-सख्या 
से भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा 
-और श्रन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी | 


राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व ( ए70770०४०7७॥ 8७)7७- 
-४०0£४४09 ) प्रणाली के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे 
निर्वाचन में मतदान गृद-शलाका द्वारा होगा | इस सम्बन्ध में ऐसी अन्तिम 
'पूवंगत जनगणना में निश्चित की गई जनसख्या अमिप्रेत है, जिसके तत्सम्बन्धी 
-आँकड़े प्रकाशित हो चुके हैं | 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सविघान के निर्माताओं ने यह भरसक 
प्रयत्न किया है कि कहीं ससद, राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यों के साथ समाना- 
“घिकार से वचित न हो जाये। यदि प्रत्येक राज्य की विधान-समा के प्रत्येक 
“निर्वाचित सदस्य का एक ही मत होता और यही व्यवस्था ससद के प्रत्येक 
- “निर्वाचित सदस्य के लिये की जाती, तो राज्यों के मतों का महत्व राष्ट्रपति के 
“निर्वाचन में श्रधिक होता और संसद का निणय नगण्य वन जाता | संविधान 
-के निर्माताओं को यह भी भय था कि कहीं अधिक जनसंख्या वाले राज्य 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिक प्रभावशाली न हो ज्ञावे जिससे कि कम जन- 
तख्या वाले राज्यो के मर्तों की अवदेलना हो। अतः उन्होंने विवान-तमा के 
“निर्वाचित सदस्यों के मत निश्चित करने के लिये सविधान में उक्त प्रणाज्ञी का 
-समावेश किया जिसके अनुसार श्रधिक तथा कम जनसख्वा वाले राज्यों के मतों 
अत्यधिक अन्तर नहीं होता है। अमेरिका में अधिक जनसख्या वाले प्रदेश 


४घ | [ शाप्तन 


ही प्रेशीडेण्ट के निर्वाचन का अन्तिम निर्णय करते हैं। इस पद के लिये 

उम्मेदवारों का निश्चय करते समय वहाँ क राजनैतिक दल ऐसे राज्यों परः 
आधारित रहते हैं जिनकी जनसख्या अधिक है और जिसके कारण प्रतिनिधि' 
भवन ( पघ्ल०प४७ ए॑ छि9079890086798 ) में उनकी सख्या अधिक होती है। 

क्योंकि अमरीका के शासन-विधान के अ्रनुसार प्रेसीडेए्ट के निर्वाचन फे समयः 
निर्वाचन-गण बनाने के लिये प्रत्येक राय्य के मतदाता कांग्रेस में अपने-अ्रपन 
राज्य के प्रतिनिधिया और सेनेट्रों की सम्मिलित सख्या के बराबर 
होते हैं, अत राजनैतिक दल ऐसे राज्यों से प्रेसीडेर्ट के पद के लिये 

उम्मेदवार चुनते हैं जिनते अधिक सखया में कांग्रेस में सदस्य भेजे जाते 

हैं और कम जनसझया वाले राज्यों का महत्व प्राय नगण्य होता है । 

हमारे सविधान के निर्माताओं को इस सम्भावनी का ज्ञान था। अ्रत उन्होंने 
सघध के खब राज्यों में आ्रापत में एकरूपता करने का प्रयत्न किया ताकि ससद 

का महत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यो की अपेक्षा कम न दो सके तथा 

समस्त राज्यों और सघ में भी समतुल्यता प्राप्त कराने की व्यवस्था की है 

ताकि कुछ थोड़ें से ही राज्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय न कर 

लें । राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि निर्वाचन से 

उत्पन्न या ससक्त मत शकाओं और विचारों की जॉच और विनिश्चय उच्चतम 

न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।' 


राष्ट्रपति को पदावधि 

राष्ट्रपति श्रपने पद ग्रहण की तारीख से पॉच वर्ष की अ्रवधि तक पद-धारण 
करेगा | परन्तु कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है 
अथवा कर चुका है सविधान के अन्य उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए, इस पद्‌ 
के लिये पुनर्निवाचन का पात्र दोगा। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने 
पर वह अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा अ्रथवा 
उपराष्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति पद्‌ त्याग 
कर सकता है। परन्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार उपराष्ट्रपति को सम्बोधित 
किसी त्याग-पत्र की सूचना उसके द्वारा लोक-तभा के अ्रध्यक्षु को अ्रविलम्ब दे 
दी जाये | 
राष्ट्रपति पर महाभियोग 

राष्ट्रति को झरने कार्य-काल की समाति से पूर्ब॑ मी पद-च्युत किया जा 
सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर उस पर सठद द्वारा महाभियोग 
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चलाया जा सकता दहै।' महाभियोग चलाने के लिये, पते उलड का 
सदन दोषघारोप करेगा | परन्ठु ऐसा दोपारोप तक तक नहीं किया ऊय 
तक कि (१) ऐसे दोषारोप के करने की. प्रत्यापदा किले टेक 
कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित कचना के दाह उत्तुत् किया एप 
जिस पर उस सदन के कम से कम चोथाई सदस्यों दे इत्ताक्षर अस्डी सुल जल भा 
को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया है, ठय्य (६ / हत उन जे भय 
सद्स्‍्यो के कम से कम दो-तिहाई बहुमत ते ऐड क्कच या तिल चिता ८ 











हो | जब दोधारोप किती सतद्‌ के किसी सदन द्वार इच सच्चा सना कझ्ू “र 
तब दूसरा सदन उस दोधारोप का अनुठघाथ करेगा इुदशा तन उजाभप 7 





- उपस्थित होने का तथा अपना ग्रतिनिधित्त क्षजे जा पसतेकाएप्या 
होगा | यदि अनुतघान के फलखरूप गठ्पदे के किद्ध किए प८टपाड - 
सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोपरोड के इतलनाससाण कया 
वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कत बेस ल्दृती पस्यतताणतण 
जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उद्चों रा संणनाफाएण 7 














पद से हटाया जाना होगा ।* । हे 
राष्ट्रपति निवाचित होने के लिये अच्छा: चर 
कोई व्यक्ति राष्ट्रति निवादित इसे डा पाझा पा 5 ४ - का 
(१) भासत का नागरिक न हो, (६ झ्स्चफा काया 7४5 व्रत 
-» ही तथा (३) लोक-छना हे कप ऋत्ापए फदससन पारा 5 प्रयम 
रखता ह्वो । कोई व्यक्ति हे नान्त साप्राश अमान 77 अयवा[ 
अथवा उक्त सरकारों में ते किया सु फिमफिसा सिक्रणफपाज+भ+ 7 >यथ नहीं 
कार्री के अधीन कोई जाम आयद् झा++हूघ ८ टन लव गे विधि 
' का पात्र न होगा | इस दस्क्‍्छ > ्झपनानमाई-कनसलता-++< प्रधान की 
धारण किये हुए केदट टृन- >न+->-----------5++  होगा। 
या उपराष्रपति श्रयद्ा हनी +८- +-7-----------++ अधिकार पर 
है भ्रयवा था वा रद ८ ८+------- ------ गया है। 
हा लक की दस अल पम्प लि 
पल पे कलकिल नल नया. पा चाप 
डा कप जल दल हम अंदबार के लिये 
उत्तर्वावि्रों हा >ममैं+>+---.. --..... - 
बी कक 


ड्प ] [ शासन 
उम्मीदवार के लिए कम से कम ३७४ वर्ष का होना श्रावश्यक है | परन्तु एक 
आश्चये की वात है | हमारे सविधान के निर्माताओं ने, इतने विस्तृत सविधान 
में भी जिसमें सन्देह के लिये कम से कम सभावना छोड़ी गई है, राष्ट्रपति के 
'पद्‌ के लिये शिक्षा सन्वन्धी अन्हत्ता का उल्लेख नहीं किया है। यह तो खैर 
सौभाग्य की बात है कि देश की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ मारतवंष के अ्रत्यन्त योग्य 
पुरुष इस पद पर आसीन हुए हैं। परन्तु यदि सविधान में इस सम्बन्ध में कोई 

- उपबन्ध कर दिया जाता तो योग्य राष्ट्रपतियों की परम्परा की प्रत्याशा अ्रवश्य 
हो जाती | 


राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें : 
राष्ट्रति न तो ससद के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विघान- 
मण्डल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि ससद के किसी सदन का, अश्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये 
तो यह समभा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में 
अपने पद-गअहण को तारीख से रिक्त कर दिया है। दूसरे, राष्ट्रपति श्रन्य कोई 
लाभ का पद घारण न करेगा। उसे विना किराया दिये, अपने पदावार्सों के उप- 
योग का हक होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, मत्तों और विशेषाधिकारों का 
भो, जो ससद-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जाय और जब तक उस विपय 
- में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, मतों तथा 
विशेषाधिकार्ों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक होगा ।* 
अयथात्‌ उसे १०,०००) प्रतिमास दिया जायगा और ऐसे मत्ते भी दिये जायेंगे 
जैसे कि भारत डोमिनियन के गवनर-जनरल को इस संविधान से ठीक पहले 
दिये ये | साथ ही राष्ट्रपति को ऐपे विशेषाधिकारों का भी हक होगा जैसे कि 
सविधान के प्रचलित होने से ठीक पहिले गवर्नर जनरल को थे !* राष्ट्रपति 
की ये उपलब्धियों और भरते श्रादि उसके पद की अवधि में घटाये नहीं 
जायेंगे ।* हर 
राष्ट्रपति-पद की रिक्तता पूर्ति 
राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्‍्तता की पूर्ति के लिये निर्वा- 
चन अवधि-समाति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाता है | परन्तु मृत्यु, पदत्याग 
या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद्‌ की रिक्‍्तता की 
३3 570०० 59 0। (१) (9) & (8) 
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यूति के लिए निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ यथा सम्मव शीघ्र 
आर हर अवस्था में छः मास वीतने के पहिले किया जायेगा, तथा रिक्तता- 
"पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति पदावधि सम्बन्धी उपवन्धों के अधीन रहते हुए 
प्पने पद-ग्रहण की तारीख से पॉच वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण 
“करने का हकदार होगा ।* - 


राष्ट्रपति की कार्य-शक्ति 

राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उसे विविध प्रकार की 
'शक्तियाँ दी गई हैं। सुविधा के लिए इनका विभाजन पॉच भागों में किया 
जा सकता है-कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ, विधायिनी शक्तियाँ, नन्‍्याय- 
शक्तियों, वित्तीय शक्तियोँ एवं श्राकस्मिकता सम्बन्धी शक्तियाँ | इनका 
विवर्ण इस प्रकार है । 


कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ 


सविवान में यह स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है कि संघ की 
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निद्धित होगी और बह इसका प्रयोग सविधान 
के श्रनुमार या तो स्रयथ और या अपने अ्रधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा 
करेगा । इस उपवन्ध पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले सब्र के सरक्षा-बर्लों का 
सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निद्ठित होगा और उसका प्रयोग विधि से 
विनियमित होगा । परन्तु राष्ट्रपति की इन शक्तियों के दो अपवाद हैं। प्रथम 
यह दै कि जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य को सरकार श्रथर्वा 
अन्य प्राधिकारी को दिये है वे कृत्य राष्ट्रपति को इस्तान्तरित किये हुए नहीं 
समझे जायेंगे । दूसरे, राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि 
द्वारा कृत्य देने में ससद को बाधा न होगी ।* सत्र के रक्ता-बलों के मधान की 
इँसियत से राष्ट्रपति को युद्ध एवं सन्धि की घोषणा करने का अधिकार होगा | 
अमेरिका के प्रेसीडेएट के समान, राष्ट्रपति के सधि घोषणा के अधिकार पर 
सस्द्‌ के किसी सदन की खीकृति का कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया गया है । 


इसके अतिरिक्त, भारत की समत्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के 
नाम से की हुई कद्दी जायेगी। राष्ट्रति भारत सरकार का कार्य अधिक 
सुविधा पूरक क्ये जाने के लिये तया मत्रियों में कार्य के बैंग्वारे के लिये 
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नियम बनायेगा । प्रवानपत्री का यह कर्तव्य होगा कि बह सत्र कार्यों के 
प्रशासन सम्बन्धी मत्रि-परिष्रद्‌ के सप्रस्त विनिश्चयों की सूचना राष्ट्रयति को 
पहुँचाये और प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान-विषयक प्रश्यापनाओं सम्बन्धी 
जिस ज्ञानकारी को राष्ट्रपति मगावें उस को दें।* राष्ट्रपति के नाम से 
दिये और निष्पादित आदेशों और श्रन्य लिखितों का प्रमाणीक्रण उस 
रीति से किया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जान वाले विपयो में उल्लि- 
खित हो ।* 

कार्यपालिका के प्रधान की दैसियत से राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण संघीय 
पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। संविधान में यह निर्दिष्ट कर 
दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधान-मत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी 
मत्रणा से अन्य मत्रियों की नियुक्ति करेगा। सश्टपति के प्रसाद पर्वन्त मत्री' 
अपने पद धारण करेंगे । किछी मत्री के अपने पद-ग्रहण करन से पहिले 
राष्ट्रपति उसपे संविधान की तृतीय श्रनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रों 
के अनुसार पद्‌ की तथा गोपनीयता की शपयें करायेगा |* इ ग्लैंड के शासक 
तथा अमेरिका के प्रेसीडर्ट को भी प्रमुख पदों पर नियुक्तियोँ करन को शक्ति 
प्रात्त है। अमेरिका में प्रेसीडेण्ट कार्यकारिणी विभागों के प्रमुश्नो को चुनता है 
और सघ के महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियां की नियुक्ति करता है। परन्तु यह 
स्मरणीय है कि कार्यकारिणी विभागों क हजारों कर्मचारिया की नियुक्तियोँ 
अब सिविल सर्विस द्वारा चुन कर की जाती हैं। इसकी व्यवस्था के श्रनुत्तार 
लोगों को एक परीक्षा पास करनी पकड़ती है जिससे यह प्रकट हो कि वे जिस 
पद्‌ पर नियुक्त होना चाहते हैं, वें उसके योग्य हैं। यह सब होते हुए भी' 
प्रेलीडेए्ट फो सेच्छा से व्यक्तियों को कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य प्रदान करने 
का अधिकार दे। लेकिन प्रेप्तीडेएट द्वारा इस प्रकार की गई नियुक्तियों के 
लिये सेनेट की स्वीकृति आवश्यक है। हमारे राष्ट्रपति की इस शक्ति पर इस' 
प्रकार का कोई प्रतिवन्ध नहीं है | 


विधायिनी शक्तियाँ - 

राष्ट्रति को विवायिनी सभा से सम्बन्वित भ्िस्तृत शक्तियों दी गई हैं। 
उसे अधिकार दै कि ससद के सदनो को अयथव्रा किसी सदन को छेसे समय 
तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करे अथवा 
उनका सत्रावसान करे | वह लोक-सभा का जिघटल भी कर सक्ेगा। पसस्तु 
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राष्ट्रति की इन शक्तियों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि ससद के 
सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दों वार अधिवेशन के लिये आहूत किया 
जायेगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बेठक तथा आगामी सन्न को अ्रन्तिप् 
बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा ।' 

राष्ट्रति सधद के किसी सदन को, अथवा साथ सम्भवत दोनों सदनों को 
सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
अपेक्षा कर सकेगा | प्रत्वेक लत्र के आरम्म में एक साथ समवेत ससद के दोनों 
सदनों को वह सम्बोधन करेगा तथा ससद को उसके आह्वान का कारण 
बतायेगा ।* 

राष्ट्रपति संसद में उस सप्रय लम्बित किसी विधेयक विवयक अथवा अन्य 
विषयक सन्देश ससद के कितती सदन को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई 
सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचार- 
खसीय विपय पर यथा सुविधा शीघ्रता से विचार करेगा |* 


जब सप्तद के दोनों सदनों द्वाग कोई विधेयक पास बर दिया गया हो 
तब वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जायगा । राष्ट्रपति को भ्रभिकार है 
कि वह इस पर अपनी झनुप्तति दे अथवा गेक लेन की घोपणा करे। परन्तु 
अनुमति के लिये रोऊे गये विधेयक को, यदि बह वन बिधेषक नहीं है, राष्ट्रपति 
सदनों को सन्देश के साथ लौटा मक्तेगा कि वे उस विधेयक पर अथवा उसके 
किसी उल्लिलित उपबन्धा पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्‍्हीं ऐसे 
संशोधनो के प्रर-स्यापन की बाछुनोयता पर विचार को जिनकी उसने अपने 
सन्देश में सिफारिश की हो । जब विध्यक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तद 
तदन विधेयक्र पर तदनुसार विचार करेंगे ओर यदि वह विधेयक दोनों सदनो 
द्वारा मशोधन-सहित या रहित पुन पास हो जाता है और राष्ट्र्यात के उमत् 
अनुर्मात के लिये रखा जाता है ता वह उस पर अनुमति न रोकेगा | 

सनद्‌ के विश्रान्ति-काल में यदि किसी तमय का समाधान हो जाये कि 
तुरन्त कार्यवाद्दी करने के लिये उठे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान 
हैं तो वह ऐसे अब्यादेशों ( 0:087५9०० ) का मुख्यापन कर सकेगा जो उसे 
परिस्थितियों से आवश्यक अतीत हों | इस प्रकार प्रत्यापित अध्यादेश का बद्दी 
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बल और प्रभाव होगा जो ससद्‌ के अधिनियम का होता है। परल्तु प्रत्येक 
श्रध्यादेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और समद के पुन* समवेत होने से 
६ सत्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा | यदि ६ सप्ताह की अवधि से पूर्व 
ही ससद के दोनों सदन उसके निरनुमोदन के सकलप पास कर देते हैं तो इनमें 
से दूसरे संकल्प के पास होने पर वह थ्रध्यादेश समाप्त हो जायगा | इस सम्बन्ध 
में यह व्याख्या भी स्मरणीय है कि जब ससद के सदन भिन्न-भिन्न तारीखों में 
पुन* समबेत होने के लिये आहूत किये जाते हैँ तो ६ सप्ताइ की कालावधि की 
गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी । राष्ट्रपति श्रध्यादेश 
को किसी समय वापिस ले सकता है। परन्तु यदि ऐसा अध्यादेश कोई इस 
प्रकार का उपबन्ध करता है जिसे अधिनियम करने की शक्ति स्वव सखद को 
सविधान के अ्रन्तगंत नहीं है तो वह आरम्भ से ही शून्य होगा [ 


राज्यों के सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति को कुछ विधायिनी शक्तियाँ दी गई हैं। 
यथा, राय्यपणल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया 
जायेगा तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मृति देता 
है या सम्मति रोक लेता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि 
बह विधेयक को राज्य के विधान-मण्डल के सदरनों को पुनर्विचार के लिये 
अथवा सशोधन के प्रर,ध्यापन की वाछुनीयता पर विचार करने के लिये लौटा 
दे | इस प्रकार लौटा दिये गये विधेयक पर ६ महीने की कालावधि के श्रन्द्र 
सदन या सदनों द्वारा फिर से विचार किया जायेगा और सशोघन-सहित या 
रहित दोबारा पास हो जाने पर राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिये पुन 
उपस्थित किया जायेगा ।* राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना राज्यपाल ऐसे अध्या- 
देश प्रस्थापित न करेगा जिनके उपबन्धों से सम्बन्धित किसी विधेयक के लिये 
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी ।* राष्ट्रपति के श्रनुदेशों के 
अनुसरण में राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित श्रादेश राज्य के विधानमएण्डल का ऐसा 
अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचाराथ रक्षित किया गया था 
तथा उसके द्वारा अनुमत हो चुका है ।* 

राष्ट्रतति को यह भी अ्रधिकार है कि वह ससद के सदरनों में कुछ विशेष 
वर्ग के व्यक्तियों का नाम-निर्देश करे। राज्य-परिपद्‌ में राष्ट्रपति द्वार नाम- 
निर्दशित किये जाने वाले वारद् सदत्य होंगे जिनको साहित्य, विज्ञान, कला 
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और सामाजिक सेवा के विषर्यों के वारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव 
दोगा | यदि लोक-सभा में राष्ट्रपति की राय में आग्ल-भारतीय सम्र॒ुदाय का 
प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के दो ले अनधिक सदस्यों का 
नाम-निर्देशन कर सकेगा ।* 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है. कि राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियों का ज्षेत्र 
बड़ा व्यापक है। इड्जलेणड के शासक के समान वह ससद के सदनों का आह्ान, 
और सत्रावलान तथा लोक-सभा का विघटन कर सकता दैे। परन्तु भारत में 
जलिम्न-सदन के विधठन का भावी स्वरूप अभी निश्चित नहीं है। जहाँ तक 
इज्धलेण्ड की शासक की शक्ति का प्रश्न है, उसने कुछ अवसर्रों पर तथा, 
लायड जाज के बजट तथा पार्लियामेन्ट नियम (१६११) के सम्बन्ध में ससद्‌ 
का शान्ति पूर्ण विधटन (2०४०७४ण 7)8800680४) किया है लेकिन भारत में 
ससद्‌ के विघटन की परम्परा का निश्चय ओर निर्माण भविष्य ही करेगा । यह 
सत्य है कि राज्य के कार्य-सचालन में सविवान के अतिरिक्त वैधानिक 
परम्पराश्नों का बड़ा महत्व होता है परन्तु वे समय के साथ-साथ वेधानिक 
अनुभों द्वाग निश्चित होती हैं। इद्धलेएड का शासक्र ससठ को सम्बोधन 
करने का अधिकार रखते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता। यह भी 
वैधानिक परम्पत का एक उदाहरण है। राष्ट्रपति की ससद को सन्देश भेजने 
की शक्ति के बारे में भी यही कद्दा जा सकता है| यह निश्चित नहीं है ऐसे 
सन्देशों का प्रभाव अमरीका के प्रेसीडेस्ट द्वारा काग्र स को भेजे गये सन्देशो के 
समान होगा अथवा नहीं | इसका भी निणुंय भविष्य ही करेगा | 
न्याय-शक्तियों ४: * 

उच्चतम न्यायालय के, तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के, ऐसे न्यायाघीशों 
से पगमश करके, जिनसे इस प्रयोजन के लिये परामश करना राष्ट्रपति उचित 
समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा उच्चतम 
न्यायालय के एत्येक् न्यायाधीश को नियुक्त करेगा” जब्र भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति का पद रिक्त दो अथवा वह अनुपस्थिति या अन्य कारणों से 
अपने पद के कतंव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रयात न्यायालय के 
अन्य न्यायाधीशों में से एक को उस पद के क्तंत्यों का पालन करने के लिये 
नियुक्त करेगा ।! भारत के मद्दान्याववादी (3६६०४४०४०७७४७:०)) की नियुक्ति 
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भी राष्ट्यति करेगा । वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद घारण करेगा और ऐसा 
पारिश्रमिक पायेगा जैमा गष्ट्रयति निर्धारित कर [* 

राष्ट्रपति को यद्द थी शक्ति दी गई है कि वह निम्नलिखित स्थितियों में 
सिद्ध-दोष किसी व्यक्ति के ठण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करे 
अथवा दरडादेश का निलम्बन, परिहार या लमुकरणु करे ;-- 


( १ ) उस अतस्था में, जब कि दर॒ड अ्रथवा दण्डादेश सेना-स्यायालय ने 
दिया हो। परन्तु विधि द्वारा सघ के सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की 
सना न्यायात्य द्वाग दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति 
पर इस उपन्रन्ध का प्रभाव नहीं होगा। 


( २ ) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दरड अथवा दण्डादेश ऐसे 
विधय सम्बन्धी कसी परिधि के विरुद्ध अपग॒घ के लिये दिया गया हो जिस 
विषय तक सप्र को वायपालिका शक्ति का बिस्तार है , 

( हे ) उन सब अवस्थाओं में जिनमें दर्डादेश मृत्यु का द्वो , परस्तु इस 
उपचबन्ध द्वारा नन्समय प्रद्त विधि के अधीन राज्य के राष्यगाल या राज-प्रमुख 
द्वारा प्रषोग की ज्ञान वाली मृत्यु-दण्डादेश के निलम्पन, परिहार या लघूकरण 
को शक्ति पर कोइ बाघा नहीं पहँँचेगी | धु 


इुइलेंड के शामक तथा अमेरिका के प्रेमीडेस्ट को भी उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीशों की नियु क्तयों तथा अपराधिये! को क्षमा करने के सम्बन्ध में 
मस्‍चए्णु श्रधिकह्ार अमेग्किा में जो व्यक्ति कोई सघ्ोय कानून तोड़ने के 
अपगघ में दशिडत दिया नया हो, उमर श्रभिशेगागेपण के मामले को छोड़कर 
मेसीडेंण्ट पूण अथया सशन क्षना प्रदान कर सकता है | बह कसी श्रपगघ के 
लिए दिये हुए दण्ड में कागवास का काल अथवा जुर्मान की मात्रा कम कर 
गहता है| वह झत्यु-रृश्ड की आजशा का पालन विलम्पित कर मकता है। 
हनारे राष्ट्रति फ्री शक्त्तियाँ जी इस सम्बन्ध में, अविक्नशित , इसी 
प्रकार की हैं | 
वित्तीय शक्तियाँ 

जिन के छुत्र में भी राष्ट्रतति की शक्तियोँ मइत्यपूर्ण हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष 


पु 


के बार ने समद के टोना सदनों के समक्त राष्ट्रपति भारत सरकार की उत वर्ष है 
0०2 अ न बट 
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के लिए प्राक्ननलित प्रासियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे सविधान में 
“वापिक-वित्त-विवरण” के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।* 


यदि सविधान के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि ' द्वारा किसी 
“विशेष सेवा पर, चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिये प्राधिक्ृत 
कोई गशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जध 
उस वर्ष के वार्षिक वित्त-वितरण में श्रपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर 
अनुपूरक अयवा अपर व्यय की आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा किसी 
“वित्तीय वष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिए अनुदान कौ 
“गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति यथा स्थिति ससद्‌ 
के दोनों सदनों के समज्ष उस व्यय की प्राकूलित की गई राशि को दिखाने 
याला दूसरा विवरण रखबायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकता के लिए 
माँग उपस्थित करायेगा [* 


संविधान में परिभाषित घन विधेयक या सशोघन राष्ट्रपति की सिफारिश के 
बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला 
विधेयक राज्य-परिषद में पुर स्थापित न किया जायेगा | जिस विधेयक के श्रधि- 
नियमित किये जाने और पर्वितेन में लाये जाने पर भारत कौ सचित विधि से 
व्यय करना पड़ेगा यह विधेयक ससद के किसी सदन द्वारा तव तक पास न 
किया जावेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए डस सदन से 
राष्ट्रपति ने सिफास्शि न की हो ।* गसष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी 
अनुदान की माग न की जायेगी ।* 


संतद विधि द्वारा, श्रग्रदाय के रूप में एक “आकप्मिकता-निधि” की 
स्थापना कर सकेगी जिसमें वि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर डाली 
'जायेंगी और जब तक अनपेक्षितर व्यय ससद द्वारा, विधि से प्राविकृत न हो तब 
तक ऐसी निधि में से व्यय को पूर्ति के लिए अग्रिम घन देने के लिए राष्ट्रपति 
को योग्य बनाने के द्ेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायेगी ।२ 

कोई विधेयक या सशोधन गज्यो के हित के सम्बन्ध कर या शुल्क को 
आरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा उन मिद्धान्तों को प्रभावित करता है 
जिनसे सविधान के उपबन्धों के अधीन राप्यों को धन वितरणीय हैं या हो सकेंगे 
अयवा जो सब के प्रयोग के लिये कोई अधिकार आरोपित करता है, राष्ट्रपति 

8 नैशंण० 79 0, (१) 2 डैम्मणा० 75 0 (॥) 
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की सिफारिश के बिना ससद के किसी सदन में न तो पुरःस्यापित और न 
प्रस्तावित किया नायेगा ।* 


सविधान के प्रारम्म से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्वात्‌ प्रत्येक पचम वर्ष 
की समाप्ति पर ,अथवा उसछे पहिले ऐसे सप्तय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक 
समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वार एक वित्त-आयोग गठित करेगा । अन्य कर्तव्यों 
के अतिरिक्त, वित्त-आयोग राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हुए विषयों के बारे में राष्ट्रपति 
को सिफारिश करेगा ।* इस प्रकार राष्ट्रपति को वित्त के क्षेत्र में मी अनेक 
शक्तियाँ प्राप्त हैं। 


आगकस्मिकता-सम्बन्धी शक्तियाँ 

स्वतन्त्रता मिलने से पहिले भारत में प्रजातन्त्र-शासन की वैधानिक परम्परा 
नहीं थी। अ्रत सविधान के निर्माताश्रों ने यद उचित अनुमान किया कि 
आपत्ति काल की विशेष परिश्यितियों में साधारण वैधानिक रूप से राज्य कार्य 
चलाना सभव नहीं होगा | इनका मुकाबला करने के लिये उन्होंने राष्ट्रपति को 
आ।कस्मिकता सम्बन्धी शक्तियों से सुसज्जित करना आवश्यक समभक्रा | दूसरे, 
वे यह भी जानते थे कि सघात्मक संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच 
शक्तियों के विभाजन के कारण कोई ऐसी स्थिति भी आरा सकती है जब कि 
राष्ट्रपति के लिये कुछ विशेष शक्तियों के प्रयोग करने की श्रावश्यकता दो 
जाये | श्रत इस कारण से भा उन्होंने राष्ट्रपति के लिये इन विशेष शक्तिरयोँ 
की व्यवस्था की | ये शक्तियों कुछ-कुछ उसी प्रकार हैं जेती कि भारत शासन- 
अधिनियम सन्‌ १६३५ के अन्तगंत वाइसरायों को “विशेष शक्तियों एवं श्रसा- 
घारण अधिकार ( 9960० ए0ज्0०78 <५ 976888907998 ) के रूप में मिली 
हुई थीं। 


सविधान में तीन प्रकार की आकस्मिकताओ का अनुमान किया गया है। 

ये हैं--(१) युद्ध या वाह्मय आक्रमण, श्रथवा आम्यन्तरिक अशान्ति या उसके 

खतरें की आकस्मिकता , (२) राज्यों मे साविधानिक तत्र के विफल हो जाने 

की आकृस्मिक्ता तथा (३) वित्तीय आकस्मिकता | इन श्राकस्मिकताओं 

के निवारण के लिये राष्टर्पत को जो विस्तृत श्रधिकार दिये गये, हैं के 
निम्नलिखित दें | 


7०७ 264 0 (॥) 
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(१) युद्ध या वाह्य आक्रमण अथवा आमभ्यन्तरिक अशान्ति की 
आगकस्मिकता : 


यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है 
जिससे क्रि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक-अशान्ति से भारत या उसके 
राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा सकट में है तो वह आयात की उद्घोपणा 
कर सकेगा ) यदि उसे यह नश्चय हो जाये कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या 
आभ्यन्तरिक अशान्ति का सकट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा 
ऐसा कोई आ्राक्रमण या अशान्ति नहीं हुई हो और भारत की अथवा उसमें 
किसी भाग की सुरक्षा सकट में है तो उस स्थिति में भी बह आपात की 
उद्घोषणा कर सकता है।' ऐसे समय में प्रत्येक राज्य का सरक्षण करना तथा 
यद्द सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई 
जाये, सत्र का कत्तव्य होगा ।* 


इस उपवन्ध के अनुसार की गई आपात की उद्घोपणा बाद सें एक अवश्य 
उदघोषण द्वारा प्रति सहुत की जा सकेगी | इसे ससद के प्रत्येक सदन के 
समक्ष रखा जायेगा ओर यदि दो महीने की समाप्ति से पहिले ससद के दोनों 
सदनो के सकलपों द्वारा इसे स्वीकृति नहीं मिल जायगो तो इस कालावधि की 
सप्मात्ति पर वह प्रव॒न में नहीं रहेगी | 


परन्तु यदि ऐसी उद्घोपणा उस समय निकाली गई है जबकि लोक सभा 
विघरित हो, अथवा उद्घोपणा के पश्चात्‌ दो माह के अन्दर विधरटित हो गई 
हो और राज्य-परिपद्‌ में उदघोपणा का अनुमोदन करने वाला सक्‍ल्प पास 
हो चुका हो तथा लोक-समा ऐसा सकल्प पास न कर पाई हो, तो उदबोपणा 
उस तारीख से, जिसमें नई लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार 
बेंठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्र॑तन में न सहेंगी | लेकिन यदि इस 
कालावधि की समाप्ति से पढहिने लोक-सभा से अनुमोदन का सकल्प पास हो 
जाता है तो उदघोपणा जारी रहेगी | 


/ नंब श्रापात को ऐसी उद्बोपणा प्रवर्तन में होगी तब देश का सघात्मक 
संविधान लगभग एकात्मक हो जायगा क्योकि उसके निम्नलिखित 
परिणाम हंगे ६ 
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भ्द् | | शासन 

(१ ) तविधान में किसी बात के होते हुए भी, सघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार ' किसी राज्य को इस विषय में निर्देश देने तक होगा कि वह 
राज्य श्रपनी कार्यगरालिका शक्ति का किस थैति से प्रयोग करे । 


(०? ) ससद की शक्ति के अन्तर्गत ऐमी विधियाँ बनाने की शक्ति भी 
होगी, जो उस विषय के बारे में संघ अथवा सघ के श्रधिकारियों को शक्तियाँ 
देती तथा कर्तव्य सौंपती हो अ्रथवा शक्तियों का दिया जाना और कर्तव्यों का 
सौंपा जाना प्राघिकृत करती हो, चाहे फिर वह विषय ऐसा हो जो सघ-सूची 
में प्रमाणित नहीं है ।' 


( ३ ) राष्ट्रपति श्रादेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि सविधान में राजस्वों के 
वितरण सम्बन्धी सब्च॒ या कोई उपबन्ध, श्रादेश म उल्लिखित कालावधि में, 
किन अपवार्दों या रुपभेदों के अ्रधीन प्रभावी होंगे | ग्रादेश में उल्लिखित यह 
कालावधि किसी अवस्था में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से श्रागे विस्तृत नहीं 
होगी जिसमें कि उद्घोषणा का प्रवर्तन नहीं रहता है। और ऐसा श्रादेश 


उत्तके दिये जाने के पश्चात्‌ यथा सम्मव शीघ्र घसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखा जायेगा ।* 


(४ ) सविधान के श्रनुच्छेद १६ द्वारा दिये गए निम्नलिशित मर- 
अधिकार निलम्बित कर दिये जायेंगे 


( के ) वाक्‌ स्वातन्त्य और अ्मिव्यक्ति-स्वातस्त्य का अधिकार | 

(ख) शान्तिपूवंक और निरायुध सम्मेलन का अ्रधिकार , 

(ग ) सम्था या रुघ बनाने का अधिकार , 

( घ ) भारत राज्य-््षेत्र में सत्र अवाधघ मचसरण का अधिकार , 

/ड) नारत राज्य-न्षत्र के किसी भाग में निवात करने ओर बस जाने 
का अ्रधिकार | 

(च ) सम्पति के अर्जन, घाग्य ओर व्ययन का अविकार , तथा 

( छु ) कोर्ट ब्त्ति, उपजी विका, व्यापार या कारवार करन का अविकार 77 


( ५ ) साध्यपति आदेश द्वारा घोषित कर सक्रेगा कि मूल-अधिकारों में से 
किन अविकार्रों को प्रवर्तित कराने के लिये न्यायालय के प्रचालन का श्रविकार 
होगा | वह आदेश में उल्लिखित श्रधिकार्गे को प्रवर्तित कराने के लिये किसी 
न्यायालय में लम्बित सब्र कार्यवाहियों को, उद्घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि 
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- तक अथवा उससे कम समय के लिये स्थगित कर सकता है। इस प्रकार का 
आदेश समस्त भारत में अथवा उसके किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा परन्तु 
उसके दिये ज्ञान के पश्चात्‌ यया-सम्मव शीघ्र सत्दद के प्रत्वेक सदन के ममक्ष 
रखा जायेगा ।* 

(२) राज्यों मे सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की आकस्मिकता : 
यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या 
अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति को यह निश्चय हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा 
हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन सरविधान के उपचन्ध के अनुसार नहीं 
चलाया जा सकता है तो, राष्ट्रपति इस आशब की एक उद्घोपणा कर सकता 
है | यदि राज्य संविधान के अनुसार सध॒ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में 
दिये गए किन्हीं निर्देशों का श्रनुवर्तन करने में या उनको प्रभावी करने में 
असफल होगा तो राष्ट्रपात यह मान लेगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है 
जिसमें राज्य का शासन उपबन्धों के अनुरूप नहों चल्लाया जा सकता | इस 
डउद्घोषणा के निम्नलिखित परिणाम होंगे :--- 


(१ ) राष्ट्रति उस गज्य कौ सरकार के सब्र या कोई कृत्य, और 
गज्यपाल या राजप्रमुख मे, श्रथवा राज्य के त्रिघान-मण्डल को छोड़कर राय्य 
के किसी निकाय या अ्रविकारी में निद्वित या उनक द्वाण प्रयुक्त को जाने वाली 
सब या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा । 


(२ ) गष्ट्रपति घोषित कर सकेगा कि गय्य के विवान-मण्डल की शक्तियों 
- सतद के अधिकार के द्वारा या अधीन प्रयुक्त को जादेंगी। 

(३ ) राष्ट्रपति राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बन्धित संवि- 
धान के किन्हीं उपबन्धो के प्रवर्तन को पूर्णतः या अशत- स्थगित करने के लिये 
ऐसे प्रासशिक ओर द्यानुषणिक उपबन्ध वना सकेगा जैमे कि उसको डद्घोपणा 
के उद्द श्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वालह्ुुनीय दिखाई दें । 

परन्तु राष्ट्रपति को यद्द अ्रधिकार न होगा कि वह उच्च न्यायालय में 
निद्वित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से किसी को अपने 


दाय में ने अथवा उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध फिन्हीं उप्वन्वा को पूर्णतः या 
अंशत स्थगित कर दे | 
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ऐसी उद्घोषणा वाद में की गई दूसरी उद्घोपणा द्वारा प्रतिवद्धत या 
परिवतित की जा सक्ंगी। यह सत्द के ग्रत्येक सदन के समझे रखी जायेगी 
श्रौर यदि दो मह्दौने के श्रन्द्र दोनो सदनो द्वारा श्रनुमोदित नहीं हो पाती 
तो, इस कालावधि की समाप्ति पर ग्रमावश्चूत्य द्वी जायगी । 

परन्तु यदि ऐसी उद्घोपणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा 
का विधथ्न हो चुका है अ्रथवा वह उद्घोपणा के पश्चात्‌ दो माह के अ्रन्दर 
बिना उसका अनुमोदन किये विघरटित हो गई है और राज्य-परिषद्‌ ने उसके 
अनुमोदन का सकल्‍्प पास कर दिया है तो नई लोक-सभा को प्रथम बैठक की: 
तारीख से तीस दिन के श्रन्द्र वह उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी। यदि इस 
अवधि की समाप्ति से पहिले लोक सभा ने संकल्प द्वारा उसका श्रनुमोदन कर 
दिया है तो वह जारी रहेगी । 

ससद के दोनो सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उदघोषण के प्रवर्तन: 
की श्रवधि ६ मास की हो जायगी | इस प्रकार ६ मह्दीने के लिए अनुमोठन के 
सकल्प बार-बार पास करके इस श्रवधि को वदाया जा सकता है शअ्रस्तु कसी 
भी अवस्था में यह समय तोन वर्ष से ग्रधिक नहीं बढाया जायेगा | 

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा उद्घोषणा को प्रव्नतत बनाये रखने 
का श्रनुमोदन करने वाला सकल्प पास क्ये बिना ६ मास की ऐसी कालावधि 
में विधटित हो जाती है और राज्य-परिषद्‌ में ऐसा सकल्प पास हो जाता है 
तो नई लोक-समभा की प्रयम बैठक की तारीख से तीस दिन के पश्चात्‌ उद- 
घोषणा प्रभावश्चूत्य हो जायेगी यदि उस कालावधि से पूव ही लोक-सभा उसके 
अनुमोदन का प्रस्ताव पास न करदे | 

यदि ऐसी उद्घोषण द्वारा यह घोषित क्या गया है कि राप्य के विधान- 
मण्डल की शक्तियाँ सरुद के प्राधिकार के द्वाग या अ्रधीन प्रयोग की 
जायेंगी तो « 

( १ ) ससद को अधिकार होगा कि राज्य के विधान मरइल को विधि 
बनाने को शक्ति राष्ट्रपति को दे दे तथा उसे अधिकृत करदे कि वह ऐसी दी 
हुई शक्ति किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी शर्तों के श्रवीन जिन्हे बह आरोपित 
करना चाहे, जिन्हे प्रत्यायोजन करने के लिए देदे । 

( २ ) ससद अथवा राष्ट्रपति एवं उससे अधिकार प्राप्त किसी श्रन्य प्राधि- 
कारी को यह अधिकार द्वोगा कि सघ अथवा उसके पदाधिकारियों और- 
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प्राधिकारियों को इस विषय में शक्ति प्रदान करे और उनके कर्तव्य आरोपित 
करे अथवा उनको शक्ति देने तथा कर्तब्य आरोपित करने के लिये 
ग्राधिकृत करे | 


(३ ) राष्ट्रपति, यदि लोक-समा सत्र में न हो तो व्यय के लिये ससद की 
-मजूरी स्थगित रहने तक राज्य की सचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत 
करने के लिये सक्षम होगा | 


राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति के प्रयोग में ससद्‌ द्वारा अथवा राष्ट्रपति 
द्वारा या उससे अ्रधिकार-प्राप्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधि, 
उद्घोषणा की समाप्ति के पश्चात्‌ एक वषे के अन्दर प्रभाव शून्य हो जायेगी | 


यदि समुचित विधान-मण्डल ने अधिनियम द्वारा उस अवधि के पहिले ही 


उसे निरसित कर दिया है या रूपभेदों सहित या बसे ही अधिनियमित कर 
“दिया है तो उसका रूप दूसरा होगा [* 


(३) वित्तीय आकस्मिकता : 

यदि राष्ट्रपति का यह निश्चित मत है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है 

“जिससे भारत या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या 

प्रत्यय सकर में है तो बह उद्घोषणा द्वारा उठ बात की घोषणा करेगा। 

ऐसी उद्घोषणशा वाद में की गई, दूसरी उद्घोषणा द्वारा समाप्त की जा 
सकेगी । यह संसद के दोनों सदनों के समक्त रखी जायेगी और दो महीने के 
अन्द्र उनके द्वारा अनुमोदित न होने पर इस कालावधि की समाप्ति पर 
प्रभावशून्य हो जायेगी । 

यदि ऐसी उद्घोपणा उस समय निकाली गई है जबकि लोक-सभा 
विधटित हो अ्रथवा वह २ महीने की कालावधि में उद्घोधणा के प्रदत्त बने 
रहने के अनुमोदन के सकलप को पास किये बिना विधटित हो गई हो और 
राज्य-परिपद्‌ ने ऐसा संकल्प कर दिया हो तो, ऐसी उद्घोषणा लोक-सभा को 
प्रथम वेढक की तारीख से तीख दिन की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगी | यदि 
लोक-सभा ने इस कालावधि के अन्दर अनुमोदन का सकत्प पास कर दिया 
हो तो बह जारी रहेगी । 


वित्तीय आकस्मिक्ता में की गई उद्धोपणा का परिणाम यह होगा कि 
(१) सघ की कार्यपालिका शक्ति किसो राज्य को वित्तीय ओचित्य सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निर्देश देने तक, जैसे कि निर्देशों में 
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उल्लिफित हों तथा अन्य ऐम निर्देश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपात इस प्रयोजन 
के लिये देना आ्रवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत हो जायेगी | इन निदेशों 
में (अर) राज्यों के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या 
किन्‍्हीों वर्गों के वबेतनों और भत्तों में कमो की अपेक्षा करने वाले तथा 
(आ) धन-विधेयक्तो अथवा राग्यपाल की सिफारिश की श्रपेत्षा रखने वाले 
अन्य विधेयक्ती को राय्य के विवान-मण्डल द्वारा उनके पास किये जान के 

पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपबन्ध भी 
हो सकेंगे | 

(२ ) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और डच न्यायालयों के न्यायाघोशों 
के सहित, सघ के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या 
किसी वर्ग क वेतनों और भता में कमी के लिये निर्देश निकालने के लिये 
सक्षम होगा ।* 

उपयुक्त बिवरण से स्पट है कि राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियोँ मिली हुईं 
हैं। परन्तु जैता कि ऊपर वतलाया जा चुका है, यह निश्चित नहीं है कि 
उसके पद का महत्व समार के श्रन्य देशों के प्रधानों को तुलना में क्या होगा ! 
इस निश्चय के लिये श्रभी समय लगेगा। यद्यपि राष्ट्रपति की स्थिति इज्लैए्ड 
के शासक तथा अमेरिका क प्रेसीडए्ट से मिलती जुलती है, फिर भी यह ठीक- 
ठीक नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों में से किस देश की परम्परा स 
अधिक समानता रखने वाली परम्परा का दमारे देश में उद्भव दोगा | 


उपराष्टपति 


भारतीय संघ के लिये एक उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है | उसका 
निर्वाचन सयुक्त अधिवेशन में समबेत ससद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 
अनुपाती प्रतिनिवित्व-पद्गति द्वारा होगा | राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान यह 
निर्वाचन भी एकल-सक्रमशीय मत द्वारा होगा तथा मतदान गढ़ शलाका 
किया जायगा ।[* 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये अहृताएँ 

कोई व्यक्ति उपराष्पति निवाचित होने का पात्र न होगा, जब तक कि 
वह (०) भारत का नागण्कि न हो, (२) पैतीस वष की आयु पूरी न कर चुका 
हे , तया (३) राज्य-परिषद के लिये सदस्य निर्वाचित होने की गअहता न 
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रखता हो । यदि कोई व्यक्ति, जो मारत सरकार के अथवा किसी राज्य क्की 
सरकार के अ्रधीन अथवा इन सरकारों में से क्सी से नियन्त्रित किसी स्थानीय: 
या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, तो वह 
उपराय्रपति निर्वाचित द्वोने का पात्र न होंगा। परन्ठ इस प्रयोजन के लिये 
कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसीलिये नहीं समक्ता जायेगा 
कि वह संघ का राष्ट्रति अथवा उपराष्रपत अथवा किसी राज्य का राज्यपाल 
या गजप्रमुख या उपराजप्रमुख अथवा सघ का या कसी राज्य का मन्त्री है ।' 


उपगष्टपति के पद के लिये यह भी एक शर्त हैं कि बह न तो संसद के 
किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मण्डल का, सदस्य होगा तथा* 
यदि सतद के किसी सदन का अथच्रा कसी राज्य के विधान-मण्डल के सदनः 
का सदस्य उपराध्ट्रपति निर्वाचित ह। जाये तो यह समझता जायेगा कि उसने 
उस सदन का अ्रपना स्थान उपराध्य्पति के रूप में अपने पद-अदण करमे की 
तारीख से छोड़ दिया है ।* 


राष्ट्रणति की पदावधि एवं रिक्ततापूर्ति . 

उपराष्ट्रपति अपने पद-अदहरण की तारीख से पॉच वर्ष की अर्वाव तक पद्‌ 
धाग्ण करेगा । पद त्याग करन के जिये वह राष्ट्रपति को सम्बोधित अपन 
हस्ताक्षर सहित लेख भेजेगा | वह राज्य-परिषद्‌ के ऐसे सकल्प द्वारा भी पद 
से दटाया जा सकेगा, जिस परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत न 
पास किया दो तथा जिते लोक सभा ने स्वीकृत किया हो । किन्तु इस प्रयोजन 
के लिये कोई भी सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उसे 
प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौद॒ह दिन पूर्व न दे दी 
गई हो | पदावधि समाप्त हो जाने पर, उपराष्ट्रपत अपने उत्तराधिकारी के 
पद-प्रहण तक पद धारण किये रहेगा [” 


उपराष्ट्रपति की पदावधि की स्मात्ति से हुई रिक्तता कौ पूर्ति के लिये 
निर्वाचन अवधि की समाप्ति से पढिले ही कर लिया जायेगा | परन्तु झृत्यु, 
पद्‌ त्याग या पद से दृदाये जाने अथवा अ्रन्य कारण ते हुई उसके पद की 
रिक्तता की पूर्ति के लिये निवांचन रिक्तता दोने की तारीख के पश्चात्‌ बया- 
सम्भव शीघ्र किया जायेगा तथा इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अपने पद-प्रदण 
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की तारीख से पोंच वर्ष की पूरी भ्रवधि के लिये पद घारण करने का हकदार 
होगा | उसकी पदावधि के लिये भी उपयुक्त उपबन्ध लागू होगे ।' 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या ससक्त सब शकाओं और विवादों 
की जॉच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय 
अन्तिम दोगा | यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के 
रूप में निर्वाचन को झून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस पद की शक्तियों 
के प्रयोग और कर्तव्य के पालन में किये गये कार्य उच्चतम न्यायालय के 
विनिश्चय के कारण अमान्य नहीं होंगे। ससद को अधिकार है कि वह उप- 
राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या ससकत किसी विषय का विनियमन कर 
-सके । राष्ट्रपति के पद के लिये भी निर्वाचन सम्तनन्धी ये उपबन्ध लागू हांगे ,? 


वेतन ओर भत्ते 
डपगष्ट्रपति के लिये वेतन और मत्ते क्रश ससद विधि द्वारा नियत 
करेगी जब तक इसका उपवन्ध हों तब तक उपराध्ट्रपति ऐसे भत्तों और विशेषा- 
-घिकार्रों का हकदार होगा जैसे कि क्रश भारत डोमिनियन में सविधान-समा 
के अ्रध्यक्ष को सविधान से ठोक पहिल्ने दिये जाते थे | परन्तु जब उपराष्ट्रपति, 
राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करे या उसके रुप में कायें करे तो उन्हीं भर्त्ो 
-और विशेपाधिकारों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति को देय हैं । परन्तु राष्ट्रपति 
के पद पर काये करते समय वह राज्य-परिषद्‌ के समापति-पद्‌ के कर्तव्यों को 
नहीं करेगा श्रोर न उसे इस पद के लिये ब्रिद्वित वेतन श्रथया भर्ता का 

अधिकार होगा ।* 


डपराष्ट्रपति के कृत्य ओर अधिकार : 

उपराष्ट्रपत पदेन राज्य-परिप्रद्‌ का सभापति होगा तथा अन्य कोई 
लाभ का पद धारण न करेगा | राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग अ्रथवा 
पद से हठाये जाने अ्रथवा अन्य कारण से उसके पद में हुईं रिक्तता की 
अवस्था में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 
जिस तारीख को कि नया गष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है। याँदि 
अनुपस्थिति, वीमारी तथा अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने क्त्यों 
को करने में श्रसमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपाति उसके कृत्यों का निवेदन डस तारीख 
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तक करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कतेव्यों को फिर से सेभाले | उस 
कालार्वाध में जब कि वह राष्ट्रपति के कृत्यो का निर्वहन कर रहा है, उसे राष्ट्र- 
प्रति की खब श॒क्तियाँ और उन्मुक्तियां होंगी ।* राज्य-परिषद्‌ के सभापति के 
हूप में उसे परिषद्‌ में बोलने तथा अन्य प्रकारों से उसकी कार्यवाहियों में वोलने 
का अधिकार है। ञ 
मन्त्रि-परिषद्‌ 

सविधान में यह स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को 
अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्रणा देने के लिये एक 
मन्त्रि-परिपद होगी जिसका प्रधान मन्‍्न्री होगा। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को 
कोई मत्रणा दी ओर यदि दी तो क्‍या दी इस प्रश्न की किसी न्यायालय में 
जाँच न की जायेगी [+ प्रधान मंत्रो की नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य 
मत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की मत्रणा पर करेगा। राष्ट्रपति के 
प्रसाद पर्यन्त मंत्री पद्‌ घारण करेंगे | यह भी उपबन्ध है कि मत्रि-परिषद्‌ लोक- 
सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । मन्त्रियों के वेतन और भत्ते 
ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर ससद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक 
ससद इस प्रकार निर्धारित न करे उनको ऐसे वेतन और मत्ते दिये जायेंगे जेसे 
कि भाग्त डोमिनियन के मन्नत्रियां को सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दिये 
जाते थे। किसी मन्त्री के अपने पद-प्रहण करने से पहिले राष्ट्रपति उससे 
सविधान की तृतीय अनुसूची में इसके लिए दिये गये प्रपन्नों के अनुसार पद 
की गोपनीयता की शपर्थ करायेगा और यदि कोई मन्त्री जो निरन्तर ६ मास 
को किसी कालाबंधि तक ससद के किसी सदन का सदस्य न रहे उस काला- 
वधि की समातति पर मन्‍्त्री , न रहेगा ।* न्‍ 


प्रधान मन्त्री को भी उसके पद की विशिष्टता के अनुरूप कर्॑व्य सोपे गये 
हैं| उसके लिए. अपेक्तित होगा कि वह (१) सघ कायों के प्रशासन-सम्बन्धी 
मन्त्रि परिषद्‌ के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिए प्रस्थापनाएँ राष्ट्रपति 
की पहुचाये , (२) सन्न कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान-विषयक 
मत्यापनाओं सम्बन्धी लिस जानकारी को राघ्ययति मेंगाये उमे उसके पास 
पहुचाये तथा (३) किसी विपय को, जिस पर कसी मन्त्री ने विनिश्चय कर 
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दिया द्वो किन्तु मन्त्रि-परिष्रद ने विचार नहीं किया हो, उसे राष्ट्रपति की 
अपेक्षा करने पर परिप्रद्‌ के सम्मुख विचार के लिए रखे | 


इन उपबन्धों से स्पष्ट है कि मन्त्रि-परिपद्‌ का स्वरूप वैसा ही है जैसा कि 
एक उत्तरदायी शासन में होना चाहिये। इसमें केबिनेट प्रणाली की प्रायः 
सभी विशेषतायें वर्तमान हैं। केबिने- प्रणाली वाले देशों में प्राय" निम्नलिखित 
विशिटितायें समान होती हैँ--(१) मन्त्रियों का उत्तरदायित्व, (२) प्रघान- 
मन्‍नी की प्रधानता, तथा (३) मन्त्रियों की परस्पर अ्धीनता एवं सामुहिक 
प्रदर्शी, तथा (४) लोक-समा में किसी राजनैतिक दल का बहुमत होना । ये' 
विशेषतायें भारतीय मन्त्रि-परिषद में भी हैं | 


अब हम पहिली विशेषता पर विचार करेंगे । यह चांत सविधान में ही 
प्रकट कर दी गई है कि मन्त्रि-परिप्रद लोक-सभा के प्रति सामृहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी | अत इस सम्बन्ध से किसी प्रकार के सदेह की सम्भावना 
नहीं हैं। इद्धलैण्ड में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व वैधानिक परम्परा पर आघा- 
रित है परन्तु हमारे सविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख होने के? कारण यह तन्वः 
सुनिश्चित दै। यद्यपि यह भी निर्दिष्ट है कि मन्त्रि परिषद्‌ राष्ट्रति को अपन 
कार्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिये होगी और 
राष्ट्रपति किसी मन्त्री के पद ग्रहण करने से पहिले उसे पद्‌ की गोपनीयता की 
श॒पर्थे करायेगा और यह कि राष्ट्रपति को दी हुई मन्त्रणा की किसी न्यायालय 
में जाँच नहीं होगी | तथापि इसका यह अमभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति मन्क्रियोँ 
को उसकी इच्छानुमार कार्य करने को बाध्य कर सकेगा | मन्त्रीगण लोक-सभा 
के प्रति उत्तरदायी हगे | अतः जिन कार्यों के लिये ये उत्तरदायी होंगे उनके 
सम्पादन करने में उनके स्वय के विवेक की प्रधानता स्वाभाविक है। संविधान 
का यह उपबन्ध भी कि मन्त्रियों के वेतन और भत्ते ससद विधि द्वारा निर्धाग्ति 
करेगी, मन्त्रियो को राष्ट्रपति की अपेक्षा ससद के शअ्रधिक अ्रधीन बनाता है | 

सविधान की भापरा से एक और मी तथ्य प्रकट होता है, वह यह कि 
मन्त्रियों का उत्तरदायित्व लोक-समभा के प्रति सामुहिक होगा | सामूदिक उत्तर- 
दाजित्व॒ का अ्रमिप्राय यह है कि मन्त्री-परिपद्‌ एक समृह अथवा निकाय के. 
रूप में लोक-सभा से अपने सम्बन्ध रक्‍्खेगी । यदि अपन कर्तेब्यों का पालन 
करते हुए! किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रत्त्ताव पास द्वो जाता है 
तो वह अविश्वास पूरी मन्दत्रि-परिपद्‌ के विरुद्ध समरक्ा जायेगा ! यदि कोई 
मन्त्री कोई प्रस्ताव प्रत्तुत करता है तो वदू मन्त्रि-परिप्रद का प्रक्षाव समा, 
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जायगा | इसका एक अर्थ यह भी है कि मन्त्रि-परिषद्‌ का प्रत्येक मन्‍्त्री, 
अन्य मन्त्रियों के निर्णय का समर्थन करेगा, चाहे उसके व्यक्ति गत विचार कुछ 
भी हो और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ेगा ।* यह 
स्मस्णीय है कि यदि कोई मन्त्री श्र्ट नीति का पालन करता है तो अपनी 
अमत्यशीलता के लिये वह स्वय ही उत्तरदायी होगा । उसभी आलोचना पूरी 
मन्त्रिपरिषद्‌ को आलोचना नहीं समस्की जायेगी | 

मन्त्रि-्परिषद्‌ प्रणाली की दूसरी विशेषता प्रधान-मन्त्री के पद्‌ का विशिष्ट 
महत्व है। सविधान में उल्लिखित प्रधान मन्त्री के कर्तव्यों से यह स्पष्ट हो 
जाता ह कि शासन-प्रणाली में उसका कितना मह॒त्पूर्व स्थान रहेगां। इ 
उपबन्ध द्वारा, कि राष्ट्रपति अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधान-मन्त्री की मन्‍्त्रणा 
पर करेगा, यह तथ्य निर्विवाद हो जाता है कि प्रधान-मन्त्री अन्य मन्दत्रियों के 
साथ बराबरी के स्तर पर नहीं होगा बल्कि उसकी स्थिति मन्त्री-परिपद्‌ के 
अगुए को होगी, जिसकी रचना, कार्य संचालन तथा विघटन में उसे विस्तृत 
अधिकार होंगे। यद्यपि ब्रियेन के शातक्र की भाँति, राष्ट्रपति के लिये केवल 
एक शोभा की वस्तु होने की सभावना नहीं है तो भी प्रधान-मन्त्री के पद का 
महत्व उत सीमा से कम्र नहीं दोगा जितनी कि उत्तरदायी शासन के लिये 
आवश्यक है | 

मन्त्रियों की परस्पर अ्रधीनता और उनके सामूहिक प्रद्शन की विशेषता 
उनके सामूहिक उत्तरदायित्व का स्वाभाविक परिणाम है। इसका शअ्रथ यह है 
कि यदि किसी विषय के सम्बन्ध में मन्त्रि-परिषद के सदस्यों में मतभेद हो तो 
वह भी गुत रखा जाता हू । सत्तद के सब मन्त्री प्रधान-मन्त्री के मत के 
अनुसार काय करते है| यदि कोई मन्त्री ऐसा काय करे जो मन्त्रि-परिप्रद्‌ का 
एकता के विरुद्ध हो तो प्रघान-मन्त्री उस मन्त्री को त्याग-यत्र देने के लिये 
बाध्य कर सकता है। कोई मनन्‍न्री जनता में कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता, 
है जो मन्त्रि-परिषद की नीति के प्रतिकूल हो अथवा जिसके द्वाग मन्दत्रि-परिषद्‌ 
पर कोई ऐसा कर्तव्य-मार आ ज्ञाये जो उसे अनुचित प्रतीत होता हो | 
मन्त्री परस्पर एक दूसरे के विचारों और निर्णयों का समर्थन करते हैँ और लोक- 
सभा तथा वाह्य जगत के लिये एक निकाय के रूप में काय करते दे । मन्त्रि- 
परिषद्‌ प्रथाली के सुचाढ कायकरण के लिये इन वार्तों का होना आवश्यक 
है। दमारे सविधान में भी इन प्रथाश्रों का उपयोग उसो प्रकार होगा 
जिस प्रकार कि मल्विन्परियद्‌ युक्त अन्य शासन प्रणालियों में द्वोता हे | 

(४ ) केचिनेः प्रणाली के लिये यह भी आवश्यक है कि ससद के स्म्नि 
सदन में फ्रिसी एक राजनैतिक दल का बहुमत हो अबबा बहुमत न हो तो 
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कुछ राजनैतिक दल एकत्रित होकर सयुक्त मन्त्रि-परिष्रद्‌ का निर्माण कर लेते 
हैं। इसी प्रकार की वैधानिक व्यवस्था भारतीय शासन में भी है | 

साधारणतः यह देखा गया है कि किसी सविधान के. प्रचलित होने के 
समय से जो वैधानिक प्रया चल पड़ती है वद्दी उस देश को आ्राधारभूत परम्परा 
बन जाती है । हमारे देश में इस समय राष्ट्रपति एवं प्रधान-मन्त्री के वैधानिक 
सम्ब्न्धों से तो यद्द प्रकट होता है कि, दोनों पदों की स्थिति श्रन्य देशों की 
अपेक्षा ब्रिटेन की वैधानिक परम्पयग के भ्रधिक निकट होगी। यद्यपि इस 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति डा० राजेन्ध प्रसाद तथा प्रधान 
मन्त्री।पडिन जन्नाहरलाल नेहरू के एक दल के होने के कारण उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध अच्छे हैं और सभवत विभिन्न दलीय होने पर इन दोनों पदाधिकारियों 
का वर्तमान सम्बन्ध नहीं रहेगा । लेकिन उस परित्यिति में भी, प्रथा के एक 
बार निधोरित हो जाने पर उसका उल्लघन करना कदाचित्‌ ही कभी होगा । 

मन्त्रि-परिषद्‌ प्रणाली की पूर्वोक्त विशेषतायें ब्रिटेन की वैधानिक परम्परा 
की देन हैं। वे तो भारतीय मन्त्रि परिषद्‌ भें विद्यमान हैं ही, साथ ही मन्त्रियों 
की सामान्य स्थिति भी ब्रिटेन के मन्त्रियों से मिलती-जुलती है। ब्रिटेन की 
भाँति, हमारे यहाँ मी मन्नत्रि-परिषद्‌ के मन्त्रियों तथा अ्रन्य मन्दन्रियों में भेद है | 
इस समय तीन प्रकार के मल्त्री हैं--मृन्त्रि परिषद्‌ की स्थिति वाल्ले, राज्य मन्‍्त्री 
तथा उप-मन्त्री । राज्य मन्त्रियों का स्तर मन्त्रि-परिषद्‌ के मन्त्रियों की अपेक्षा 
नीचा होता है और वे तथा उप मन्त्री मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों में नहीं बुलाये 
जाते हैं । उनके दिये जाने वाले वैतनों तथा भत्तों से भी उनकी पारस्परिक 
श्रेणी प्रकट होती है। मन्त्रि-परिषरद्‌ की स्थिति के मन्त्री को प्रतिमास ३०००) 
वेतन तथा ५००) व्यय-विषयक भत्ते के मिलते हैं। राज्य मन्त्री को ३०००) रु 
प्रतिमास तथा उप मन्त्री को २०००) प्रतिमास वेतन दिया जाता है। मन्त्रि- 
परिषद्‌ तथा मन्त्रि मरडल में वही अ्रन्तर है जो ब्रिटेन में केबिनेट तथा 
मिनिस्ट्री में है। मन्त्रि-मण्डल में मन्त्रि-परिष्रद्‌ के स्थिति के मन्‍्त्री, राज्य मन्‍्त्री 
तथा उप-मन्‍्त्री आदि सभी मन्त्री होते हैं और मन्त्रि-परिपद्‌ में मन्त्रि-मण्डल 
के मुख्य-मुख्य मन्त्री होते हैं जो विविध राजनैतिक विभागों के अध्यक्ष के रूप 
में देश शासन-भार का वहन करते हैं। 


अध्यायथ ११ 
संसद 

भारतीय सविधान में संघ के लिए. एक ह्िग्ही विधायिनी, सभा की 
व्यवस्था की गई है। इसका नाम ससद्‌ है और यह राष्ट्रति तथा दो सदनों 
से मिलकर बनती है जिनमें से निम्द सदन लोक-सभा तथा उच्च सदन राज्य- 
परिषद्‌ कद्दा जाता दै।' सविधान के निर्माता इड्धलेण्ड तथा अन्य प्रजातात्रिक 
देशों में दिएही विधायिनी सभा के अनुभव से भली-भमॉँति परिचित थे । श्रतः 
उन्होंने नियम बनाने की शक्ति एक ही सदन के हाथ में सॉपने का निश्चय 
नहीं किया। कदाचित्‌ उनका भी यही विचार था कि द्वितीय सदन किसी 
देश में शासन-नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहातिक श्रद्डला को बनाये 
रखने तथा आकस्मिक परिवर्तन न होने देने के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है । 


राज्य-परिषद 
रचना 
राज्य-परिषरद्‌ के सदस्यों की सख्या २४० से अधिक नहीं होगी | इसमें 
बारद सदस्य राष्ट्रति द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे और दो सौ अड़तीस से 
अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ।* राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित 
किये जाने वाले बारह सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला 
और सामाजिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा | 


राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का वेंटवारा निम्नलिखित 
सारिणी के अनुसार होगा :--- 


भाग का राज्य 
राज्य कुल स्थान 
१, आसाम न 
२, उड़ीसा दे & 
३, पात्र 
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४. पश्चिमी बगाल १४ 
५ विहार २१ 
६ मद्रास २७ 
७. मध्य प्रदेश श्र 
८... बम्बई १७ 
६£ उत्तर प्रदेश के ३१ 
कुल १४४ 
भाग 'ख' राज्य 
, ? जम्मू और काश्मीर ह 
२ तिरवाकुर-कोचीन ध्‌ 
३ पटियाला और पूर्वा पजाव राज्य ३ 
४, मध्य मारत ६ 
५, मैसूर हे दर 
नि राजस्थान ह& 
७. सौराष्ट हि 
८ हैदराबाद ११ 
कुल छह 
भाग भग'! राज्य 
राज्य और राज्य समूह कुल स्थान 
माथे अजमेर ॥। म 
२ कुग 
३ कच्छ १ 
४, कोच बिहार १ 
५, दिल्ली १ 
६,  पभिलासपुर 
७ हिमाचल प्रदेश । र 
झ. भेपाल १ 
६ मनीपुर 
१० त्रिपुग । हे 
११, बविन्ध्य प्रदेश है ॥ 
*. कुल 3१ 
कुन २०४४ 
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विभिन्न राज्यों के बीच स्थानों का उपयुक्त वेंटवार जनसख्या के आधोर 
'पर किया गया है| यह व्यवस्था अन्य संघीय देशों की प्रणाली से भिन्न है। 
उदाहरणार्थ अमरीका में उच्च सदन में राज्यों को समानता के आधार पर 
अतिनिधित्व दिया गया दै। प्रत्येक राज्य से उच्च सदन, सीनेट में दो 
प्रतिनिधि आते हैँ चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ह्वी हो | परन्तु भारत में 
समान प्रतिनिधित्व के इस सिद्धान्त की उपेक्षा की गई है । 
सदस्यों का भिवोचन : 

राज्य परिषद में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विधि में 
मी शअ्रन्तर कर दिया गया 'है। भाग 'क! तथा 'ख राज्यों के प्रतिनिधि 
राज्यो की विधान-सभा के निवोचित सदस्यों द्वाग अनुपाती प्रतिनिधित्व- 
पद्धति के अनुसार एकल-सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे तथा भाग 
“गए राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसो कि ससद विधि 
द्वारा निधारित करे ।! इस समय भाग “ग? राज्यों के प्रतिनिधि इन गज्यों के 
निर्बाचक गणो द्वारा चुने जाते हैं जिनका निर्माण सन्‌ १६४० के प्रतिनिधित्व 
कानून (8697०8०0/8#०० ०४ ?600908 8०$) 950) के अनुसार होता है। 
इन श्यों में से अधिकाश मे राज्यों की विधान सभायें ही निर्वाचक-गण का 
कार्य करती हैं। जद्ों राज्यों को प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिये एक-समूह 
में बद्ध कर दिया गया है वहाँ प्रतिनिधित्व सामान्यतया बारी-बारी से होता है । 
सदस्यों की योग्यता : | 

राष्य-पन्धिद में. किसी स्थान की पूर्ति के चुने जाने के लिये कोई 
व्यक्ति अहं न होगा जब तक कि वह (१) भारत का नागरिक न हो; (२) कम 
से कम तीस वर्ष की आयु का न०हो और (३) ऐसी अन्य अर्ईताएंं 
न रखता हो जो कि इस सम्बन्ध में ससद-निर्मित किसी विधि के द्वारा या 
अधीन निर्धारित की जायें।* 
कार्यांबधि ६ 

राज्य-परिषद का विधटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्ति 
निकट्तम एक-तिहाई, संसद-निर्मित विधि द्वारा बनाये गये उपवन्धों के 
अनुसार प्रत्येक छ्वितीय वर्ष पर ययासमव शीघ्र अपने स्थान रिक्त कर देंगे ।* 
वास्तव में इस सदन को स्थायी बनाने का शआ्रायोजन किया गया है। 
अमेरिका में भी उच्च सदन के सदस्यों की कार्यावधि ६ वर्ष है| 
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पदाधिकारी : 

जैसा कि पिछुले श्रध्याय में लिखा जा चुका है भारत का उप्पाष्ट्रपति 
सदैव गज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा । राज्य-परिषद्‌ यथा सभव शीघ्र अपने 
किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभाषति का 
पद रिक्त हो तव-तब किसी अन्य सदस्य को अ्रपना उप-सभाषति चुनेगी |” 
उप-सभापति के लिये यह आवश्यक है कि वह राज्य परिषद का सदस्य भी 
रहे श्रन्यथा उसे अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। वैसे भी किसी समय भी 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा उप-सभापति 
किसी भी समय अपना पद त्याग- सकेगा अथवा, परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त 
सदस्यों के बहुमत से पास किये गए सकल्प द्वारा भी उसे अपने पद से हटाया 
जा सकेगा | परन्तु ऐसा सकल्प उस समय तक प्रस्तावित नहीं क्या जायगाः 
जब तक कि उसके अ्रमिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दीः 
गई हो ।* 

जबकि समापति का पद रिक्त हो, अ्रथवा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप 
में कार्य कर रहा हो तो उप-सभापति उसके पद के कर्त॑व्यों का पालन करेगा ! 
यदि ऐसी स्थिति में उप-सभापति का पद्‌ भी रिक्त है तो राज्य परिषद का 
कोई एक सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, सभापति 
के कत्तव्यों का पालन करेगा। राज्य-परिषद की बैठकों से, सभापति की 
अनुपस्थिति में उपसभापति, उपसभाषति की श्रनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो 
परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, तथा ऐसे व्यक्ति 
की अनुपस्थिति में ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद निर्वारित करे, सभापति के 
रूप में कार्य करेगा ।* 

जब राज्य-परिष्रद की कसी बैठक में “उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने 
का कोई सकक्‍लल्‍प विचाराघधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को 
अपने पद से हटाने का कोई सकल्‍प विचाराधीन हो तव उपसभाषति, उपस्थित 
रहने पर भी, पीठासीन न होगा। उपराष्ट्रपित को अपने पद से हटाने का 
सकक्‍लल्‍्प राज्य परिषद में विचाराघीन होने पर भी उसे परिषद में बोलन तथा 
दूसरी प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु 
ऐसे सकल्‍्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी श्रन्य विपय पर मत देने 
का बिल्कुल हक न होगा ।* 
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लोकसभा 

रचना . 

हे लोक-सभा की रचना का आधार, उसके निरवाचन की विधि, सदस्यता 
इत्यादि राज्य-परिषद्‌ से भिन्न रखी गई है और यह ठीक भो है। राजनीति- 
शाञ्र के सिद्धातों से परिचित व्यक्ति को विधायिनी-सभा में दोनो सदरनों 
की विभिन्नता की आवश्यकता के विचार में कदाचित्‌ ही कोई आपत्ति होगी |” 
यदि दोनो सदर्नों का आधार एक ही कर दिया जाय तो दूसरे सइन का 
अभिप्राय ही नह्ठ हो जावेगा | विधायनी सभा के कार्य को यथेष्ट उपयोगी 
बनाने के लिये उछे द्विग्ही बनाया जाता है तथा दोनो सदनो का निवांचन 
भिन्न-भिन्न आधारों पर किया जाता है। 


संविधान के अन्य उपबन्धो भाग 'गः तथा अन्य राज्य-्षेत्री एव आग्ल सप्ु- 
दाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपबन्ध के अधीन रहते हुए, भारतीय लोक-सभा 
पॉच सो से अ्रनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी | इसके सदस्यों का निर्वाचन 
राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जायेगा | इस प्रयोजन के 
लिये राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण 
किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्बाचन-क्षेओरं में चॉट दिये जाने वाले सदस्यों 
की सख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे यह सुनिश्चित रहे कि प्रति 
साढे सात लाख जनसंख्या के लिये एक से कप्त सदस्य श्रौर प्रति पॉच लाख 
जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा) प्रत्येक जनगणना की 
समाप्ति पर लोक सभा से विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-स्तेत्रों का प्रतिनिधित्व 
पुन सप्रायोजित किया जायगा। परन्तु ऐसे सम्रायोजन से लोकसभा में के. 
प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जच॒ तक कि उस सप्तय 
वर्तमान सदन विध्त न हो जाये। इस सप्रायोजना के लिये अधिकारी 
का, इसकी रीति का तथा किसी निश्चित तारीख से प्रभावी होने का 
संसद विधि द्वारा निर्धारण करेगी । ससद को यह अधिकार है कि वह भारत 
राज्यन्ज्षेत्र में समावि.्ठ किन्तु किसी राज़्य-तेत् के अन्तर्गत न होने वाले 
राज्यन्जेञं का लोक-सपा में प्रतिनिधित्व विधि द्वारा उपबन्धित करे |! ऐशे 
राज्यन्कषेत्रों तथा भाग “गण राज्यों में भी संस निर्वाचन का आधार विधि द्वारा 
निहित कर सकती है |* 


जोक सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व सन्‌ १६५० के प्रतिनिधिल नियम, 
५ 8897959008600 ०[ 26०97०४5 4७5, 980 ) के अनुसार निश्चित किया; 
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गया है। सामान्यत- सदस्य प्रत्यक्ष-निर्वाचल विधि द्वारा चुनकर लोक-समा में 
भेजे जायेंगे परन्तु भाग 'ख? राज्यों के अनुसूचित जन-जातियोँ के क्षेत्र तथा 
अण्डमान-निकोचार तथा जम्मू एवं काश्मीर के लिये विशेष उपचन्ध किया 
गया है। इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित सदस्यो का राष्ट्रपति नाम-निर्देशन 
करेगा । प्रतिनिधित्व की सारिणी इस प्रकार है :-- 





2 सनअननन्नननम 
राज्य कुल स्थान सुरक्षित स्थानों की सख्या 





श्रनुसूचित अनुसूचित जन- 
जातियों के जातियाँ के 


दिन नरक किक शक शक 3। ... मनन कक 
भाग “क' राज्य 
१, आश्रासाम श्र $ २ 
२ बिहार पं ७ दर 
३ वम्बई प्‌ ४ ा 
४. मध्य प्रदेश रह ध। ३ 
५४ मद्रास ७ श्र १ 
६ डड़ीसा २० रे ४ 
७ पजाबव श्द ३ 2 
८ उत्तर प्रदेश ८६ १७ गे 
६ पश्चिमी बगाल ३४ दर र्‌ 
भाग “ख!' राज्य 
१ हैदराबाद २५ हि 
२ जम्मू-काश्मीर 
३ मध्य-मारत श्१ र्‌ १ 
४... मैसूर ११ २ 
प्र पेप्सू २ 
६ राजमन्यान २० र्‌ र 
७. सौराष्ट दर 
८. जिवाकुर-कोचीन. १२ १ 
-भाग “गे! राज्य 
# अजमेर २ 
२ भोपाल २ 


३ बिलारुपुर श्‌ 


भ्ससद' |, न्‍ [ ७. 


कुगे 
दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 
क्च्छु 
मनी पुर 
त्रिपुण 

न्ध्य्‌ प्रदेश 


ा «& 


० 7 ७ 
ही 40 ७ #छ नए ० ८४७ 


१ 
त्लेन्न 
(१) अण्डमान और 

निकोबार द्वीप-समृह १ 
(२) भाग 'क अनुसूचित 
जनजाति क्षेत्र १ 





कुल ४६७ ७२ रद 





परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है संविधान में प्रत्येक जन-गणना के 
पश्चात्‌ राज्यों के बीच स्थानों के वितरण की पुनव्येबल्था का उपबन्ध किया 
गया है। झ्रतः सन्‌ १६४१ की जन-गणना के पश्चात्‌ परिसीमन आयोग 
( 00000४809  0097978809 ) ने राज्यों के बीच स्थानों के वितरण में 
अन्तर कर दिया है। आन्य राज्य को “का राज्यों में सम्मिलित कर उसे लोक- 
सभा में र८ स्थान प्रदान कर दिये गये हैं. मिनमें से अनुमृचित जातियों तथा 
जन-जातियों के लिए क्रश ४ और १ स्थान सुरक्षित किये गये हैं | बाकी 
राज्यों के सम्बन्ध में अन्तर इस प्रकार है ;--- 


गज्य कुल स्थान तरक्षित स्थान 


अनुसूचित अनुमुचित जन 
जातियों के ज्ञातियों के 


लिए लिए 
आग कः! राज्य 
२, बम्बई * हट ड प्‌ 
२, मद्रास ४६ दर 
३. उद्दीसा २० ९ ्ु 
४,  पत्माव २७ ३ 
५, उत्तरप्रदेश पद १६ 


७६ ] [ शासन 


भाग 'ख!' राज्य 
१, हैदराबाद रू ४ 
२ मैपूर १३ २ - 
३े, राजस्थान २१ २ 
४ त्रिवाकु कोचीन १३ १ 8 
भाग “ग' राज्य 
१ अजमेर १ 
२ दिल्‍ली ३ 
३, हिमाचल प्रदेश र्‌ 
४ त्रिपुरा २ १ 
५ बविश्ध्य प्रदेश प्‌ १ 


जम्मू काश्मीर तथा अण्डमान-निकोबार को जन गणना निकालकर बाकीः 
अन्य राज्यों के स्थान प्रतिनिधित्व नियम (सन्‌ १६५४०) के श्रनुसार ही हैं। 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये लोक-सभा 
में स्थानों का रक्षण क्या गया है। सविधान की भाषा के अनुसार लोक-सभा 
में (क) अनुसूचित जातियों के लिये, (ले) आसाम के आदिमजातिक्षेत्रों की 
आदिम जातियों को छोड़कर श्रादिम जातियों के लिये और (ग) आसाम के 
स्वायत्तशासी जिलों में की श्रनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित 
रहेंगे | परन्तु ऐसे सदस्यों की सख्या का श्नुपात लोक-सभा सें उस राय्य को 
बॉट में दिये गये स्थानों की समस्त सख्या से यथाशक्य वहीं होगा जो उनकी 
जनसंख्या का राज्य की समस्त जनसख्या को है। आग्ल-भारतीय समु- 
दाय के प्रतिनिधित्व के लिये यह व्यवस्या की गई है कि यदि राष्ट्र्पत की 
राय में उनका प्रतिनिधित्व ल्लोक-सभा में पर्याप्त न हो तो वृद्ध उस समुदाय के 
दो से अनधिक सदस्यों का नाम-निर्देशित कर सकेगा ।* परन्तु स्थानों के ये 
रक्षण ओर विशेष प्रतिनिधित्व के ये उपबन्ध सविधान के प्राग्म्भ से दस वर्ष की 
कालाबाध की समाप्ति पर प्रमावी न रहेगे ।* 
सदस्यों की योग्यत्ताएँ 

लोक-सभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिये कोई व्यक्ति तमी अहं होगा 
जब कि वह (१) भारत का नागरिक हो, (२) कम से कम पत्चीस वर्ष की आयु 


्> 
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का हो, तथा (३) ऐसी अन्य अ्हतायें रखता हो जो कि इस बारे में ससद्‌ 
द्वारा किसी विधि के श्रधीन निर्धारित की जायें । 
इन सच्च वातों को ध्यान में रखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि 
लोक-सभा के निर्वाचन का ग्रावार भी राज्य-परिषद्‌ के आधार की भांति' जन- 
-सख्या ही है, तथाप दोनों के लिये विहित निर्वांचन-प्रणाली में अन्तर है । 
राज्य-परिषद्‌ के लिये माग 'क? तथा “ख) राज्यो में अनुपाती-प्रतिनिषित्व-पद्धति 
के अनुसार एकल:सकमणीय मत द्वारा निवांचन होगा। परन्तु लोक-सभा के 
निर्वाचन क सम्बन्ध में केबल इतना ही कहां गया है कि इसके लिये मतदान 
प्रत्यक्ष रीति से किया जायगा | हो सकता है कि संविधान के जनकों ने लोक- 
समा को विभिन्न दलों में तिभाजित होने से रोकने तथा सामान्य जनता कौ 
निरक्षरता के विचार से इस सुगम निवांचन-प्रणाली की व्यवस्था की है। 
कार्यावधि तथा पदाधिकारी : 
लोक-सभा, यदि पहिले ही विधटित न करदी जाये तो अपने प्रथम 
अधिवेशन की तारीख से पॉच वर्ष तक चालू रहेगी ओर इससे अधिक नहीं 
तथा पोच बचे की इस कालावधि का परिणाम लोक-सभा का विधय्न होगा । 
पस्तु यदि ग्रापात की उद्घोषणा प्रवतेन में है तो ससद विधि द्वारा पॉच वर्ष 
की इस काज्ञावधि को बदा सकेगी जो एक बार एक बर्ष से अधिक न होगी 
और किसी भी श्त्रस्या में उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने पर ६ मास 
“की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी [* 


पदाधिकारियों के सम्बन्ध में यह उपवन्ध किया गया है कि लोक-सभा 
“यथा (सम्मव शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपने अध्यक्ष ओर उपाव्यक्ष चुनेगी 
तथा नच-जब अशध्यक्तु वा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य 
सदस्य को श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी ।” इन पदाधिकारियों के लिये यह 
आवश्यक है कि वे लोक-सभा के सदस्य रहें अथवा अपना पद रिक्त कर दें | 
अन्यया किसी भी समय अपने इ्ताक्षुर सहित लेख द्वारा, जो एक दूसरे को 
तम्बोधित हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद्‌ त्याग कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त, स्रय लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्य अपने बहुमत से पास 
“किये गये सकल्प द्वार इन प्रदाधिकारियों को अपने पदों ले हटा सकते 
“ईं। पर्तु ऐसा सहल्प जब तक प्रध्तावित नहीं किया जायगा जब तक 
“कि इसके अभिप्राय की कम से कम १४ दिन की उचना इन पदाधिकारियों को 
न दे दी गई हो । अगर लोक-सना का विघटन किया जाये तो नई लोक सभा 
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के पहिले अधिवेशत के ठीक पढ़िले तक अध्यक्ष अपने पद को ग्रहण- 
किये रहेगा | हैं 

जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष और ,जब उपाध्यक्ष का भी पद 
किसी कारण से रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य 
सदस्य, उत्त पद के कर्तव्यों का पालन करेगा | लोक-सभा की वब्रैठकों में अध्यक्ष 
की अनुपकश्यिति में उपाध्यक्ष और यदि वह भी उपस्थित न हो तो कोई अन्य 
ऐसा व्यक्ति जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया गया हो, और 
उसकी अनुपस्थित में सभा द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति अ्रध्यक्ष के रूप में” 
कार्य करेगा ।* 

लोक-सभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को अपने पद से इठटाने का कोई 
संकल्प विचाराधीन होगा तो अध्यक्ष श्रोर जब उपाध्यक्ष को दृठाने का 
सकल्‍प विचाराधीन होगा तो उपाध्यक्ष उपस्थित होते हुए भी श्रध्यासीन न 
होगा । ऐसी परिस्थिति में अध्यन्न को लोक-सभा में बोलने तथा अन्य प्रकार से 
उप्तकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। परन्तु अपने पद से 
हटठाये जान के सकलप पर अथवा लोक सभा की कार्यवाहिया में किसी श्रन्य, 
विधय पर वह प्रथमत, द्वी मत दे सकेगा, मतताम्य होने की दशा में नहीं ।* 


लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि अध्यक्ष का पद लोक-सभा में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है | इज्जलैंड के “ह्वीकर” के सप्तान लोक-सभा का अ्रभ्यक्ष भी सभा 
में श्रनुशासव कायम रखता हैं, बोलने की इच्छा रखन वाले सदस्पों की 
प्राथमिकता का निश्चय करता है, विधेयकों पर विवाद करता है तथा उसे 
समा में मतदान के लिये प्रस्तुत- कराता है। बह निश्चय करता है कि किसी 
प्रत्ताव पर वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं | वह पुन- 
दक्ति करने वाले या श्रप्रासगिक बात करने वाले सदस्य का भाषण बन्द कर 
सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी श्राज्ञा न माने तो वह उसे सभा से निकाल 
सकता दै या कुछ समय के लिये उसका सभा में आना बन्द कर सकता है। 
यह वद्दी निर्णय करता है कि अमुक विवेयक साधारण है अयवा धन सम्बन्धी | 
इन विषयों में उसका निणय अन्तिम होता है। 


ससद्‌ के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्स्रुक्तियाँ एव 
अनहेताएँ 
सविघान के अनुसार सतद के सदस्यों को भाषण की खतन्त्रता होगी | 
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परत्तु इस सम्बन्ध में उन्हें प्रक्रि के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों: 
के श्रधीन रहना होगा | ससद में अथवा उसकी किसी समिति में कही हुई 
किसी बात.या दिये हुये किसी मत के विषय में सद॒त्य के विरुद्ध किसी न्याया- 
लग में कोई कार्यवाही नहीं की जायगी । यदि सत्तद के प्राधिकार द्वारा कोई 
व्यक्ति उसकी कार्वेबाहियों का प्रकाशन करता है तो उस पर भी इसके लिये 
कोई कार्यवाद्दी नहीं चल सकेगी । 
अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा दोनों खदनों के सदस्षों और 
समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियोँ ऐसी होगी जैसी ससद्‌ 
समय-समय पर विधि द्वारा परिमाधित करें और जब तक इसका उपवन्ध न हो 
तब तक ये वही द्वोंगी जो इड्जलैड की लोक-समा के सदस्यों को मिली हुई हैं। 
ससद के सदस्यों के साथ-साथ अन्य ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हे सखद सविधान 
के श्रन्तगत बोलने का अधिकार दे, ये सब शक्तियाँ, विशेषाधिकार और 
उन्भुक्तियोँ प्राप्त होंगी ।' सदस्यों के वेतन और भत्ते इत्यादि उपलब्धियों ससद 
विधि द्वारा निर्धारित करेगी और जच्र तक यह निर्धारित न हो जाये तब तक 
सदस्यों को ऐसे भरते, ऐसी दरें से और ऐसी शर्तों पर पाने का हक होगा 
जैसे कि सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमिनियन की सविधान-सभा 
के सदस्यों को दिये जाते ये ।* 
ससद के पदाधिकारियों अर्थात्‌ राज्य-परिपद्‌ के सभापति और उपसभार्पात 
को तया लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी सस्तद्‌ 
विधि द्वारा निर्धारित करेगी और जबतक उसके लिये उपचन्ध न बने तथ 
तक उनको क्रमश, ऐसे वेतन और भत्ते को पाने का हक होगा जैसे कि 
भारत डोमिनियन की सविधान-सभा के अब्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिये 
जाते थे १ 
ससद के प्रत्येक सदन का अपना प्रथक्‌ सचिवालय होगा । परन्तु ससद 
ऐसे पर्दों का सुज़न भी कर सकती है जिनका सम्बन्ध दोनों सदनों से हो | 
सचिवालय के कर्मचारियों को भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनियमन ससद 
विधि द्वारा करेगी जब तक ऐसे नियम न बनाये जायें तव तक राष्ट्रपति द्वारा 
इस उम्बन्ध में बनाये गए नियम लागू दोंगे जिनके लिये बह लोक्सभा के 
अच्यक्ष तथा राज्य-परिषद के सभापति से परामर्श लेगा । यदि इन नियमों के- 
पश्चात्‌ संसद कोई नियम बनाये तो उनका प्रमाव इनसे ऊरर होगा ।* 
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कोई व्यक्ति एक ही समय में ससद के दोनों सद्नों का सदस्य नही 
सकेगा । यदि कोई व्यक्ति दोनों सदरनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है तो 
उसके लिये एक सदन से श्रपना स्थान रिक्त कर देना श्रावश्यक होगा। 
संसद को यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में नियम बना सके | इसके 
अतिरिक्त सविधान में यह भी उपबन्ध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 
को तथा 'ख वर्ग के राज्यों की व्यव॑स्थापिका-समाओ्रों के किसी सदन तया 
ससद का सदस्य एकसाथ न दो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ससद तथा 
“किसी राज्य की व्यवस्थापिका-सभा के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो 
जाये तो कुछ समय पश्चात्‌ उसे ससद से श्रपना स्थान रिक्त कर देना होगा; 
बशतें कि उसने इससे पहले ही राज्य को व्यवस्थपिक्ना-सभा से स्थान रिक्त 
न कर दिया हो। ऐसे निर्वाचन के कितने समय के पश्चात्‌ सत्दद से स्थान 
त्यांग देना अपेक्षित द्ोगा इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वार निर्मित नियर्मों के 
अनुसार क्या जायगा । 


इसके अतिरिक्त सविधान में कुछ अन्य अनहंताओं ( 08वए8॥॥- 
०४४४०४४ ) का उल्लेख किया गया है जिनमें से किसी एक भी श्नहंता के 
होने पर न कोई व्यक्ति ससद की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ सकता है 
और न उसका सदत्य हो सकता है। वे श्रनहंताएँ निम्नलिखित ६ .-- 


(१) भारत शासन के श्रथवा किसी राज्य के शासन के श्रधीन कोई लाभ 
का पद धारण करना 

(२) विक्ृत-मस्तिष्क होना तथा न्यायालय द्वारा ऐसा घ्रोष्ति कर दिया 
जाना 3 

(३) अनुमुक्त दिवालिया (09%8008878०4 7780०ए०४0) द्वोना , 

(४) मारत का नागरिक न होना अथवा किसी विदेशी राज्य कौ नाग- 
रिकता को ख्वेच्छा से श्र्णित कर लेना, श्रथवा किसी राज्य के प्रति निष्ठा 
या अनुपत्ति (४0॥०7०7००) स्वीकार कर लेना , या 

(४) सतद-निर्मित किसी विधि के द्वारा या श्रवीन इस प्रकार अनई 
घोषित कर दिया जाना । 


परन्तु यह स्मरणीय है कि कोई व्यक्ति मारत-शासन के अथवा किसी 
राज्य के शासन के अघीन लाम का पद ग्रहण करने वाला केवल इसलिये 
नहीं समरका जायगा कि वह स्र का अथवा राज्य का मंत्री है। यदि 
ससद ने विधि द्वारा'यह घोषित कर दिया हो कि कसी पद विशेष को 


ससद | [ ८१ 


अहण करने वाला व्यक्ति ससद की सदस्यता के लिये अ्नह न होगा तो 
उस व्यक्ति पर भी पद की अनहंता का यह उपवन्ध लागू नहीं होगा | 

यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी सदन का कोई सदस्य उपयु क्त अनहं- 
ताओं का भागी हो गया है तो वह प्रश्न राष्ट्रति को विनिश्चय के लिये 
सौंपा ज्ञायगा और उसका विनिश्चय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा। परन्तु 
अपना विनिश्चय प्रकट करने से पूर्व वह निर्वाचन-आयोग ( ए600800 00फरए7- 
3489800 ) की गय अवश्य लेगा और उसी के परामर्श के अनुसार काये 
करेगा ।' इस प्रकार राष्ट्रति का विनिश्चय बहुत कुछ निर्वाचन-आयोग के 
परामश पर आधारित होगा | 


' इन अनहताओं के अतिरिक्त, संसद का कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित 
पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है ओर यदि वह सदन की अनुज के 
बिना साठ दिन तक ससद के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो भी 
उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायगा, परन्तु साठ दिन की कालावधि की 
गणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित नहीं किया जायगा जिसमें 
सदन निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है | 


सविधान में यह भी उल्लिखित है कि यदि कोई व्यक्ति पद की तथा 
गोपनीयता को शपथ लिये बिना और या यह जानते हुए भी कि वह ससद 
की सदस्यता के लिये श्रह नहीं है अथवा श्रनह हो गया है, संसद के किसी 
सदन में उपस्थित रहेगा अथवा मतदान करेगा तो वह ५००) %० प्रतिदिन के 
'हिसाव से अर्थंदरड का भागी होगा और ऐसी राशि उससे संघ के ऋण के 
रूप में वसूल की जायगी ।* 
'काय-सच्चालन : 

अपना स्थान अहण करने से पूर्व, ससद के सदनों का प्रत्येक सदस्य गष्टपति 
अथवा उसके द्वारा इस काय के लिये नियुक्त किये गए किसी अन्य अधि- 
कारी के सम्मुख, सविधान की तृतीय अनुसूची में दिये गए प्रपत्र के अनुसार 
पद्‌ की शपथ अहण करेगा। ससद्‌ की समस्त सपुक्त अग्रथवा प्रथक बैठकों में 
उपस्थित सदत्यों के बहुमत द्वारा प्रश्नों पर निणंय किया जायेगा । परन्तु 
अ्रध्यक्ष अयवा सभापति पद्‌ पर कार्य करने वाले श्रधिकारी का केवल निर्णा- 
यक मत देने का श्रधिकार होगा । प्रत्येक सदन में सदस्यों को आवश्यक 
उपस्थिति उस सदन की कुल सदत्य-सख्या का 5- होगी और यदि किसी 
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बैठक में यह आवश्यक सख्या पूरी न हो तो अध्यक्ष या समापति का 
कत्तव्य है कि वह सदन की बैठक को उस समय के लिये विल्मम्बित या 
स्थगित करदे जब तक कि यह सख्या पूरी न हो जाये | संविधान में यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ससद के कसी सदन की बैठक में कोई 
ऐसा व्यक्ति उपस्थित रहेगा या मतदान करेगा जो उसकी सदस्यता के लिये 
अनई है तो भी उस सदन को कार्यव्राही श्रवैध नहीं समझी जायगी |. 

ससहठ के दोनों सदनों को प्रतिवर्ष कमर से कम दो बार अ्रधिवेशन के लिके 
अवश्य बुलाया जायगा और उसके एक सत्र की श्रन्तिम बैठक तथा आगामी 
सत्र की प्रथम बैठक की तिथि के बीच में ६ मास का अन्तर न' द्ोगा | 
राष्ट्रपति को अ्रधिकार है कि वह समय पर ससद के दोनों सदनों अथवा 
किसी एक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, 
शअ्रधिवेशन के लिये बुला सकेगा श्रौर दोनों सदनों का सत्रावलान तय 
विघयन भी कर सकेगा | 


विधि-म्रक्रिया (.०४84ए०७ 7#०८०९०पे४०७) 

साधारण विधेयकों को पास करने की ग्रक्रिया « 

घन विधेयकों तथा अन्य प्रकार के वित्त-विधेयर्कों के अ्रतिरिक्त अन्य सभी 
प्रकार के विधेयक छसद्‌ के किसी सदन में आरम्म हो सकेंगे । इस प्रकार के 
साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में तसद के दोनों सदनों को समान अधिकार 
दिये गये हैँ। संविधान से यह स्पष्ट है कि कोई भी साधारण विधेयक ( जो 
घन-विधेयक या वित॒-विधेयक नहीं है) ससद के सदरनों द्वारा तब तक पास 
किया नहीं सम्रका जायगा जब तक कि दोनों सदन उस एर श्रपनी स्वीकृति 
न दे दें। यदि कोई एक सदन किसी विधेयक में सशोघन करदे तो दूसरे सदन 
की उस सशोघन सहित विधेयक पर स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह विधेयक 
दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायगा। 


सदर्नो के सत्रावसान से ससद में लम्बित विधेयक व्यपगत ( 7.898० ) नहीं 
होंगे। परन्तु यदि कोई विधेयक जो लोक-सभा में सम्मिलित है अयवा जो 
लोक-समा में पास होकर राज्य-परिपद्‌ में लम्बित है, लोक-छभा क विधघटन पर 
व्यपगत हो जायगा । इसके विपरीत, यदि कोई विधेयक, जिसको लोक-सभा ने 
पास नहीं किया है, राज्य-परिषद्‌ में लम्बित है तो वह लोक-सभा के विधटन पर 
व्यपगत नहीं होगा ।* 


अनननगभग-ममनाननननन 
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याद कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पास होकर दूसरे सदन में 
पहुचाये जाने के पश्चात्‌, दूसरे सदन द्वारा अश्रस्वीकृत कर दिया जाता द 
अथवा किसी विधेयक्र के सम्बन्ध में किसो सशोघन के प्रश्न पर दोनों सदन 
अन्तिम रूप से अ्सहमत हो जाते हैं. ग्रथवा एक सदन किसी विधेयक को 
प्राप्त करने के पश्वात्‌ से छुः मास की अवधि में उसे पास नहीं करता है तो 
ग॒प्द्पाति दोनों सदनों को विधेयक पर विचार करने श्रोर मत देने क प्रयोगन 
के उद्दे श्य से सयुक्त बेठक में अधिवेशित होने के लिये श्राविसूचना देता है। 
दूसरे शब्दों में, दोनों सदर्नों में किसी विधेयक पर मतभेद होने की दशा में 
राष्ट्रपति को दोनों की सथुक्त वेठक बुलाने का अधिकार है | जब राष्ट्रपति इस 
खझाशय की सूचना देता है तो प्रत्वक सदन उस विधेयक्र पर आगे की कार्यवाही 
रोक देता है ओर तत्प्चात्‌ सयुक्त बेठक में सम्मिज्नित रूप से विचार किया 
जाता दे | ऐसी वैठक में प्रश्ना का निर्णय उपस्थित एवं मत दान करने वाले 
सदस्य के बहुमत द्वारा होता दँ ) जब कोई विधेयक इसमे स्रीकृत हो जाता है 
तव वह दोनो सदनों द्वारा पास हुआ समझा जाता है | परन्तु संयुक्त बैठक में 
यदि कोई विधेयक एक सदन से पास होकर दूसरे सदन द्वारा सशोधनों सहित 
पास नहीं किया गया है तथा उस सदन को जिसमें पिधेयक आग्म्म हुआ था, 
लौदा नहीं दिया गया है तो ऐसे तशोधनों के अ्रतिश्क्ति जो कि विधेयक के पास 
होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये ४, पिवेजक पर कोई और सशोधन 
अल्यापित न फिया जायगा और यदि विधेयक इस प्रकार पास क्या ओर 
लौटाया जा चुका है तो विवेयक पर केवल ऐसे सशोधन, जैसे कि ऊपर कथित 
ईं तथा अ्रन्य ऐसे सशोधन जो उन विपर्यों से सुसगत हैं तथा जिन पर सदनों 
में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे | ऐसे विवेयक में किस प्रकार के 
सशोघन प्रस्थापित किये जा सकेंगे, इस सम्बन्ध में उस वैठक के अधिष्ठाता 
(?:०४४०४०६ 0॥#०७7) का विनिश्चय अन्तिम होगा | 

यद स्मस्णीय है कि धन-विधेयकों के सम्बन्ध में इस प्रकार की समुक्त 
बैठक नहीं कगई जा सकेगी झौर मतमेद में विधेयक्र को एक सदन से दूसरे सदन 
को लौटाने की 'छु- मास! की कालावधि की गणना में क्सो ऐसी कालावधि 
को सम्मिलित नहीं किया जायगा शिसमें निरन्तर चार से अ्रधिक दिनों के 
लिये, तदन स्थगित अथवा सत्रावसित रद्द है। यदि सदनों को सयुक्त दैठऋ में 
अधिवेशित दाने के लिये तुचित करने की राष्ट्रति की अ्रधितचना के पश्चात्‌ , 
बीच में ही लोक-सभा का विघटन दो चुका है तो भी दोनों सदनों को संयुक्त 
बैठक हो सकेगो और उसमें दिय्वेपक पास हो सकेगा ।! 


ज्न्क 
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घन-विधेयकों को पास करने की गक्रिया : 
धन-विधेयकों को पास करने के लिये एक विशेष प्रक्रिया रखी गड्े है| 
इनके सम्बन्ध में सविधान द्वारा ससद्‌ के दोनों सदनों को समान अधिकार 
नहीं दिये गए हैं | श्रत कोई भी धन-विधेयक राज्य-परिषद्‌ में प्रस्तावित नहीं 
किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह केवल लोक-सभा का दही श्रधिकार है 
कि वह घन-विधेयक को अपने सदन मेँ प्रारम्भ करे | यह उपचन्ध इस प्रजा- 
तान्निक सिद्धान्त पर श्राधारित है कि किसी कर को लगाने अयवा विनियोग 
करने का प्रत्येक प्रस्ताव लोक-राजस्व का जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले 
सदन में श्रारम्भ होना चाहिये | वैसे भा, यदि दोनों सदर्नों को हर प्रकार 
के नियम दनाने में एकसा स्तर प्राप्त होता तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका सभा 
का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता | इसके अतिरिक्त, दोनों सदनों को 
एक समान शक्तियाँ प्रदान करन से कमी-कभी दोनों के बीच ऐसा तनाव 
उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण राज्य-कार्य के सम्पादन में बाघा उपस्थित 
होने की सभावना रहती है। इसोलिये सविधान में धन-विधेयर्कों के सम्बन्ध में 
* दोनों सदनों की शक्तियों में श्रन्तर रखा गया है। 


प्रत्येक धन विधेयक लोक सभा से पास हो चुकने पर राज्य-परिषद्‌ में उसकी 
घिफारिश के लिये भेजा जाता है श्रोर राज्य-परिषद्‌ को विधेयक की प्राप्ति की 
तिथि से चौदह दिन की कालावधि के अन्दर, अ्रपनी सिफारिशों सहित वह 
विधेयक लोक-सभा को वापिस कर देना होता है। लोक-सभा को उन सिफा- 
रिशों को मानने श्रथवा न मानने का पूग अधिकार है। यदि वह उन सिफा- 
रिशों में से किसी एक को भी स्त्रीकार कर लेती है तो घन-विधेयक उस 
सिफारिश में विहिंत सशोधन सहित पा हुआ समझा जाता है और यदि वह 
सभी सिफारिशों को अ्रस्वीकार कर देती है तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा 


उसो रूप में पास हुश्आ समझा जाता है जिसमें कि वह लोक-समा द्वारा पास 
किया जाता है ! 


यदि किसी ध्रन-विधेयक को जो लोक-सभा में पा8 हो चुकता है और 
राज्य-परिषद्‌ की स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है, राज्य परिषद्‌ उक्त 
चौद्‌इ दिन की अ्रवधि के मौतर लोक-समा को वापिस नहीं कर देती वो उक्त 
श्रवधि की समाप्ति पर वह विधेयक उसी रूप में स्वीकृत सममा जाता है जिसमें 
के ल्लोक-सभा ने उसे पास कर दिया है।* 
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ससद ] [ कर 


इन उपबन्धों के परिणाम स्वरूप राज्य-परिषद्‌ को घन-विधेयकों को प्रस्ता- 
वित करने अथवा उन पर कोई निश्चित प्रभाव डालने का शअ्रवसर नहीं 
मिलता | उसे केवल सिफा रिशें प्रस्तुत करने का अधिकार होता है जिन्हे लोऊफ- 
सभा आशिक या पूर्ण रूप में मानने या न मानने की अधिकारिणी होती है । 
यदि परिषद्‌ चौदह दिनों की उक्त कालावधि में कुछ भी नहीं करती तो घन- 
विधेयक दोनों सदर्नो द्वारा उसी रूप में पास हुआ सम्रका जाता है जिसमें कि 
बह लोक-सभा में पास हो चुका है | इस प्रकार घन विधेयकों के सम्बन्ध में 
वाल्तविक एवं प्रमावपूर्ण शक्ति लोक-सभा में ही विहित है। 


सविधान के अनुच्छेद ११० में धन विधेयककों की परिभाषा की गई है। 
इमके अनुसार कोई विधेयक, घन-विधेयक तभी समझा जायगा जबकि उसमें 
निम्नलिखित विषयो में से सत्त अयवा किसी एक से सम्बन्ध रखने वाले 
उपबन्ध सम्मिलित ही :-- 


( १ ) किसी कर का आरोपण ( [,7०87800 ), उन्मूलन (8७०॥४०४) 
परिहार (80ण88707), बदलना या विनियमन (8०8ए78४७००) $ 

( २ ) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा किसी ऋण को 
चुकाने का अ्रयवा भारत सरकार द्वारा लिये गए अथवा लिये जाने वालें 
किन्हीं वित्तीय श्राभार्गे से सम्बद्ध विधि के सशोधन करने का विनियमन ; 

( ३ ) भारत की सचित निधि ( 0058ण०0%&६०१ 7९८०१ ) अथवा 
आकस्मिक्ता--निधि ( 009078०8०9 फणायत ) को अभिरच्धा तया ऐसी 
किसी विधि में घन डालना या उसमें से निकालना ; 


( ४ ) भाग्त की संचित निधि में से धन का विनियोग (390709ए8607) 

(५ ) किसो व्यय को भारत की सचित-निधि पर भारित व्यय घोषित 
करना या ऐपे किसी व्यय को राशि को बढ़ाना , 

(६ ) भारत की सचित-निधि के या भारत के लोक-लेखे ( ?०७॥० 
#०००००७६४ ) के लिये धन प्राप्त करना या ऐसे घन की अभिरक्षा या 
निकासी करना या सघ॒ अ्रयवा राज्य के लेखाओो (4००००४४४) का परीक्षण 
(30१॥४) करना $ अयवा 

( ७ ) उक्त “१ से “६! तक में उल्निखित विषयो में से किसी का 
आनुपरगिक्न कोई विषय | 

अनुच्छेद ११० में यह भी स्पट कर दिया गया ह कि कोई विधेयक 
केवल इस काग्ण से घन-विधेयक न समझा जायगा कि वह जुर्मानों या 
अन्य अयंदण्डों के आरोपण का अयगा अनुज त्तियों ( [॥०७०००७३ ) के लिये 


झ६ ] [ शासन 
फीर्सो का अथवा कौ हुई सेवाओं के लिये फोर्सो को मॉगने या देने का 
उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कर को लगाने, बढ़ाने, कम करने, बदलने 
या विनियमन करने का उपबन्ध करता है [* 


यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक वन विधेयक है या नहीं तो 
उस पर लोक-समा के अध्यक्ष का निर्यय अन्तिम होगा। 

जब कोई घन-विधेयक लोक-सभा से पास होकर राज्य-परिष्द को भेजा 
जाता है ओर या जब दोनो सदनों से पास होने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति के 
सम्रक्षु उपस्थित किया जाता है, तब प्रत्येक धन-विवेयक पर, लोक-समा के 
अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण श्रद्धित रहेगा कि वह घन-विधेयक है । 


विधेयकों पर अनुमति : 


जब धन-+घेयक्र तथा साधारण विधेयक उपयुक्त विधि से दोनों सदनों 
में पास हो जाते हैं तब गष्टपति के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं और राष्ट्र- 
पति यह घोषित करता है कि वह विधेयक पर अनुमति देता हैया रोक 
लेता है। साधारण-विधेयकों को राष्ट्रपति अपनी सिफारिशों के साथ अथवा 
इस सन्देश के साथ दोर्ना सदनो को लौटा सकता है कि वे समस्त विधेयक 
पर अथवा उसके किसी विशेष उपबन्धों पर फिर से विचार करें और जब 
विवेयक इस प्रकार लौदा दिया गया हो तो ससद डस पर फिर से विचार 
करेगी | यदि ससद विधेयक पर पुनर्विचार करके उसे सशोवन-सहित या 
रहित पास कर देती है तो वह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित 
किया जायगा और इस वार राष्ट्रपति उस पर अपनी श्रनुमति नहीं रोक 
सकेगा [* यह उपबन्ध इसजिये किया गया है फि सष्ट्रपति जब आवश्यक 
सममे तब विवेयर्कों पर अनुमति रोककर ससद की नीति पर यथोचित 
नियन्त्रण कर सके | 

यह स्पष्ट है कि घन-सम्बन्धी विपयों पर न तो राज्य-परिषरद को और न 
राष्ट्रपति को द्वी पूर्ण अधिकार दिया गया है। अ्रन्य प्रजातात्रिक देशों कौ 
भॉति, भारत में भो जनता के प्रतिनिधि प्रथम सदन को वन-विधेयकों पर 
प्रभाव पूर्ण अधिकार मिला है। प्रथम सदन के सदस्य साधारण जनता में 
से चुन जात हैं । ग्रत उनको ही लोक-राजस्व के विनियमन का श्रथिकार दे 
देना उचित है | 
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' वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 

ग्रपिक वित्त-विवरण : 

वित्तीय-प्रक्रिया के प्रसग में यह उल्लेखनीय द कि हमारी, प्रणाली इस 
सम्बन्ध में बहुत कुछ इज्जलेण्ड की प्रणाली से मिल्लती-जुलती है। यद इस 
वाभपूर्ण घिद्धान्त पर आधारित है कि किसी कर के आरोपण अथवा लोक- 
एजस्व के विनियोग के प्रस्तावों के लिये कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व 
होना श्रावश्यक है। अतः यह उपबन्ध किया गया दे कि प्र॒त्येक वित्तीय बषु 
के बारे में छसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति मारत सरकार की उस 
वर्ष की प्राकलित प्रात्तियों (8597080०4 ०००७४४) और व्यय का विवरण 
रखवायेगा, जिसे संविधान में वार्षिक वित्त-विवरण” के नाम से पुकारा 
गया है। इस वार्पिक-वित्त-विवरण के व्यव के ग्राकलनों में (१) जो व्यय 
संविधान में भारत को साचित निधि ( 000४8०॥0४६७१ एणा0 ) पर भारित 
व्यय के रूप में वर्शित हों उनकी पूर्ति के लिये निर्धारित राशियाँ तथा 
( २) सचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्यापित” व्यय की पूर्ति के 
'लिये श्रापेक्षित राशियाँ अलग-अलग दिखलाई जायेंगी ओर राजस्-लेखे 
( 8७४८००७ 40००४४७ ) पर होने वाले व्यय का श्रन्य व्यय से भेद किया 
जायगा | 

निम्नलिखित व्यय, भारत की सचित-निधि पर भारित व्यय होगा :-- 


(१ ) राष्ट्रपति की उपलब्धियों ( ]780ण००६४ ) तथा भच्ते ओर उसके 
घद से सम्बन्धित अन्य व्यय | 

(२ ) राज्य-परियद्‌ के सभापति और उप-समार्पात तथा लोक-समभा के 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते । 


( ३ ) ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत- सरकार पर है, जिनके अन्तर्गत 
व्याज, विज्षेर-निधि-भार ( 8फरग्माणह एए5त (8०४ ) और मोचन-भार 
(छ8१९४०६०० 079878०8) तक उधार लेने ओर ऋण सेवा और ऋण-मोचन 
सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं । 


( ४ ) उच्चतम न्यायालय के न्यावाधीशों को या उनके वारे में दिये जाने 
चाले वेतन, भत्ते शरीर निनृत्ति वेतन; सघ न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके 
चारे में दिये जाने वाले निश्वत्त वेतन और जो उच्च न्यायालय भारत के किसी 
ओन के सम्बन्ध में क्षेत्रधिकार का प्रयोग करता है उसके न्यायाधीशों को या 
उनके चारे में दिये जाने वाले निद्वत्ति वेचन | 


॥ 


प्प्य ] [ शासन 


(५) मारत के नियत्रक-मदालेबा-परीक्षक ( 0०ण०ए६४णा७४ ब्पव 
4&70607 ७०४०:७ ) के या उसके बारे में दिये जाने वाले वेतन, भत्ते ओर 
निवृति वेतन । 

(६) किसी न्यायालय या मध्यस्य-न्यायाघिकरण  ( 4फाशिश 
गण ) के निणय, श्राज्ञप्ति ( 0907०9 ) या पचाट ( &छण्प्त ) के 
भुगतान के लिये श्रपेक्षित कोई राशियाँ । 

(७ ) भारतीय सविधान द्वारा श्रथत्रा ससद से विधि द्वारा इस प्रकार 
भारित घोषित किया गया अ्रन्य व्यय , उदाहरणार्थ रियासतों के नरेशों की 
घंशन तथा लोक-सेवा-आयोगों का व्यय इत्यादि इस मद में सम्मिलित है ।* 


सचित-निधि के उयय पर मतदान * 

भारत की सचित-निधि पर जो व्यय भारित है उससे सम्बन्धित प्राक्कलन 
ससद्‌ में मतदान के लिये नहीं रक्खे जार्येगे परन्तु उसके किसी भी सदन में उन 
प्राक्कलनों पर वाद-विवाद हो सकता है। यह उपबन्ध उचित ही किया गया 
है क्‍योंकि राज्य के अ्रत्यबावश्यक कार्यों के सम्पादन के लिये कुछ खर्चो को 
ससदीय मतदान से स्व॒तन्त्र रखना ही श्रावश्यक है । 

उक्त प्राक्कलरनों में से जितन अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक-सभा के 
समक्ष मोर्गों के रूप में रखे जायेंगे और लोक-सभा को यह शक्ति होगी कि वह 
किसी माँग को स्व्रीकार या अस्थीकार करे अथवा किसी माँग को, उससें' 
उल्लिबित राशि को कम करके, स्वीकार करे । 

अनुदान की माँगा के लिये र/प्ट्रपति की सिफारिश अ्रपेक्षित है। उसकी 
सिफारिश के साथ ही कोई मांग लोक-सभा में पेश की जा सकेगी |* 


विनियोग-विधेयक (99ए०7०फणथंा०7 57॥9) 


साधारणतः विनियोग नियम के अधीन धन निकालने के अतिरिक्त: 
भारत की सचित-निश्रि में से कोई व्यय नहीं किया जा सकता है|” उपयुक्त 
विधि के अनुसार जब अनुदान किये जा चुकेंगे तो यथा सभव शीघ्र लोक-सभा 
में एक विधेयक प्रस्तावित किया जायगा जिसमें ( १) मारत की तचित-निषि 
में से लोक-सभा द्वारा अनुदानों के व्यय तया ( २) सचित-निधि पर भारित,, 
किन्तु ससद के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से अनधिक, श्रन्य. 
व्यय की पूर्ति के लिये अ्रपेक्षित सब धनों के विनियोग का प्रस्ताव द्ोगा । 
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संसद | [।.. पह 


इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में ऐसा कोई सशोधन प्रत्यापित 
नहीं किया जा सकेगा जिसका प्रभाव अनुदान की राशि में फेर-फार करना, 
अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलना, अथवा सचित-निधि पर भारित व्यय 
की गशि में फेर-फार करना हो । कोई सशोघन ऐसे विधेयक के लिये प्रवेश्य 
(3&0:088709) है या नहीं इस सम्बन्ध में पीठा सीन (2०780० ?7७७078) 
का विनिश्वय अन्तिम होगा । 


८ ९ 
अनुपूरक, अपर या आधकाह अनुदान 
(5प्फणे०णाल्माच्ाए डैकतांप्चत्मली 07 5०९३३ 5ए४००) 


सविधान के निर्माताओं को इस संभावना का ज्ञान था कि किसी वर्ष में 
विनियोग-नियम में पास किये अनुदान उनसे सम्बन्धित व्यय पूर्ति के लिये 
अपरयात द्वो सकते हैं। श्रत- उन्होंने ऐसी आकस्मिकताओं के लिये भी 
उपबन्ध किये हैं । उदाहरणाय यदि -- 

( १ ) उक्त उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा अनुदान की 
गई राशि किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के 
लिये अपर्यात्त पाई जाती है और या उस वर्ष के वित्त-विवग्ण में अपेक्तित न 
की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक ( $प्फणेथाा०्गांणाए) या अपर (8009- 
४०७४) व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है ; या 

( २) किसी वित्तीय-बर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के 
लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति 
संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राककलित की गई राशि को 
दिल्लाने वाला दूसग विवरण रवबायेगा अथत्रा लोक-त्भा में ऐसी अधिकाहं 
के लिये मॉय उपध्यित क्गयेगा। ऐसे वितरण अथवा मॉग के लिये भी 
वद्दी प्रक्रि लागू होगी जैसी कि साधारण वार्पिक वित्त विवरण के लिगरे 
अपेक्षित है ।! 


लेखा अनुदान, ग्त्ययाजुदान, ओर अग्रादजुद्धन 
( (०४४५ ०० 4८०८००००६, ४०६०७ ०६ 0-०५४६ रद 
&8#&०९एधं०ा ० 6767६5 ) 
यह भी सभव है कि कसी समय सरकार को विनियोग-नियम पास होने 
डा ही कोई आवश्यक व्यय करना पड़े। अतः ससद को यह शक्ति दौर 
कि वह--- 
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(१ ) किसी वित्तीय्-वर्ष के भाग के लिये अनुमानित व्यय के बारे में 
किसी श्रनुदान को पेशगी दे सकेगी | 
'(२)जव किसी सेवा की महत्ता या श्रनिश्चित रूप के कारण माँग 
“वर्शित नहीं की जा सकती तब भारत के सम्पत्ति खोतों पर अप्रत्याशित मॉग 
को पूर्ति के लिये अनुदान दे सकेगी + और ४ 
( ३ ) किसी विचीय वर्ष की चालू-सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा 
कोई अ्पवाद-श्रनुदान कर सफ्रेगी । 


और ये अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये क्ये जायेंगे उनके लिये मारत 
की सचित-निधि में से घन निकालने की शक्ति सतद को होगी । 

इन अनुदारनों के सम्बन्ध में मी वही प्रक्रि[ लागू होगी जो साधारण 
वाषिक अनुदानों के लिये होना आवश्यक है।' 


साधारण प्रक्रिया 

अक्रिया के नियम : 

संविधान के उपचन्धों के अधीन रहते हुए, ससद का प्रत्येक सदन श्रपनी 
प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-सचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा । 
परन्तु जब तक इस प्रकार नियम नहीं बनाये जाते तब तक नये सविधान से 
टीक पहिले भारत-डोमिनयन के विधान-म्डल के थारे में जो प्रक्रिया के 
नियम और स्थायी श्रादेश प्रन्नतत थे, वे ही ऐसे रूपमेदों और श्रनुकूलनों के 
साथ जिन्हें राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक-तमभा का अध्यक्ष करे, ससद के 
सम्बन्ध में लायू होंगे । 


राष्ट्रपति भी, गज्य-परिषद्‌ के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से 
परामश करने के पश्चात्‌ दोनों सदनों की सयुक्त बैठक सम्बन्धी तथा उनमें 
पररुपर सचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। 


साधारणतः नियम उदच्च॒ की अवज्ञा नहीं कर सकेगा । बिच 
सम्बन्धी विषयों को छोड़ कर शेष अन्य सभी मामलों में दोनो सदनों को 
समान अधिकार इंगि | परन्तु दोनों सदर्नों की सयुक्त बैठकों में लोक सभा का 
अध्यक्ष पीठासीन होगा और यटि वह अनुपस्यित हो तो जिसका राष्ट्रपति 
द्वारा बनाये गये प्रक्रिया के नियमानुसार निर्घारण किया गया हो वह व्यक्त 
पीठासीन होगा [* 
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वित्तीय कार्य वो समय के अन्दर समाप्त करने के लिये ससद, विधि द्वारा, 
“क्सी वित्तीय विषय के अथवा सच्च्ति-वर्धि में से घन का विनियोग करने वाले 
विवेयक से, सर्म्बान्धत ससढ के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य-सचालन 
वनियमित कर सकेगी और यदि इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का उपबन्ध 
“किसी सदन द्वारा बनाये गए नियमों से श्रसगत होगा तो ऐशा उपबन्च 
अप्रभावी नहीं हो जायगा 


संसद की प्रक्रिया की भाषा : 

सविधान के अनुसार समठ का काये हिन्दी या अग्नेजी भाषा में 
“किया जायगा । परन्तु इस सम्बन्ध में पत्दह व की कालावधि के लिये अंग्रेजी 
भाषा के प्रयोग से सम्बन्धित उपबन्ध का कोई प्रमाव न पड़ेगा। दूसरे शब्दों 
आओ; याद उसद विधि द्वारा वोई शअ्रन्य प्रकार का उपबन्ध न करदे तो संविधान 
के आग्म्म से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की सम्राप्ति के पश्चात्‌ “या अग्नजी में” 
के शब्द लुप्त समझे जायेंगे ।* 

लेकिन हिन्दी अथवा अग्र जी भाषा के प्रयोग के उपवन्ध के होते हुए भी 
यथा त्यित राज्य-यरिषद्‌ का सभापति या लोक-समा का अध्यक्ष अथवा ऐसे 
रूप में काये करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिन्दी या अग्रेजी में 


अपने विचार पर्यात्त रूप से प्रकट नहीं कर सकता, अपनी मातृ-भाषा में सदन 
को सम्बोधित करने की आजा दे सकेगा ) 


संसद के अधिकार 
संध्द्‌ के चिमिन पहलुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ उसके अधिकागे 
पर मो हष्टिपात करना आवश्यक है। प्रजाताबिक राज्यों से तो व्यवस्थापिका- 
-मभाओं को ही ग्रघिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता 
हैं। अतः हमारे संविधान के स्चण्तिओं ने भी इस परम्परा की उपेक्षा नहीं 
की दे । भारतीय संसद के अ्रधिकारें का अध्ययन निम्नलिखित शीपकों के 
अन्तर्गत किया जा सक्तता है :-- 


(१?) नियस वनाने का अधिकार : 

संसद्‌ का मुझेय अधिकार नियम चनाना दै। संविधान की संघीय विधा- 
पिनी सूची में समाविष्य सभी विपयों पर ससद नियम दना सकती हैं। इसके 
अतिरिक्त, समयती विधायिनी सूची मे उल्लिखित विपयों पर नेयन बनाने का 
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सवप्रथम अ्रधिकार ससद को ही है। अवशिष्ट विधर्यों पर भी नियम बनाने का 
इसे पूर्ण अधिकार है। 


यही नहीं, ससद की विघायिनी शक्ति उन राज्यों तक भी विस्तृत है जो 
केन्द्र द्वार शासित हैं। सकटन्‍-कालीन परिस्थितियों में उसकी शक्तियोँ उन 
राज्यों तक विस्तृत हो सकती हैं जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति आपात्‌ की 
उद्घोषणा कर देगा | यह हम “ार्यपालिका? के अध्याय में बतला चुके हैं 
कि राष्ट्रपत्ति विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर समस्त देश के लिये आपात्‌ 
की उदघोषणा कर सकता है और ऐसी दशा में ससद राज्यों की विधायिनी 
सूची में दिये गए सभी विषयों पर नियम बना सकती है। परन्तु ऐसी 
परिस्थिति में बनाये गये नियम अभ्रधिक से अधिक आपात्‌ काल की समाप्ति 
के छ. महीने पश्चात्‌ तक प्रमावी रह सकेंगे । 


(२) प्रशासन सम्बन्धी अधिकार : 

ससद का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वाग होता है। अ्रतः यहः 
स्वामाविक है कि राज्य की नीति के सचालन का कार्य मार इसके ऊपर रहे | 
देश की प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में ससद विशेष नीति निर्धारित करती 
है और कार्यपालिका को उस नीति को कार्यान्वित करने का आदेश देती 
है परन्तु केबल इसी से ससद का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता । उसका 
यह भी कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका के कार्यों पर नियन्त्रण रक्‍खे जिससे? 
कार्यपालिका को श्रपनी मनमानी करने का अ्रवसर न मिले । यह नियन्त्रण 
कई प्रकार से किया जाता ह--प्रश्नों द्वारा, प्रस्तावों द्वारा, एड जान॑मैन्ट 
मोश्ना द्वारा अ्रविश्वास के प्रस्ताव तथा नीति की आलोचना द्वारा । 


सब प्रथम स्थान नियत्रण के शार््रों में प्रश्न पूछने का है। प्रत्येक सदन 
की बैठक का कार्य साधारणत. प्रश्न पूछुने के साथ आरम्भ होता है। मन्त्रियोंत 
से ससद के सदस्य प्रशासन-सम्बन्धी प्रश्न पूछुत हैं और इस कार्य के लिये: 
योड्डा-्बहुत सयय अश्रवश्य निश्चित रक्खा जाता है। इन प्रश्नों को पूछने के 
कई श्रमिप्राय होते हैं | कभी सदस्य अपनी या जनता की राज्य के प्रति जान- 
कारी के लिये प्रश्न पूछते हैं । कमी जनता के क्ष्टो को दूर करने के प्रयोजन 
से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों द्वारा राय का ध्यान इन कष्टों की ओर 
आकर्षित किया जाता है परन्तु यह स्मरण रहे कि कोई नया प्रश्न एकाएक 
ससद के किसी सदन में नहीं पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने वाले सदस्य, 
को पहले से इसकी सूचना देनी होती है। कारण यह है कि मतन्रियों को- 
प्रश्नों का उत्तर तैयार करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता होती है । 


संद॒ ] [देर 


गयः प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर कुछ ऑक्ड़ों से सम्बन्धित दोता है और 
न्‍त्री से यह ग्ाशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक घटना को व्यौरेवार 
गद्‌ रख सके क्योंकि ऐसा करना एक साधारण मनुष्य के लिये भी असमव 
१ । इसके अ्रतिरिक्त,ब्कुछ प्रश्नों का उचर देने के लिये मंत्री को दूसरे राज- 
विभागों से सूचना मेंगानी पड़ती है और उसके लिये भी समय की आवश्यकता 
देती दै। अतः यह नियम दे कि प्रश्न पूछुन वाला सदस्य कुछ समय पूर्व 
अपने प्रश्न की यंचना दे देता है। परन्तु उत्तर का स्पष्टीकरण करने के लिये 
सस्तद के सदृध्य अनुपूग्क-प्रश्न (६ए9969०7/०7ए 07०5६008) बिना पहले से 
चना दिये द्वी पूछु सकते दें । 

प्रश्न पूछुने की क्रिया से मत्रि-मडल्ल पर बहुत कुछ नियत्रण रहता है । 
मन्रियों को सदा यह सतर्कता बनी रहती है कि सदन में प्रश्नों द्वारा हर समय 
गें उनकी अनुचित नीति अथवा असावधानी की आलोचना हो सकती 
है | अतः वे ऐसे काये करने से श्रलग रहने का प्रयत्न करते हैं जिनके लिये 
उन्हें सदन में असन्तोषजनक प्रश्नोत्तर न देने पड़े । प्रश्नों द्वारा ससद को 
कार्यपालिका की नीति पर नियंत्रण ग्खने का एक प्रभागपूर्ण साधन मिल 
जाता है । 

प्रश्नों के अतिरिक्त, प्रस्ताव भी कार्यपालिका पर नियन्त्रण के साधनों में 
एक विशेष महत्व रखते है। प्रस्ताव का प्रयोजन कायपालिका से किसी काय 
को करने के लिये कहना होता है जबकि प्रश्न बहुघा राज्य-कार्यो' की जानकारी 
के लिये किये जाते हैं । प्रश्नों की भाँति प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करने से पूव 
सूचना देने की आवश्यकता होती दै। इन प्रस्तावों पर ससद में वाद-विवाद हो 
सकता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि कार्यपालिका इन प्रस्तावों को पास 
होने पर भी मानने के लिये वाध्य दो | उसे अधिकार है कि वह आंशिक या 


गे में इन प्रस्तावों का पालन करे लेकिन साधारणतः वह इन्हें ठुकराती 
न 


कभी-कभी ससद में ऐसी मॉग का ग्रत्ताव लाया जाता है कि साधारण 
प्रक्रिय को छोड़कर किसी महत्वपूर्ण घटना या विषय पर वाद-विवाद किया 
जाय | इस प्रकार साधारण कार्यवाही को स्थगित कर देने के सत्ताव का 
अग्रजी में “एड जानमैण्ट मोशन” कहते हैं । परन्तु यह प्रस्ताव किसी महत्व- 
पूझूं घटना या विषय के प्रठ्य में दी पेश किया जाता है | अतः पहले यह देखा 
जाता ई कि घटना या विषय महत्वपूर्ण है या नहीं और इसका निर्णय राज्य- 
परिषद्‌ का समापति अथवा लोकसभा का अ्रथ्यक्ष करता है। यदि उसकी 
- सम्मृति में ऐसा कोई प्रस्ताव आवश्यक अयवा अनुचित होता है तो वह उे 


६४ ] [. शासन 


पेश होने से रोक देता है। व्यवहार में, मन्त्रिगण प्राय ऐेए प्रस्तावों में श्रड़चना 
नहीं डालते क्‍यों कि किसी विपय पर वाद-विवाद को गेकने से सत्द के सदस्यों 
पर अन्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वाद-बिवाद हो जाने पर वे उसे वदाने का 
प्रयत्न करते हैं ताकि जो समय उस वाद-विवाद के लिये निर्धारित किया गया 
है वह सुगमतापूव॒क व्यतीत हो जाय और कोई प्रस्ताव पास न होने पावे, 
क्योंकि यह मन्त्रिमएठल की निन्‍दा समझी जाती है। 

अविश्वास क प्रत्ताव द्वाग भी ससद प्रशासन पर प्रमावपूर्ण नियल्णः 
रखने में सफल होती है । जब कभी ससद का यह समाधान हो जाये कि जनमत 
मत्रि-मए्डल की नीति के विरुद्ध हो गया है और ससद्‌ न कि मन्त्रिमएडल 
जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वह मन्त्रि-मए्डल के विदुद्ध 
अविश्यास का प्रस्ताव पास कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप मन्त्रियों को 
त्याग-पत्र दे देने पड़ते है। परन्तु यह स्मरण रहे कि ऐसे प्रस्ताव को पास करन 
के लिये ससठ को एक निश्चित सख्या में मतदान करना पड़ता है श्ौर यह 
कभी-कभी ही ससद के समक्ष लाये जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त, समद में राज्य की नीति पर वाद-विवाद करके भी मन्त्रि- 
मण्डल पर नियन्त्रण रखा जाता है। विरोधी दल मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धाग्ति 
नीति की श्रालोचना करता है परन्तु जिस दल के हाथ मे राज्य सत्ता होती 
है उसके सदस्य ससद में अपनी नीति की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। 


राजस्व तथा वित्त सम्बन्धी अधिकार - 

प्रायः सभी प्रजातात्रिक गज्ष्यों में राजस्व तथा वित्त के विनियमन का 
अधिकार जनता के प्रतिनिधियो को होता है। हमारे सविधान में भी ससद 
के इस अधिकार को सुरक्षित रखा गया है| अतः जैसा कि ऊपर बतलाया 
जा चुका है देश में किसी कर के श्रारोपण के लिये ससद की अ्रनुर्मात 
आवश्यक होती है श्रौर लोक-राजस्व में से व्यय भी वहघा उसकी स्वीकृति 
से ही होता है । वास्तव मे घन सम्बन्धी-शक्ति रखने बाला हो 
वास्तविक शक्ति का अधिकारी होता है और इस हटि स उसद के हाथ 
में ही वास्तविक राज्य शक्ति होती हैँ। परन्तु क्योंकि मत्रि-मण्डल ससद 
में से वहमत पर आधारित होता है, वही राष्ट्र की समस्त घन-शशि के 
व्यय का अधिकारी होता है और बहुमत के वल पर जिस प्रकार आय-व्यय, 
करना चादता है, कर लेता है | घन-विधेयक मत्रि-मण्डल द्वारा ही ससद्‌ 
मे प्रत्तुत क्ये जाते दे। लेकिन मत्रि-मण्डल की यह शक्ति प्रजातान्रिक 
राज्यों की परम्पराश्रों पर आधारित है और इस कारण इसप्रे ससद के 
वित्त सम्बन्धी श्रविकारों में वाघा नहीं पड़ती है | 


संसद ] [ ६४५ - 


संविधान में संशोधन करने का अधिकार : 

सव्रिधान को स्थायी तथा राष्ट्र की इृंद्धि के अनुकूल बनाये रखने के 
लिये सप्द को उसमें सशोधन करने का अधिकार दिया गया है| तसार 
का प्रत्येक राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता है | इसलिये यह श्रावश्यक् 
है कि उसके साथ-साथ ही सविधान में परिवर्तन होते रहें और यह भी 
आवश्यक है कि जनता के प्रतिनिधियों को इसका अधिकार दिया जाय | 
ग्रत- हमारे सविधान में यह उपबन्ध क्या गया है कि ससद के कसी भी सदन 
में सशोवन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा | परन्तु संविधान के सभी अर्गों 
पर ससद को सशोवन प्रस्थापित करने का अधिकार नहीं है। गणष्ट्रपति, 
गय्यों की विधायिनी सूची, तथा न्‍्यायपालिकाशो के अ्रधिकार के सम्बन्ध में 
ससद स्वयं सशोधन नहीं कर सकेंगी | यह प्रतिवन्ध वास्तव में उचित ही दे 
क्योंकि इन में से किसी पर सशोवन करके ससद राज्य के तथात्मक स्वरूप 
को बढठल सकती थी। इनके अतिरिक्त, अन्य विषयों में सखद्‌ सरलतापूर्वक 
सशोघन कर सकती है । 
ससद से वाद-विवाद पर निब॑न्धन 

वैसे तो ससद के सदध्यो को प्रक्रिया के नियर्मों के अवीन सदन में बोलने 
की पूरी स्वतन्त्रता है और उन्हें यद विशेषाधिकार प्राप्त है कि ससद में 
अथवा उसकी किसी समिति में कद्दी हुई किसी बात अथवा दिये हुए. किसी 
मद के विषप में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाद्दी न चल 
सकेगी तथापि यह उपचन्धित है कि वे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य- 
पालन में किये गए आचरण के विप्रय में चर्चा नहीं करेंगी । इस सम्बन्ध 
में उन्हे केवल यह अधिकार हे कि वे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 
के किसी न्यायाधीश को सविधान में उपचन्धित रीति से हटान की प्रार्थना 
करने वाले समनिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रत्ताव पर चर्चा कर 


सकेंगे | न्यायाधीशों को ससद के नियन्त्रण से मुक्त रखने के लिये यह उपवन्ध: 
उचित ही है। 


अध्याय १२ 
न्यायपालिका 


न्यायपालिका का स्वरूप : 

सघ शासन की तीसरी शाखा न्याय-विमाग है जो न्यायालयों से बनी हुईं 
है। इसका काम सघ के कानूनों की व्यवस्था करना और श्रर्थ लगाना, संघ 
तथा विविध राज्यों के बीच विवादों में निरशंय करना, नागरिकों के विवादों 
में अपीलों का निणंय करना और श्रावश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को परामर्श 
देना है। 


जैसाकि हम इस सविधान कौ विशेषताओं के प्रसग में बतला चुके हैं, 
भारत में श्रमेरिका की मॉँति दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई दे । 
यहाँ के नागरिकों को केवल सघ॒ की इकहरी नागरिकता प्राप्त है। श्रत. यह 
झावश्यक नहीं सम्रका गया है कि संघीय न्यायालयों के श्रतिरिक्त अ्रन्य 
न्यायालयों की स्थापना की जाये। इसके विपरीत्त, उच्चतम न्यायालय को ही 
भारत-सज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर देख-रेख का श्रधिकार दिया गया है । 
दूसरे शब्दों में, अमेरिका की भाँति मारत में राज्यों तथा संघ के नियर्मी की 
व्यवस्था के लिए प्रथक-प्रथक न्यायालय स्थापित नहीं किये गये हैँ | बह्ोँ पर 
संघीय न्यायालय राज्यों के न्यायालयों के दीच पच का काय करते हैं । परन्तु 
भारत में समस्त राज्यों के न्यायाज्ञय उच्चतम न्यायालय के अधीन हैँ और उसक 
आदेशो का हो पालन करते हैं। अमेरिका में सघीय नियम की व्यवस्या करने 
वाले न्यायालय पृथक्‌ हैं. परन्तु मारत में सभी न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के 
अधीन संघीय तथा राय्य के नियर्मी की व्यवस्था एक साथ करते हैँ। सम्भवतः 
नये सविधान में न्याय विभाग की ऐसी रचना इससे ठीक पहिले की परम्परा 
से प्रभावित हुई है। मारत-शासन-श्रधिनियम सन्‌ १६३५ क अ्रन्तर्गत भी 
सघौय न्यायालय देश के अन्य न्यायालयों से ऊपर था और सघ की इकाइयों 
के लिए एथक्‌ न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई यी [ 
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तव्यायपालिका की आवश्यकता : ॥ं 


संघीय राज्य में एक स्वतन्त्र न्याय-विभाग की अ्रत्यन्त आ्रावश्यकता होती 
रे | ऐसी शासन-प्रणाली संघ तथा राज्यों के बीच सन्धि तथा विधायिनी विषयों 
के वितरण पर आधारित होती है। अ्रतः दर समय यह सम्भावना रहती दे कि 
सघ तथा राज्यों के बीच अ्रयवा राज्यों में परस्पर कोई भेद-भाव पेदा हो जाये । 
इन भेद-भावों को निक्‍्टाने के लिये एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना 
आवश्यक होती है। संघीय न्यायपालिका सचिधान के उपबन्धों तथा अ्रन्य 
सघोय नियमों का श्रथ लगाती है और राज्यों के बीच पारव्परिक कार्य-्षेत्र के 
सम्बन्ध में ऋगड़ों का निबटारा करती है। इसके अतिरिक्त, संविधान द्वारा 
प्रद्त जनता के मुलन्ञ्मधिकार्स की रक्ता करने तथा सविधान का संरक्षण करने 
का भार भी इसो के ऊपर होता है। जिन सविधानों में जनता के मूल- 
अधिकारों का उल्लेख किया जाता है और उनको वास्तविक रूप में प्रजा को 
देने की इच्छा होती है। वहाँ व्यवस्था पिका एवं कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त 
एक न्यायपालिका की स्थापना अवश्य की जाती है) हमारे सविधान में भी 
न्यायपालिका को जनता के मूल-अधिकारों की रक्षा करने का कत्तंव्य सॉपा 
गया है। विभिन्न आदेशों तथा लेखों को निकालने की शक्ति से यह भारतीय 
नागरिकों की स्वतन्त्रता का सरक्षण करती है। 


उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 
न्यायाधीशों की संख्या : 


सविधान में उल्लिखित है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा । 
यह एक न्यागाधिपति (00968 77४४००) तथा सात से अधिक न्यायाघीशों 
से मिलकर बनेगा । किन्तु सतद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा उनकी 
अधिक तख्या निर्धारित कर सकेगी । 
न्यायावीशों की नियुक्ति 

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हम्ताक्षुर ओर सुद्रा सहित अधि- 
पत्र (ज़ू५:7४०४) द्वारा करेगा | दस कार्य में वह उच्चतम न्यायालय के तथा राषज्यों 
के उच्च न्यावालया के न्ययावीशो त परामश करेगा परन्तु केवल ऐसे न्यायालयों 
के न्यागाधोशों से हो राय लेगा जिन्हें दद इस प्रयोजन के लिये उचित समझे | 
इस प्रक्ञार नियुक्त हुआ न्वायाघोश पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तऊ अपने 


पद पर स्टेगा | इस विषय में यह स्मग्णीय है कि नुझख्य न्यावाधिपति के अतिरिक्त 
| 


# ॥ 


| 
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अन्य किसी न्यायाधोश को नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत के मुखय न्‍्यायाघिपति 
से सदा परामर्श किया जायेगा।* 
नियुक्ति के लिये योग्यताएँ : 

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए. कोई व्यक्ति 
तब तक अरई न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा 
(१) किसी उच्च न्यायालय का श्रयवा ऐसे दो या अ्रधिक न्यायालयों का 
लगातार कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाघीश न रह चुका हो, श्रथवा 
(२) किसी उच्च न्यायालय का, श्रथवा ऐसे दो या अभ्रधिक न्यायालर्या का 
लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता (8१४००७६०) न रह खुका हो » 
अथवा (३) राष्ट्रपति की राय में पारगत विधिवेत्ता न दो । खण्ड (२) के 
प्रयोजन के लिये अधिवक्ता रहने की कालावधि में वह कालावधि भी सम्मिलित' 
होगी जिसमें कि उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात्‌ भिला न्यायाधीश के: 
पद से ऊपर का कोई न्यायिक पद घारण किया होगा | 
शपथग्रहण 

न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दो जाने पर, प्रत्येक व्यक्ति अपने पद एहण 
करने से पहिले राष्ट्रपति के समत्त शपथ लेगा कि वह विधि द्वारा स्थापित 
भारत के सविधघान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और शअ्रद्धापूवंक अपनी 
सह्दी योग्यता, शान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्तुपात 
अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा तथा संविधान और विधियों की मादा 
बनाये रक्खेगा । राष्ट्रपति यदि चाहे तो किती श्रन्य व्यक्ति को न्यायाधीश से 
यह शपय या प्रतिशा लेने के लिए, नियुक्त कर सकता है ।* 
वेतन इत्यादि 

उच्चतम न्यायालय के न्यायाघीशों को ऐसे वेनत दिये जायेंगे जैसे कि: 
सविघान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं अ्रथात्‌ उन्हें वास्तविक सेवा में 
बिताये गए समय के लिये प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन दिया ज्ञायेगा [ 

(क) मुख्य न्यायाघिपति * ४ *४,०००) रुपया 

(व) कोई अन्य न्यायाधीश ४,०००) रुपया 

परन्तु यदि न्यायावीश को नियुक्ति के समय भारत सरकार की अ्रथवा उत्तर 


पूव॑वर्ती सरकार्रो में से किसो को अथवा राज्य सरकार कीया उसकी पूर्वपर्ता 
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किसी सरकार्रों में से किसी की पहले की गई सेवा के बारे में ( नियोग्यता या 
क्षत-पेन्शन के श्रतिरिक्त ) कोई निदव्वत्त-नेतन मिलता हो तो उच्चतम न्यायालय 
के बारे में सेवा के लिये उसके वेतन में से निदृत्तिचेतनत की बह राशि 
घंठादी जायगी | 

वेतन के श्रतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाघोश को, बिना 
किराया दिये, पदावास के उपयोग का अ्रधिकार होगा | उसे भारत राज्य-्त्ेत्र 
में अपने कर्त्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गए व्ययों बको पूर्ति के लिये 
ऐसे भत्ते दिये जायेंगे तथा यात्रा-सम्बन्धी ऐसी सुत्रिधायें दो जाएँगी जैसी कि 
समय-समय पर राष्ट्रपति निधोरित करेगा | 

प्रत्येक न्‍्यायाघीश को ऐसे विशेषाधिकारों का और अ्नुपस्यिति, छुट्टी तया 
निवृत्ति-वेतन के सम्बन्ध में ऐसे श्रधिकारों का हक होगा जेसे कि ससद विधि 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे परन्तु नियुक्ति के पश्चात्‌ इन विषर्यो में 
न्यायाधीशों के लिये अलाभकारी कोई पखितंन नहीं किया जायगा | 
प्रतिवनन्‍्ध : 

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर अपने पद के सम्बन्ध में एक 
प्रतिबन्ध भी लगाया गया है | वह यह है कि जो व्यक्ति इस पद को घारण कर 
चुका है वह भारत राज्य क्षेत्र के भोतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी 
के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकेगा * 
पद-त्याग : 

कोई न्यायाघीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वांग 
अपने पद को त्याग सकेगा | परन्तु यह ज्ञातव्य दे कि यद्रपि न्‍्यायावीश्शों को 
स्वतः पद त्याग करने को स्वतन्त्रता दी गई है, उन्हें आ्रासानी से पदच्युत नहीं 
किया जा सक्केगा | उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपन पद से तब 
तक न हटाया जायेगा, जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असबर्थता के कारण 
राष्ट्रति ने इसके लिये आदेश न दे दिया हो और राष्ट्रपति ऐसा आदेश: 
तभी देगा जब कि सठद के दोनों उदन एक ही सत्र में कम से कम दो तिहाई 
बहुमत द्वारा समथित समप्तावेदन उसके समक्ष रखें | इस उपबन्ध द्वारा उच्चतम 
« न्यायालय को बड़ी दृद तक कार्यपालिका से स्॒तन्त्र रखने का प्रयत्न किया 
गया दे । पसतु संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार किसी समावेदन के: 
सष्यूपति के समत्त रखे जाने की तथा न्यायाघीरा के कदाचार या अस्मर्थता 
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के अनुसधान तथा छिद्ध करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर 
सफ्रेगी | हु 
स्थान एवं अभिलेख-न्यायालय सम्बन्धी-अधिकार : 

उच्चतम न्यायालय दिल्‍ली में श्रथत्रा ऐसे श्रन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें 
भारत का न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियुक्त करे, 
चैंठेगा । वह अश्रमिलेख न्यायालय (00०५७ ०६ ७७००:१) होगा अर्थात्‌ उसमें की 
हुई सब कार्यवाहियों प्रमाणित मानी जायेंगी और उसे श्रपमान के लिये ठण्ड 
देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियों होंगी ।३ 


कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति * 

जब भारत के न्यायाघिपति का पद रिक्त हो अथवा जब सुरूय न्यायाषि- 
पति अ्रनुपत्थिति या श्रन्य कारण से अपने पद के कत्त व्यों का पालन करने में 
असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाघीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्ररति 
उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कत्त व्यों का पान करेगा ।* 


त्दर्थ (86 प्र॒०0) न्यायाधीशों की नियुक्ति 

यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिये 
आवश्यक सख्या में न्‍न्यायाघीश उपस्थित न हीं तो मुख्य न्यायाधिपति किसी 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायालय की बैठकों में इतनी कालावधि के 
जलिये जितनी आवश्यक हो, तदथ न्यायाप्रीश के रूप में उपस्थित रहने के लिये 
ग्रायथना कर सम्लेगा । परन्तु यह स्मरण रहे कि न्यात्राधिपति इस सम्बन्ध 
में राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति तथा सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति 
के परामशे से कार्य करेगा और ऐपवे न्यथाधीश को तद्थ न्यायाधीश के रूप 
में उपस्थित रहने के लिये नामोदिष्ट (709887809) करेगा जो उचद्चनम 
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये यथारीति योग्य हो । 

इस प्रकार नामोदिष्य न्यायाधीश का यह कत्त व्य होगा कि वह अ्रपने 
पद के अन्य कत्तंव्यों पर पूर्ववर्तिता (?7०४५४) देकर उच्चतम न्यायालय की 
बैठकों में उस समय तक जिसके लिये उसकी श्रावश्यकता है, उपस्थित हो और 
डूस पद पर कार्य करते हुए उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सब 
अधिकार, शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे [९ 
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सेवा-निवृत्त (267४४0४०१) न्यायाधीशों की नियुक्ति 

भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी सम्रय भी राष्ट्रपति को पूर्व सम्ति से 
किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फैडरल न्यायालय के न्‍्यायावीश 
का पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने 
और काय॑ करने की प्राथेना कर सकेगा | इस प्रकार प्राथित व्यक्ति को, यदि 
वह उच्चतम न्यायालय में वैठता और काये करता है, ऐसे भत्ते दिये जायेंगे 
जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे और उसे उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाघोश के सब ज्षेत्राघिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का हक होगा 
पग््तु वह अन्यथा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न समझता जायेगा ।* 
पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय : 

उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों और ठेवकों की नियुक्तियाँ मुख्य 
न्यायाधिप्ति या उसके द्वारा निर्देशित उस स्यायालय का अन्य न्यायाघीश या 
पदाधिकारी करेगा ।.परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अ्रपेज्ञा कर सकेगा कि 
ऐसे व्यक्ति को जो पढिले ही न्यायालय में लगा हुग्रा नहीं है न्यायालय से 
सम्बन्धित किसी पद पर, संघ-लोक-सेवा श्रायोग (0707 एप्रशशा6 967एं09 
0097/४»०४) से परामश किये बिना नियुक्त न किया जायेगा | 

इन पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्ते ऐसी होगी जेसी कि 
मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये अधिकृत उठ 
न्यायालय का कोई न्यायाधीश जा पदाधिकारी नियर्मो द्वारा विहित करे। 
परन्तु ऐसे नियमों के लिये, यदि वह वेतनी, भक्तों, छुट्टी या निश्चत्ति वेतन से 
सम्बन्धित हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी । 

उच्चतम न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिसमें न्यायालयों के पदाधिकारियों 
ओर सेवकों को या उनके बारे में दिये जाने वाले सब वेतन, भ्ते और निउत्त- 
बैतन भी हंगि, भारत की सचित निधि में से लिये जायेंगे और न्यायालब द्वारा 
ली गई फोर्स तथा अन्य घन उस निधि का भाग होंगी [* 
कार्य, शक्तियाँ और अधिकार 

उद्यतम न्यायालय के कार्यों का क्षेत्र उतकी शक्तियों और श्रधिकारों का 
ज्षेत्र है | दूमरे शब्दों में, दम उसके क्षेत्राधकार पर हृष्टिपात करके उसके 
कार्यक्षेत्र को मान सकते हेँ। उच्चतम न्यायालय को प्रारम्मर और अपीलीय 
दोनों तरद का ज्षञेत्राघिकार प्रात है। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 
यह संविधान के उपचन्धों के निर्वाचन द्वारा सब तथा राज्यों और राज्ष्यों के 
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चौच परस्पर विवादों का निर्णय करता है और अ्रपीलीय क्षेत्राधिकार द्वाग 
यह राज्यों के उच्च न्यायालयों एव श्रन्य न्यायालयों से अपीले सुनता है। अपन 
प्रारम्भिक क्षेत्राषिकार के अन्तर्गत हो यह मूल अधिकारों के संरक्षण के लिये 
आदेश एब लेख इत्यादि जारी करता है। 


आरम्भिक क्षेत्राधिकार : 


उच्चतम न्यायालय का प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार उन विवादों में होगा जिनमें 
कि विगेधी पक्तु निम्नलिखित हाँ :-- 


( १ ) भारत सरकार और एक या अधिक राज्य ; 

( २) एक ओर मारत-सरकार तथा कई एक राज्य या अधिक राज्य 
और दूसरी और एक या अधिक राज्य ; या 

( ३ ) दो या श्रधिक राज्य | 

ऐसे विवाद विधि श्रयवो तथ्य के प्रश्नों (वुए०8४४०० ० )9ज 07 8०४) 
दोनों से सम्बन्धित हो सकते हैं, परन्तु यह आवश्यक है कि उभके निर्णय पर 
किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्मर हो । यह मी ज्ञातव्य है 
कि इस प्रकार का प्रारमस्मिक क्षेत्राधिकार भारत में उच्चतम न्यायालय के 
अतिरिक्त किसी श्रन्य न्यायालय को नहीं होगा। 

परन्तु उच्चतम न्यायालय के प्रारम्मिक क्षेत्राधकार का विस्तार उन विवार्दों 
पर नहीं होगा-- 

( १ ) जिनका सम्बन्ध “ख? वर्ग के राज्य से हो और जो ऐसी सधि, करार 
प्रसविदा (007079760), वचन-बंच, सनद या लिखित के उपबन्धों से पैदा हुण 
हों जो सविघान के प्रारम्म से पढिले की गई या निष्पादित थीं और या सवि- 
थान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवर्तन में हैं या रख ली गई हैं। और 

(२ ) जिनमें एक पक्ष राज्य है और विवाद ऐसी सधि, करार, प्रसविदा, 
वचन-बघ, सनद या लिखित के उपबन्धों हे उत्पन्न हुआ है जिसमें यह उल्लि- 
'खित है कि ऐसे विवाद पर उच्चतम न्यायालय का प्रारभ्मिक क्षे त्राधिकार विस्तृत 
ने होगा ।* 

सक्षेप में, यह प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार उन विवादों पर नहीं होगा जो 'ख? 
वर्भ के राज्यों से सम्बन्धित किसी ऐसी सनद इत्यादि से उत्पन्न हुए हैं जो 
संविधान ग्रारम्म से पहिले या ण्श्चात्‌ मान्य हैं और जो विवाद ऐसी सनद्‌ 
इत्यादि के उपच्रस्धों से उत्पन्न हुए हैं. जिनमे यह उपचन्धित हैं कि ऐसा विवाद 
डब्ब॒तम न्यायाज्ञय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आयगा | 
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अपीलीय क्षेत्राधिकार : 

प्रारम्मिक ज्षेत्राधिकार के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय को राज्यों के उच्च 
न्यायालयों एवं श्रनन्‍्य न्यायाधिकारियों ( प्रष्मःण्ण४४8 ) से अपील सुनने का 
अधिकार है। इस ज्षेत्राधिकार के तीन स्वरूप हं--सविघान के निर्वाचन से 
सम्बन्धित विषयों में अ्रपीर्ले सुनने का अधिकार, व्यवहारूविष्रयों (5) के 
बारे में अ्पीलीय क्षेत्राघिकार और दरड-विषयों (08४७) में च्षेत्राधिकार | 
इनमें से प्रथम शीर्षक के अन्तर्गत व्यवहारिक तथा दाण्डिक आदि सभी ऐसे 
विषय सम्मिलित हैं जिनमें सविधान के उपवन्धों का निर्वेचन श्रपेक्षित है। 


(१) संविधान के निवचन के विषयों में अपीलीय ज्षेत्राधिकार : 

उच्चतम न्यायालय में मारत राज्य-क्षेत्र के किसी भी ऐसे निर्णय, आशसि 
या अन्तिम आदेश की अपील द्वो सकेगी जिसमें संविधान के निरवेचन का कोई 
साखान विधि-प्रश्न अन्तग्न स्त हो, चाहे वह निर्णय इत्यादि व्यवहार-विषयके 
हो या दाहिक अथवा श्रन्य कार्यवाही में दिया गया हो। परन्तु ऐसी अपील 
के लिये उच्च न्याथालय का यह प्रमाण आवश्यक है कि उस मामले में सविधान 
के निर्ववन का कोई साखान विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । 


यदि- किसी मामले में उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण देने को मना करदे 
परन्तु उच्चतम न्यायालय को यह समाधान हो जाये कि उसमें संविधान के 
निर्वेवन का साखान प्रश्न अन्तग्रेस्त है तो भी वह उसके निर्णय, आशत्ति या 
अन्तिम आ्रादेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकता है। 

जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र या उच्चतम न्यायालय द्वारा 
ऐसी विशेष इजाजत दे दोगइई हो वहाँ मामले में कोई पतक्त ऐसे किसी पूर्वोक्त 
प्रश्न के अशुद्ध निणुय हो जाने के आधार पर, तथा उच्चतम न्यायालय की 
इजाजत से श्रन्य किसी आ्राघार पर, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा |” 
(२) व्यवहार विपयो में अपीलीय त्षेशत्राधिकार : ४ 

मास्तनर्यन्लेंत्र के उच्च-न्यायालय की व्यवहार-कार्यवाहो में के किसी 


निर्णय, श्राशप्ति वा अन्तिम ग्रादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी 
यदि उच्च न्यायात्षय यह प्रमाणित करे :-- 


( १ ) कि विवाद-विपय को राशि या मूल्य प्रयम बार के न्यायालय में 


बोस इजार दपये से कम न थी ओर अपीलगत विवाद में मी उससे कम 
नहीं है, 
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(२) कि निर्णय, श्रष्टति या श्रन्तिम आदेश में उतनी राशि या मूल्य 
की सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई दावा या प्रश्न प्रत्यज्ञ या परोक्ष रूप से 
अन्तर्ग्रस्त है, या 

(३ ) कि मामला उच्चतम-स्यायालय मे अपील के लायक है । 

इसके अतिरिक्त; उच्चतम न्यायालय में व्यवहार-विधषयक्र उस मामले की भी 
अपील हो सकती है जिसमें कि अपीलकृत निर्णय, आशतप्ति या अ्रन्तिम आदेश 
नीचे के न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता है श्रौर उच्च न्यायालय यह 
प्रमाणित कर देता है कि उसमें कोई सारवान विधि-प्रश्न श्रन्तग्रेस्त है | परन्तु, 
ऐसा मामला उक्त खए्ढ (३) में वर्णित मामले से भिन्न होगा । 

(३) दण्ड-विषयों में क्षेत्राधिकार : 

उच्च-न्यायालय द्वारा किसी दड-कार्यवाही में दिये हुए किसी भी निर्णय, 
अन्तिम आदेश या दण्डादेश की अ्रपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी, यदि 

(१ ) उस उच्च-न्यायालय ने श्रपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की 
विमुक्ति (8०००४४७/) के श्रादेश को उलट दिया है श्रौर उसे म्त्यु-दण्डादेशः 
दिया है , या 

(२) उस ठच्च-न्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय के किसी मामले को 
जाँच के लिये अपने पास मगा लिया है और ऐसी जाँच में अभियुक्त व्यक्ति को 
सिद्ध-दोष ठदराया है ओर मृत्यु-दर्डादेश दिया है , या 

( ३ ) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय 
में श्रपील किये जाने योग्य है | 9 

सविधान में दाश्डिक-विषयों में उच्चतम-त्यायालय के श्रपीलीय क्षेत्राघिकार 
को विस्तृत करने का उपचन्ध भी किया गया है। इसके अनुसार ससद ऐसे 
निबम बना सकती है जिनके अनुसार उच्चतम न्यायालय को किसी उच्च-न्याया- 
लय के निर्णय, अन्तिम आदेश या दण्डादेश की श्रपील लेने और सुनने की 
आर भी अधिक शक्ति मिल जाय | परल्तु यह शक्ति ऐसी शर्तों और परि- 
सीमाओं के अधीन रहेगी जैसी कि ससद द्वारा निर्मित नियम में उल्लिखित 
होंगी ।? 
अपील के लिये विशेष इजाजत 

उच्चतम न्यायालय को अपील के लिये विशेष इजाजत्त देने का भी अ्रधि- 
कार है अर्थात्‌ उन मामलों मे जिनमें अ्रपील करने के लिये कोई विशेष्ष 


न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण की व्यवत्या नहां होमी उनमें उच्चतम-न्यायालया 
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स्वविवेक से भारत के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 
निर्णय आशत्ति, निर्धारण, दडादेश या आदेश की अपील के लिये विशेष: 
इजाजत दे सकेगा । परन्तु ऐसी इजाजत वह साधारणतः नहीं देगा | केवल 
उन्हीं मामलों जिनमें यह प्रतीब होगा कि अभियुक्त के साथ घोर अन्याय किया 
गया है और विवाद की परिश्थितियाँ छेसी हैं कि जिनके कारण निम्न न्‍्याया- 
लय के विनिश्चय का पुनर्विलोकन आवश्यक है, ऐसी इजाजत दी जायगी | 
इसके अतिरिक्त, सशत्र-वलों से सम्बन्धित किसी न्यायालय द्वारा दिये गए 
निरंय इत्यादि पर यह उपबन्ध लागू नहीं होगा और उनके वारे में उच्चतम 
न्याजालय अपील के लिये विशेष इजाजत नहीं देगा ।* 
निर्णयो या आदेशो पर पुनिविलोकन का अधिकार * 

उच्चतम-न्यायालय भारत में न्याय का अ्रन्तिम स्थान है | इसके- 
विनिश्चयों की किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं हो सकती है। 
परन्तु मनुष्य पूर्ण नहीं है। कमी-कभी बुद्धिमान पुरुष भी ऐसा कार्य कर सकता 
हैं जो कालान्तर में उसे अनुचित प्रतीत हो। अतः उच्चतम न्यायालय के 
विनिश्चयों को अशुद्ध होने की समान से बचाने के लिये सविधान में यहा 
उपबन्ध किया गया है कि इसे अपने द्वारा सुनाये गए निर्णय या दिये गए 
आदेश पर पुनविलोकन का अधिकार होगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय कीः 

यह शक्ति ससद द्वारा बनाई हुई विधि के उपचन्धों तथा स्वत. बनाये' हुए. 

प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहेगी |* 
संसद द्वारा प्रदत्त लेख इत्यादि निकालने की शक्तियाँ 

संसद से विधि द्वारा शक्ति प्रात कर उच्चतम न्यायालय विभिन्न प्रयोजनो- 
के लिये ऐप निर्देश, आदेश, या लेख जिनके अन्तर्गत ब्नन्‍्दी प्रत्यक्षीकग्णु, 
परमादेश, प्रतिवन्‍्व, अधिकार प्रच्छा और उत्पेपण प्रकार के लेख भी हें 
अथया इनमे से क्रिसी को निकाल सकेगा । मुत-अ्रधिकार्स को प्रवर्तित कराने 
के लिये भी उच्चतम न्यायालय के इस अ्रविकार को प्रत्याभूव किया गया है।' 
साविधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा ही अन्य मूल अधिकारों की रक्ा- 
हो सकती है। अ्रतः उच्चतम न्यायालय को भूल-अ्रधिकारों के प्रवर्तन तथा" 
श्रन्य प्रयोजर्नो के लिये लेबादि निकाल कर जनता के हितों की स्ञा करने” 
का कायभार दिया गया है। 

लेख निकालने की शक्ति के अतिरिक्त, ससद्‌ विधि 


हि शति द्वारा उच्चतम न्यायालय 
की संघ्र-सूची के विषर्यों में से किसी के बारे में क्षेत्र 


धिकार और शक्तियों 
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दान कर सक्रेगी । भारत सरकार और राज्य की कोई सरकार विशेष क़रार 
द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में दद्धि कः सकेगी | इसके 
श्रतिरिक्त, सद उच्चतम न्यायालय को विधि द्वारा ऐसी अनुपूरक “शक्तियों 
-मी प्रदान कर सकेगी जो उसके क्षेत्राधिकार को अ्रधिक कार्यसाधक (9/9०४४०) 
रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाये | परन्तु इस प्रकार दी गई शक्तियों 
सविधान के उपबन्धों में से किसी से श्रसगत नहीं हंगी ।' 


आदेशों को प्रवृत्त कराने की शक्ति: 


अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय ऐसी आज्ञतति या 
आदेश दे सकेगा जैसा कि उसके समस्त प्रस्तुत किसी मामले में पूर्ण न्याय 
करने के लिये श्रावश्यक हो और ऐसी आशप्ति या श्रादेश भारत में सर्वत्र ससद्‌ 
-अथवा राष्ट्रपति द्वारा विहत विधि के अनुसार प्रभावी होंगे | इसके अ्रतिरिक्त, 
उच्चतम न्यायालय को समस्त भारत के बारे में किसी व्यक्ति को द्वाजिर कराने 
न्के, किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, श्रथवा किसी दण्ड देने के 
प्रयोजन के लिये श्रादेश देने की शक्ति होगी। सविधान की भाषा से यह भी 
स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों को 
बन्धनकारी होगी [* 


अक्रिया के नियम बनाने की शक्कि 
धसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के उपबन्धों के श्रघीन रद्दते हुए उच्चतम 
न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली 
और प्रक्रिया के साधारण विनियम के लिये नियम बना सकेगा और इन नियमों 
में न्यायालय में इचि करने वाले व्यक्तियाँ के बारे में नियम, श्रपीर्ले सुनने की 
प्रक्रिया के नियम, निर्णयों के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के नियम, फीर्सो के बारे 
में नियम, आदि सम्मिलित होंगे। इसके द्वारा बनाये हुए नियम यह मी 
उपबन्ध कर सकेंगे कि किसी प्रयोजन के लिये बैठने वाले न्यायाधीशों कौ 
न्यूनतम सख्या क्‍या होगी और श्रकेले न्‍्यायाधीशा तथा खड-न्यायालयों की 
-शक्तियों क्‍या होंगी | 
राष्ट्रपति को राय देने की शक्ति 
यदि किसी समय राष्ट्रपति को यद्द प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई 
ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या दोने की समावना है, जो ऐसे सार्वभ्निक महत्व 
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का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना दृष्य्वर है तो वह उस 
प्रश्न को उस न्यायालय के विचारार्थ सौंप सकेगा ओर उच्चतम न्यायाल्य ऐसी 
-सुनवाई के पश्चात्‌ जैसो वह उचित समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय 
प्रतिबेदित कर सकेगा | अपने संविधान का यह उपचन्ध अ्रमेरिका के संविधान 
से मित्र है क्योंकि वहाँ का प्रेसोडेए्ट उच्चतम न्यायालय के विचाराथ कोई प्रश्न 
नहीं सॉपता है और न उच्चतम न्यायालय हीं उस पर अ्रपनी राय प्रतिवेदित कर 
म्सकृता है। 


११० ] [. शासन 


साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे । उसके पद की श्रवपि में 
इस प्रकार निर्धारित भत्ते इत्यादि हटाएं नहीं जायेंगे।' 
शपथ अहण + ह 
प्रत्येक राज्यपाल तया उसके कृत्यों का निवेदन करने वाला व्यक्ति अपने 
पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधिपति के श्रथवा उसकी अ्रनुपस्थिति में उस 
न्यायालय के प्राय अ्रग्रतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगाः 
ओर उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा | राजप्रमुख यह शपथ या प्रतिशान उस- 
राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधिपति की अनुपस्थिति में ऐसी 
अन्य रीति से करेगा जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा उस सम्बन्ध में निर्धारित की: 
जाये ।* 
शक्तियाँ और कृत्य हे 
राज्यों के राज्याल तथा राजयमुख की स्थिति एक वैज्ञानिक प्रधान की 
सी रल्ली गई है। सविधान में यह उपबन्ध है कि जिन कार्यों में राज्यपाल- 
श्रयवा राजप्रमुख को स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा है उनको छोड़कर 
अन्य कर्ता के निवंहन में वे एक मत्रि-परिषद्‌ की मत्रणा तया सहायता से 
कार्य करेंगे । यह भी निर्दिष्थ किया गया है कि मन्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप के 
राज्य की विघान-सभा के प्रति उद्दरदायी होगी | श्रत, यह सुनिश्चित प्रतीत 
होता है कि राज्यो के प्रशासन का स्वरूप बहुत कुछ इज्जलैणड की परम्परा के 
अनुसार रहेगा | फिर भी, सविधान में राज्याल तथा सजप्रमुख की शक्तियों 
निर्दिष्ट की गई हैं जिनको चार मार्गों में विभाजित किया जा सकता है 
कार्यकारिणी, विधायिनी, विचीय एवं न्यायिक | 


(१) कायकारिणाी शक्तियाँ 

राज्यपाल तथा राजप्रमुश् श्रपने राज्यों में शासन के प्रधान द्ोंगे। उनको” 
कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उन 
राज्यों के विधान-मडल को विधि बनाने की शक्ति होगी। परन्तु समवतीः 
विधायिनी सूची के बारे में, जिसके लिये राज्य के विधान-मण्डल तथा ससद्‌ 
दोनों को ही विधि बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
सविधान द्वारा या सदद द्वारा बनाई हुई किसो विधि के द्वारा सघ या उसके- 
अधिकारियों को दी हुई शक्ति के अधीन रह कर ही प्रयुक्त होगी । मुख्य, 
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मत्री की नियुक्ति अपने-अपने राज्य में राज्यपाल अथवा राजप्रमुख करेंगे और 
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी सुख्य मंत्रियों की मत्रणा से वे ही करेंगे | राज्य 
की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल अथवा राजप्रमुत क्‌. 
नाम छे की हुई कही जायगी। वे ह्दी राज्य को सरकार का कार्य अधिक ' 
सुविधापूर्वक किये जाने के लिये तथा उक्त काय के मत्रियों के बीच बय्वारे के: 
लिये नियम बनायेंगे | उनके नाम से दिये गये आदेश या अन्य लिखतों का। 
प्रमाणीकरण (७७४४००४८४४००७) उस रौति छे किया जायगा जो उनके द्वागः 
बनाये गए, नियमों में उल्लिखित हो कौर इस प्रकार प्रमाणीकृत किसी” 
आदेश या लिखत की मान्यता पर इस आधार पर आर्पात नहीं कौ जायगी 
कि वह राज्यपाल अथवा राजप्रमुत्र द्वारा दिया हुआ या निष्भादित श्रादेशा 
नहीं है। इस प्रकार राज्य की कार्यपालिका कार्यवाही में राज्यपाल और 
राजप्रमुख का विशेष महत्व रहेगा ।* 
(२) विधायिनी शक्तियाँ: 

राज्यपाल तया राजप्रमुख को राज्य के विधान-मण्डल तथा विधि निर्भाण' 
से सम्बन्धित विस्तृत शक्तियोँ प्राप्त हैं। संविधान के उपभन्धों के श्रघीन रहते 
हुए वे सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे सम्रय तथा स्थान पर जिसे वें 
उचित समस्त अधिवेशन के लिये श्राहुत कर सकेंगे ; सदन या सदनों का 
सनत्रायसान कर सकेंगे तथा विधान-सभा का विधटन कर सकेंगे । जब राज्य कौ 
विघान-समा द्वारा, अथवा विघान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मण्डल केः 
दोनों सदनों द्वारा, कोई विधेयक पास कर दिया गया हो तो वह ययास्थयित 
राज्यपाल अ्रयवा राजप्रमुश्न के समत्ष उनको अनुमति के लिये उपस्थित क्या 
जायेगा । वें यह घापित करेंगे कि वह विधेयक्र पर या तो अनुप्रति देते ई या 
खनुर्मात को रोक लेते हैँ और या विधेयक को राष्ट्रगति के विचाराय ग्क्षित 
कर लेते हैँ । याद वह धन-विधेयक नहीं है तो राज्यपाल अथवा साजप्रमुख 
अनुमति के लिये अपने समन्त रखें गये विधेयक को, सदन अथव्रा सदनों को 
इस सदेश, के साथ लौटा सकेंगे कि सदन या दोनों सदन विधेयक्र पर अथवा 
उप्तके किन्हीं उल्लिखित उपत्न्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे 
सशोधनों की वाछुनीयता पर विचार कर्रे जिनकी उन्होंने अपने स्देश में 
सिफाग्शि की द्वो। परन्तु यदि इस प्रकार लौठाया गया विधेयक सदन या दोनों 
सदनों द्वार संशोधन रहितया सहित पुनः पास हो जाता है तो फिर 
ययाध्यित राज्यपाल अ्रयवा राजप्रमुख उस्ब्पर अनुर्मात न रोकेंगे | उनको 
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प्यह भी शक्ति होगी कि वे कुछ विधेयकों को गष्ट्रपति के विचारार्थ रत 
क्र लें। 

राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख राज्य के विधान-मण्डल में उस समय लम्बित 
“क्सी विधेयक विपष्रयक श्रथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य के विधान-मण्डल 
के सदन श्रथवा सदनों को भेज सकेंगे और जिस सदन को ऐसा सन्देश भेजा 
नया हो वह उसके विषय पर यथासम्मव शीघ्र विचार करेगा । 


राज्य की विधान-समा तथा विघान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मण्डल 
के दोनों सदनों के सन्रावसान के समय यदि किसी समय यथाप्थित राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख को यह सप्राधान द्दो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये 
उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो बह ऐसे अ्रध्यादेश जारी 
कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के लिये श्रावश्यक प्रतीत हों । ऐमे श्रध्यादेश 
का वही बल और प्रभाव होगा जो उनके द्वारा श्रनुमत राज्य के विधान-मण्डल 
या विधान-समा के अधिनियम का होता है | परन्तु सविधान के अनुसार राप्य- 
पाल अ्रथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति के आदेशों के बिना ऐसा कोई श्रध्यादेश 
जारी नहीं करेंगे (१) जिसके विषय से सम्बन्धित विधेयक को विधान-सभा 
या विघान-मणइलत में पुन-स्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत 
-आवश्यक दो, या (२) जिसके चिप्रय से सम्बन्धित विधेयक को राष्ट्रपति के 
चविचारार्थ रक्षित करना आवश्यक हो, या (३) जिसके तिष्रय से सम्जम्बित कोई 
अधिनियम तब तक श्रमान्य दा जब तक राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने पर 
उसे राष्ट्रपति की श्रनुमति प्राप्त न हो चुकी दो। 


संविधान में यह भी उपचन्ध है कि ऐसा अध्यादेश राज्य की विधान-सभा 
के समक्ष और जहाँ राज्य में विधान-परिपद्‌ है वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा 
जायेगा और विधान-मण्डल के पुन, सम्मेलन होने से छः तत्ताह की समाप्ति पर 
प्रवर्तन में नहीं रहेगा वशर्तें कि इसले पहिले ही उसके निरनुमोदन (१87997०४७/) 
का प्रस्ताव विधान सभा या विधान-मणइल्ष द्वारा पास न कर दिया जाय | 
इस विधि के अ्रतिरिक्त यथास्थित राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा किसी भी 
समय ऐसा अध्यादेश लोटा लिया जा सकेगा | हि 

राज्यपाच श्रथवा राजप्रमुत्त॒ विधान सभा को या विधान मएले के किसी 
सदन को, अ्रथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकेंगे श्रौर 
इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे | प्रत्येक सन्न 
के आरम्म में वे, विधान सभा को अथव्रा विधान-परिषद्‌ द्वोने की अवस्था में 
साथ समवेत सकनों को सम्बोधन करेंगे तथा आह्वान का कारण बतलायेंगे। 


शज्यों का प्रशासन |] |! शृश्रे 


वित्तीय शक्षियाँ : 

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान मण्डल अथवा सदर्नों के 
समक्ष, राज्यपाल अथवा राजग्रमुख उस राज्य की उस वर्ष के लिये अनुमानित 
प्राप्तियां और व्ययों का विवरण रखवारयेंगे जिसे वार्पिक-वित्त-विवर्ण! कहा 
जायेगा । उनकी सिफारिश के बिना विधान-मण्डल में किसी भी अनुदान की 
मॉग न की जायगी और न उनकी सिफारिश के विना कोई घन-विधेयक या 
उसका संशोधन विघान-समा में पुनःस्थापित या प्रस्तावित किया जायेगा। 
परन्तु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी 
सशोधन के प्रस्ताव के लिये उनकी सिफारिश की आ्रावश्यकता नहीं होगी। 
राग्यपाल तथा राजप्रमुख॒ को किसी वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर विधान- 
मण्डल में आतिरिक्त घन को मॉग उपस्थित कराने को भी शक्ति दी गई है। 


न्यायिक शक्तियाँ ६  _ 


सविधान के श्रनुच्छेद १६१ में राज्यपाल तथा राजप्रमुख की यह शक्ति 
निर्दि'्ट है कि जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
है उस विप्नय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये घिद्धदोध 
किसी व्यक्ति के दर्ड की वे क्षमा, प्रविलम्बन (9977०), विराम (छ89०898०) 
या परिहार (8०णा88०४) कर सकेंगे तथा दण्डादेशों का विलम्बन (8प8- 
79०7907) परिद्दार या लघुकग्ण भी कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त, राज्यों के 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों कौ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति में भी यथास्थित 
राज्यपाल श्रथवा राज्यप्रमुख के परामश का प्रभाव रहेगा । इस्‌ प्रकार राज्यों में 


उच्च न्यायालाय के भी गठन तथा कायवाही के सम्बन्ध में उन्हें महत्वपूर्ण 
शक्तियाँ दी गई हैं | 


मन्त्रि-परिपद्‌ 


परन्तु जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है सविधान द्वारा राज्यपाल तथा 
राजप्रमुख को एक वैधानिक प्रधान की स्थिति प्रदान की गई है। यद्यपि 
उनको विविध प्रकार की शक्तियों प्राप्त हैँ तथापि वे उनका प्रयोग मत्रि-परिघद 
की सहायता एवं मंत्रणा से करंगे। कुछ हो काय ऐसे हैं जिनको वे स्वविवेक से 
कर सकेंगे श्रोर यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि अमुक काये में संविधान के 
अनुसार उनमे स्वविवेक से कार्य करने को श्रावश्यकता है या नहीं तो इस सम्बन्ध 
में उनका विनिश्चय श्रन्तिम होगा। वे ही नुरुप मंत्री तथा उसकी मंत्रणा से * 


कमम्क, 
जनक 


श्श्ड ॥ - [_ शासक 


अन्य मन्रियों की नियुक्ति करेंगे | परन्तु 'क” वर्ग के उड़ीसा, बिहार ओ्ौर 
मध्यप्रदेश राज्यों में शोर खा वर्ग के मध्यभारत राज्य में आदिम-जातियों के 
कल्याण के लिये भार-साधक एक अतिरिक्त मत्री होगा जो साय-साथ श्रनुसूचित 
जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का 
मी, मार-्साधक हो सकेगा । किसी मत्नी के अपने पद ग़हण करने में पढ़िले 
यथास्यित राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख उससे पद की और गोपनीयता 
की शपर्थे करायेगा । मत्रियों के वेतन श्रौर भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर 
उत्त राज्य का विधान-मण्डठल विधि द्वारा निर्धारित करे और जब तक इसका 
उपबन्ध न दो पाये उन्हें ऐसे वेतन श्रौर भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि सविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले उस प्रान्त या देशी राज्य के मन्त्रियों को दिये जाते थे | 

यह सविधान में स्पष्टतः निर्दिष्ट है कि मत्रियों ने राज्यपाल अथवा राज- 
प्रमुख को कोई मत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी 
न्यायालय में जॉच नहीं कौ जायगी और यह कि उनका विधान-सभा के प्रति 
सामूद्दिक उत्तरदा यित्व दोगा । इस अपेक्षा के साथ खविषान का यह उपबन्ध कि 
मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे, विचित्र प्रतीत द्ोता है। 
वास्तव में मंत्रियों का पद-अहण विघान-सभा के उसके प्रति विश्वास पर 
आधारित रहेगा और मन्त्रियों के उसके प्रति सामूहिक उत्तदायित्व के कारण 
यथास्थित राज्यपाल अ्यवा राजप्रमुख किसो मत्री विशेष को उसके पद से 
इटाने का दु'साहस कदाचित्‌ ही कर पार्येगे। परन्तु वैसे, कोई मत्री जो 
निरन्तर छु मार्सो की किसी कालावधि तक राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य 
न रदे वह उस काल्लावधि की समाप्ति पर मस्त्री न रहेगा | 


अध्याय १४ 
भाग 'क' तथा 'ख' के रज़्यों के विधान 


सविधान के अनुच्छेद १६८ के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान-मण्डल 
होगा जो भाग “क! के राज्यों में राज्यगाल, तथा 

(१) पजाव, पश्चिमी वगाल, बिद्यर, बम्बई, और उत्तर प्रदेश के प्रान्तों 
में दो सदनों से ओर 

(२) अस्थ राज्यों में एक सदन से, मिलकर बनेगा । और मांग 'ख' के 
राज्यों में राजप्रमुख तथा ३-- 

(१ ) मैसूर राज्य में दो सदरनों से, और 

(२ ) अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा! | 

जिन राज्यों में विधान-मए्डल के दो सदन हां वहाँ एक विधान-परिषद्‌ 
ओर दूसरा विघान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहाँ केवल एक सदन हो 
वहों वह विधान-सभा के नाम से श्ञात होगा । परन्तु संसद विधान-परिषद्‌ वाले 
राय्य में उसकी सम्माप्ति तथा परिषद्‌ से रहित राज्य में उसके आरम्म के लिये 
उपबन्ध कर सकेगी, यदि राज्य की विधान-सभा ने समस्त सदस्य-सख्या के 
बहुमत से ओर उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की सख्या के दो 
दिद्दाई बहुमत से इस उद्दे श्य का सऋल्प पास कर दिया हो | 


विधान-परिपदों की रचना 


सविधान द्वारा परिषद्‌ वाले विभिन्न राज्यों की विधान-परिपद्‌ के सदस्यों 


को संख्या निश्चित नहीं की गई है| केवल यही उपबन्ध किया गया हे कि 
किसी राज्य में विघान-परिपद्‌ के सदस्थों की समस्त सख्या चालीत से कम न 
दोगी और न उस राज्य की विधान-समा के सदस्यों की समत्त सख्या की एक 
चौयाई से श्रधिक दी होगी | परन्तु सन्‌ १६४० में पास किये गए “परिप्रेजेन्टशन 
आए प्यूपिल्स एक्ट” में यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि विभिन्न गज्यं 


में 
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श्श्ष 


श्श्द ] [ शाहन 


विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या क्या होगी। स्थानाभाव के कारण इसका 
वर्णन करना अ्रपैक्षित नहीं है । 

जब तक ससद विधि द्वारा श्रन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इसकौ रचना 
के प्रयोजन के लिये इसकी समस्त सख्या का :-- 

(१ ) तृतीयॉश डस राज्य की नगरपालिकाओं तथा जिला मडलियों के 
सदस्यों श्रौर ससद द्वारा उल्लिखित अन्य स्थानीय प्राधिकारियों ते मिल कर 
बने निवाचक-मण्डलों से निर्वाचित होगा | 

(२ ) द्वादशाश ( हैछ ) उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियाँ 
से मिलकर बने हुए निर्वाचक-मण्डलो से निर्वाचित होगा जो कम से कम 
तोन वर्ष से किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक हैं श्रथवा ऐसी योग्यता 
रखत हैं जो ससद्‌ द्वारा स्नातक की योग्यता के तुल्य विद्वित को गई हैं ; 

( ३ ) द्वादर्शांश ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक-मण्डलों द्वारा 
पनर्वाचित होगा जो कम से कम तीन व से राज्य के भीतर माध्यमिक पाठ 
शालाश्ों से श्रनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा सत्याओं में पढ़ाने का कार्य कर रहे 
हैं जेसी कि ससद्‌ विधि द्वारा विहित करे 5 

( ४ ) तृतीयोश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियाँ में 
से निवोचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं ; और 

( ५ ) शेष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेगे और ये 
सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें साहित्य, विशान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा सामा- 
जिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक श्रनुमव होगा ।* 
सदस्यता के लिये अहेता 

विधान-परिषद्‌ में किसी स्थान कौ पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये कोई 
व्यक्ति श्रई न होगा जब तक कि वह (१) भारत का नागरिक न हो; (२) कम 
से कम तीस बर्ष की आयु का न हो और (३) ऐसी अन्य अश्रईवताएँ ,न रखता 
हो जो संसद द्वारा किसी विधि के श्रघीन विद्वित की जायें [* 
कालावधि एवं पदाधिकारी 


विधान-परिषद्‌ का विघटन न होगा, परन्तु उसके सदस्यों में से एक तिहाई 
सदस्य प्रत्येक छित्नीय वर्ष की समाप्ति पर, ससद द्वारा बनाये गए नियमों के 
अनुसार, ययासम्मव शीघ्र निवृत हो जायेंगे । इस प्रकार यह एक स्थायी सदन 
होगा ओर इसके सदस्यों की कार्यावधि साधाग्णुत ६ वर्ष होगी |? 
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आग 'क' तया 'ख के राज्यों के विधान-मण्डल ] [ ११७ 


प्रत्येक विधान-परिषद्‌ समेवत होने पर ययासम्भव शौत्र अपने दो सदस्यों 
को क्रमश; अपत्ता समापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब इनमें से 
किसी का पद रिक्त हो तो वह किसी अन्य सदस्य को यथास्थित सभापति या 
उपसभाषति चुनेगी ।' इन पदों को धारण करने वाला प्रत्येक सदस्य (१) परिषद्‌ 
का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देगा ; (२) किसी भी समय एक- 
वूमरे को सम्बोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा और (३) परि- 
पद के सप्तस्त सदस्यों के बहुमत से पास किये गए संकल्प द्वारा अपने पद से 
इठाया जा सकेगा | लेकिन खण्ड (३) में वर्शित सकल्प परिपद्‌ में तब तक 
प्रस्तावित न किया जावेगा जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के अ्रभिप्राय की 
कम से कम चौद॒ह दिन की उूचना न दे दी गई हो ।* 

जब सभापति का पद रिक्ति हो तो उपसभापति और यदि उपसभापति का 
पद्‌ रिक्त हो तो विधान-परिषरद्‌ का सदस्य जिसे राज्यपाल या राज्यप्रमुख उस 
प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा । बिधान- 
परिषद्‌ की किसी बैठक में जच॒ सभापति श्रथवा उपक_्षमापतिं को अपने पद से 
हटने का सकल्‍्य विचाराधीन होगा तो उस सकलल्‍्प से प्रभावित पदाधिकारी 
उपस्थित होने पर भी पीठासीन नहीं होगा, यद्यपि ऐसो स्थिति में उसको 
परिषद्‌ में वोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। 
ऐसे संकल्प पर तथा परिषद्‌ की कार्यवाहियों में किसी श्रन्य विषय पर उसे 
प्रथमतः मत देने का इक होगा किन्तु मत साम्य की दशा में वे मतदान 
नहीं करेंगे | 

विघान-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति को दिये जाने वाले वेतन 
श्रीर भत्ते राज्य का विघान-मण्डल विधि द्वारा नियत करेगा | 


विधान-सभा की रचना 


विधान-सभा प्रत्येक राज्य में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने हुए सदस्यों से मिलकर 
बनेगी । इसके सदस्यो की सख्या किसी भी राज्य में पाच सौ से अधिक या 
साठ से कम न होगी | यह शातव्य है कि इसमें प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
(॥०८०६०घ४ं६॥ 0098६६7७४०४) का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन क्षेत्र की जन- 
संख्या के आधार पर होगा और श्रासाम, शिलोॉग तथा कयक के स्थान कौ 
छोड़कर जनता का प्रतिनिधिल्न जनसंण्या के प्रत्येक पचदृच्र हजार के लिये 
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श्श्प ] [ शासन 


एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा | यद्यपि संविधान में राज्यों कौ 
विधान-सभाओं की सदस्य-सख्या निश्चित नहीं की गई है, रिप्रेजेन्टेशन आफ 
प्यूपिल्स एक्ट ( १६५० ) में ये सख्या निर्धारित करदी गई हैं |! 

अनुच्छेद ३३२ में राज्यों को विधान-समाओ्रों में अनुसूचित जातियों और 
और श्रनुसुचित आदिप-जातियीं के लिये स्थानों के रक्षण का 'उपचन्ध किया 
गया है। इसके अ्रनुसार विधान सभाओं में इन जातियों के लिये रक्षित स्थानों 
की सखया का श्रनुपात स्थानों कौ समस्‍्त सखया से वही दोगा जो उस राज्य में 
उन जातियों का सदस्य जन-सखया से होगा । ' 


ऐसा ही उपचन्ध श्राग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये भी 
किया गया है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख की राय हो 
कि उस राज्य की विधान-्सभा में आग्ल-भास्तीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
आवश्यक है श्रौर पर्यास न्ीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने 
सदस्य वह उचित समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा [? 

परन्तु सविधान के प्रारम्भ से दस वे के श्रन्त में ऐपे सब रक्षु्णों का श्रन्त 
हो जायगा । 
सदस्यता के लिये अहंता . 

कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा में के किसी स्थान की पूर्ति के 
लिये चुने जाने के लिये श्रह॑ न होगा जब तक कि +- 

(१ ) वह भारत का नागरिक न हो $ 

(२ ) कम से कम पद्चोस वर्ष की आयु का न हो , और 

(३ ) ऐसी श्रन्य श्रदंताएँ न रखता हो जो कि इस बारे में निर्मित किसी 
विधि के द्वारा या आधीन विहित की जायें [* 
कालावधि एवं पदाधिकारी * 

प्रत्येक राज्य की विधान-समा यदि पहिले हो विघटित न करदी जाये तो 
अ्रपने पद्िले अधिवेशन की तारीख से पाँच वर्ष तक चालू रहेगी और इससे 
अधिक नहीं और पाच वर्ष की कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान- 
सभा का विघटन होगा । परन्तु यदि श्रायात की उद्घोपणा प्रवतेन में हो तो 
ससद्‌ विधि द्वारा इस कालावधि को ययेच्छापूर्वक बदा सकेगी, जो एक वार 


एक वर्ष से अधिक न होगी और किसो श्रवस्था में भी उद्घोषणा के 
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आग का! तथा 'ख के राज्यों के विधान-मण्डल | [ एृशृ६ 


प्रवर्तन का श्रन्त हो जाने के पश्चात्‌ ६ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत 
न होगी ।* 
समवेत होने पर प्रत्येक राज्य को विघान-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो 

सदस्यों को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब इनमें से किसी 
का पद्‌ रिक्त हो तबन्तब किसी अन्य सदस्य को यथास्थित श्रध्यक्ष या 
जपाध्यक्षु चुनेगी । इन दोनों में से किसी पद को घारण करने वाला सदृध्य 
(१) विघान-सभा का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देगा (२) 
किसी भी समय एक दूसरे को सम्बोधित श्रपने इस्ताक्षुर सहित लेख द्वारा 
अपना पद त्याग सकेगा; श्रोर (३) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों 
के बहुमत से पास किये गए संकल्प द्वारा असने पद से हटाया जा सकेगा। 
परन्तु इन पदाधिकारियों में से किसी को पद से हटाने का सकल्प तब तक 
प्रस्तावित न॒ किया जायेगा जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के अभिप्राय 
की कम से कम चौदह दिन की सूचना न देदी गईहो। यह भी शातव्य है 
कि जब कभी विधान सभा का विघ्रय्न किया जाये तो विधटन के पश्चात्‌ 
होने वाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष पद को 
घारण किये रहेगा ।* 

जब अध्यक्ष का पद्‌ रिक्त दो तो उपाध्यक्ष और यदि वह भी उपस्थित न 
हो तो विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे राज््य-पाल या राजप्रमुख इस 
प्रयोगन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा [४ 
विधान-सभा की बैठकों में इन दोनों में किसी के अ्रनुपस्थित होने पर प्रक्रिया 
के नियमों श्रयवा समा द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति उनके पद का कार्य 
करेगा । हे 

विधान-सभा को किसो बैठक में यदि अ्र« 
से इटाने का कोई सकल्‍्प विचाराधीन है 
उपस्थित होने पर भी पीठासोन नहीं होगा यद्यपि 
उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा | ऐसे संकल्प पर 
अथवा कयवाहियों के किसो अन्य विषय पर यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 


प्रयमतः मत दे सकेगा परन्तु मत साम्य होने की दशा में वह मतदान नहीं. 

करेगा | विधान-समा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भ्ते 
प्राप्य इंगि जैसे राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वार नियत करे १ 

अं... 
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व्यक्षु या उपाध्यक्ष को अपने पद्‌ 
तो उससे प्रभावित पदाधिकारी 
द्रपि उसे सभा में बोलने तथा 
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१२० ] [ शाफ्न 


विधान-परिषद्‌ और विधान-सभा के सदस्यों की शक्तियाँ, 
विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और अनह वाएं 


सर्विधान के उपबन्धों और विधान-मए्डल की प्रक्रिया के विनियामक 
नियमों और स्थायी श्रादेशों के अघीन रहते हुए प्रत्येक राज्य फे विधान- 
मण्डल में सदस्यों को वाक्‌-स्वातन्त््य होगा। विघान-मण्ठल या उसकी 
किसी समिति में कह्दी हुई किसी बात श्रथवा दिये हुए किसी मत के विषय में 
किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी 
ओर न किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधान-मए्डल के किसी सदन के अधिकार के 
द्वारा या श्रघीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के 
विधय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी | 


अन्य बातों में विधान-मण्डल के सदनों की, उसके सदस्यों और समितियों 
की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जैसी वह विधान- 
मण्डल सप्तय-सप्तय पर विधि द्वारा परिभाषित करे और जब तक वे इस प्रकार 
परिभाषित नहीं हो पाती वे ऐसी होंगी जैसी इज्ञलैएड की कामन सभा के 
सदस्यों को प्राप्त हैं। जिन व्यक्तियोँ को संविधान के आधार पर विधान- 
मण्डल के किसी सदन या समिति में बोलने का या उसकी कार्यवाहियों मे माग 
लेने का श्रधिकार है उन्हें भी उक्त शक्तियां, विशेषाधिकार्गों और उन्मुक्तियोंका 
इक होगा । 

विधान-परिषद्‌ और विधान-सभा के सदर्स्यों को देय वेतन और भक्ते 
राज्य के विधान-मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे और जब 
तक्‌ इस विपय पर उपबन्ध नहीं बनाया जाता तब तक उन्हें ऐसे वेतन और 
भ्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य की विधान समा के सदस्यों को सविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले दिये जात यथे। भाग “'ख! में के राज्यों में जब तक 
इसका उपवन्ध न वने विधान-मणडल के सदस्यों को ऐसे वेतन और भ्ते दिये 
जायेंगे जैसे कि राज्यप्रमुख निर्धारित करे ! 

राज्य के विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन का प्रथक्‌ साचविक कर्मचारी 
बृन्द होगा। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हैँ कि विधान परिषद्‌ वाले राज्यों में 
विधान-मण्डल के दोनों सदनों के सम्मिलित पर्दों का सुज़न॒न॒ दो सकेगा; 
पृथक सचिवालय दोते हुए भी दोनों वनों के लिये कुछ सम्मिलित पदों की 
व्यवस्था हो सकती है | 
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भाग के तथा सन के राज्यों के विधान-्मएडल |] ([ १२१ 


| ५ 
मल एक साथ राज्य के विधान-मण्ठल के दोनों सदनों का 
सदस्य .न होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है 
उसे विधान-मण्डल द्वारा निर्मित विधि के अनुसार एक या दूसरे सदन केः 
स्थान को रिक्त कर देना पड़ेगा । 


कोई व्यक्ति एक साथ दो या अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का 
सदस्य न होगा और यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों 
का सदस्य चुन लिया जाये तो राष्ट्रपति द्वारा बनाये गए, नियमो में उल्लिखितः 
कालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌ उसका उन सत्र राज्यों के विधान-मण्डलों से 
स्थान रिक्त हो जायेगा, बशर्ते उसने इससे पहिले ही एक राज्य के अतिरिक्त 
अन्य राज्यों के विधान-मण्डर्लों से अपना स्थान न त्याग दिया हो | 


यदि किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य साठः 
दिन की कालावधि तक सदन को अनुशञा के बिना उसके सव अ्रधिवेशनों से 
अनुप्यित रहे तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा । परन्तु, 
ऐसे साठ दिनों की गिनती में ऐसी कालावधि सम्मिलित नहीं की जायगी 
5 कक सत्रावसित या निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थागत 
रहा है। 


कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मण्डल का सद्स्‍्य चुने जाने और 
सदस्य होने के लिये अनह होगा-- 


(१) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य की मरकार के अधीन, 
ऐसे पद को छोड़कर जिते धारण करने वाले का राज्य के विधान-मण्डल की 
किसी विधि के अनुसार अनह न घोषित कर दिया गया हो, कोई लाभ का 
पद धारण किये हुए है ; 

(२) यदि वह विकृताचित्त है और सक्षृप् न्यायालय कौ ऐसी घोषणा 
विद्यमान है 

(३) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ; 

(४) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अयवा किसी विदेशी 
राज्य को नागरिकता को खेच्छा ते अर्जित कर चुका है और या किस 
0 0 प्रति निष्ठा या अनुपक्ति को स्वीकार किये हुए है ; या 

यदि वह सत्तद निर्मित कै ड् के लिर 
की 2 अल हे. मित किसी विधि के द्वारा इत प्रयोजन के लिर 


बह स्मरणीय हे कि याद कोई व्यक्ति भारत सरकार का अयथवा[ किस 


नखश्र्र ] [ शासन 


स्याज्य का मनत्री है तो वह लाभ का पद धारण करने वाला नहीं सममा 
व्जायगा | 

उपयु क्त श्रनहताओं में से किसी का भागी हो जाने पर विधान-मण्डल 
न्‍के सदस्य का स्थान रिक्त हो जायगा । यदि कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा 
कोई सदस्य इन अ्रनहंताओ्ं में से किसी का भागी है या नहीं तो वह 
'प्रश्न ययास्थित राज्यपाल श्रयवा य्रजप्रमुख को विभिश्चय के लिये सौंपा 
जायगा और उसका विनिश्चय श्रन्तिम होगा, यद्यपि इस सम्बन्ध में उसे 
निर्वाचन आयोग की राय लेना श्रावश्यक होगा । 

विघान मण्डल के किसी सदन का सदस्य यथास्थित अध्यक्ष या सभापति 
-को सम्बोधित श्रपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। 
“परन्तु यदि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, शपथ-ग्रदण करने से पहिले या यह 
जानते हुए कि वह किमी अ्नहंता का भागी हो गया है, विधान-मण्डज्ञ के 
किसी सदन में बैठता या मतदान करता है तो वह प्रत्येक ऐसे दिन के लिये 
'पॉँच सौ रुपये के दड का भागी होगा और यह धन उससे सघ्र को देव ऋण 
के रूप में वसूल फिया नायगा [* 


कार्य सचालन एव साधारण प्रक्रिया? . 

राज्य के विधान-मण्डल के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधि- 
वेशन के लिये श्राहूत किया जायेगा औरौर उनके एक सत्र की श्रन्तिम बैठक तथा 
-आगामी सत्र को प्रथम वैठक के बीच ६ मास का अ्रन्तर न होगा । 

विघान-मण्डल का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व 
ययास्थित राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख के या उसके द्वारा इस कार्य के लिये 
नियुक्त व्यक्ति के समच् शपय लेगा या प्रतिशा करेगा और उस पर 
हस्ताक्षर करेगा । शपथ इस प्रकार होगी “मैं (अमुक) जो विधान-सभा 
( या विधान-परिषद्‌ ) के लिये सदस्य निर्वाचित ( या नाम निर्देशित ) दशा 
हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ( या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि मैं विधि 
द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रति श्रद्धा श्रौर निष्ठा रखूंगा तथा 
जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कत व्यो का श्रद्धापूर्वक निर्वहन 
करूँगा (” मं 

विधान-मण्डल के सदनों की प्रत्येक वेठक में प्रश्नों का निर्धारण श्रध्यक्ष या 
समापति को छोड़कर उपस्थित तया मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया 
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आग का तथा ख के राज्यों के विधान-मण्डल ] [ १२३ 


जायेंगा | अ्रध्यज्ञ या सभापति प्रथमतः मत नहीं देंगे परन्तु मत साम्य की 
ख्शा में उनका निर्योयक मत होगा और वे उसका प्रयोग करेंगे | 


सदनों की सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर मी किसी सदन' को काय 
'करने कौ शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई श्रनधिकारी 
व्यक्ति सदन की कार्यवाहियों में उपस्थित था तो 'इस आधार पर उसकी 
कार्यब्राही श्रमान्य नहीं होगी | 


प्रत्येक सदन के अधिवेशन में सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति दस अ्रथवा 
सदस्यों की समस्त संख्या का दशाश, इनमें जो भी अ्रधिक हो, होगी | यदि 
किसी अधिवेशन में यह गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति का यह कंव्य 
होगा कि वह सदन को स्थगित करदे या अधिवेशन को तब तक विलम्बित 
'करदे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये ) 


अपनी प्रक्रिया के तथा कार्य तचालन के लिये विधान-मण्डल (का "कोई 
'सदन नियम बना सकेगा । यथास्थित राज्यपाल अथवा राजप्रमुख भी विधान- 
"सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद्‌ के समापति से परामर्श कर, सदनों में 
"परस्पर सचार सम्बन्धी प्रक्रिय के नियम बना सकेंगे | यह ज्ञातव्य है कि इन 
विघान-मएडलों में कार्य राज्य की भाषा या भाषाओं में या-हि.दी और या 
“अग्रे जी में किया जायेगा । परन्तु सदन का अध्यक्ष या सभापति इन भाषाओं 
में किसी से भी अ्रयरिचित व्यक्ति को अ्रपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित 
"करने को श्रनुज्ञा दे सकेगा | यह उपत्रन्ध स्मस्णोय है कि सविधान के आरम्भ 
से पन्द्रह वर्ष की कालाबंधि के परचात्‌ “या अग्र॑जी में? शब्द लुप्त समझे 


जायेंगे बशतें दि राज्य का विधान-मएडल विधि द्वारा अन्यथा उपचन्ध न 
क्र दे। - 


विधान-प्रक्रिया ' 
साधारण विधेयकों के लिये प्रक्रिया * १ 


घन विधेयकों तथा श्रन्य वित्त विधेयक्नों के अतिरिक्त, कोई भी विधेयक 
विधान-मण्डल के किसी धदन में आरम्म हो सकेगा. शरीर विधान-परिषुद वाले 


राच्च में दोनों सद्नो द्वारा तब तक पास किया हुआ नहीं समझा जायगा जद 
तक कि या तो बिना सशोधन के और या केवल ऐसे संशोधनों 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 


कर लिये गए हैं, दोनों सदनों द्वारा 
कर लिया गया हो । दना द्वारा वह स्वीकृत न 
है ७+-++--....... 


हि 
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जाग 'क' तथा 'छ के राज्यों के विधान-मण्डल | [ श्र 


उस विधेयक पर सम्मति देगा, या रोकु लेगा और या उसे पुनर्विचारः के सन्देश 
सहित सदन या संदनों को लौढा सकेगा। 
“थन-विधेयको के लिये विशेष प्रक्रिया : 
घन-विधेयककों के सम्बन्ध में विधान-परिपदू वाले राज्यों में विधान-मस्डल 
के दोनों सदनों को समान अधिकार नहीं दिये गये हैं । अनुच्छेद १६८: में यह 
उपबन्ध है कि धन-विवेयक विधान-सरिषद्‌ में आरम्भ नहीं किया जायगा किन्तु 
“विधान-सभा से पास हो जाने के पश्चात्‌ उसे परिषद्‌ को उसकी सिफारिशों के 
लिये पहुँचा दिया जायगा जिसकी प्राप्ति से चौदह दिन की कालावधि में वह 
उसे लौटा देगो और यह विधान-सभा को इच्छा पर निर्मर है कि वह परिषद्‌ 
की शिफारिशों में से सव को या किसी को स्वीकार करले | 
यदि विधान-समा पस्चिद्‌ की शिफारिशों में से किसी को मान लेती है तो 
वह धन-विधेयक उन शिफारिशों के सशोधन सहित दोनों सदनों से पाख हुआ 
- समझा जायगा और यदि वह किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तो 
वह उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पास हुआ समप्रक्ा जायगा जिसमें कि उसे. 
घ्िधान-समा ने पास किया था । 
यदि कोई घन-विधेयक जिसे विधान-समा ने पास कर परिषद्‌ को उसकी 
सिफारिशों के लिये पहुँचा दिया है, चौदह दिन की कालावधि में लौयकर 
सभा को नहीं भेज दिया जाता तो बह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पास 
हुआ समझा जायगा जिसमें कि वह विधान-सभा में पास हुआ था । 
धन विधेयक के शीपक के लिये किसी विधेयक में निम्नाकित विषयों में 
किसी से सम्बन्धित कोई उपबन्ध होना चाहिये : 


( १ ) किसी कर का लगाना, समाप्त करना, बदलना या विनियमन ) 


(२ ) राज्य के ऋण या प्रत्याभूति का, या उसके विश्चौय आभारों से 
सम्बन्धित किसी नियम में संशोधन करने का विभियमन ; 


( हे ) राज्य की संचित निधि अयवा आकस्मिकता-निधि की अभिरत्ता 
इनमें घन डालना या निकालना $ ; 


(४ ) गज्य की सचित-निधि में से घन का विनियोग क्रना ; 


( ५ ) किसी बव्वय को राज्य की सचित नि ! 
श थे पर भारित करना या उसके 
राशि को बदाना | “ 7 या उसको 


(६ ) राशन को पचित निधि या लोक-लेले के लिये 
हक ये घन प्रात 
एंठ धन की अभिरता या निकासी करना वा 052 
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१२६ ] [ शासक 


-: (७) इनमें से किसी का आनुषणगिक कोई विघय । 

यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक घन-विधेयक है या नहीं तोः 
उस पर विधान-पभा के अ्रध्यकज्ष का विनिश्चय अ्रन्तिम होगा और जब कोई 
घन-विधेयक विघान-परिषद्‌ को भेजा जाता है या राज्यपाल श्रयवा राजप्रमुखा 
के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो उस पर अ्रध्यक्ष के हस्वाक्षर-सहित यह 
प्रमाण श्रकित रहेगा कि वह:घन-विधेयक है । 

साधारण विधेयक की भाति घन-विधेयक्र भी दोनों सदनों द्वारा पास हो! 
जाने पर यथास्थित राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के समक्ष रखा जायेगा और 
वह यह घोषणा करेगा कि वह या तो अनुमति देता है या रोक लेता है और 
या उसे राष्ट्रति के विचारार्थ रक्षित कर लेता है। परन्तु घन विधेयक को 
राष्ट्रति सशोधन की सिफारिशों सहित पुनर्विचार के लिये नहीं लौटायेगा । 
यद्यपि यदि उस विधेयक के पास हो जाने पर उच्च न्यायालय की शक्तियों? 
के अ्ल्पीकरण की सभावना है तो वह उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर 


हा वित्तीय विवयों में प्रक्रिया 


संघीय-शासन की भांति, राज्यों की वित्तीय प्रक्रिया भी इस व्यवस्था पर 
आधारित है | जिस विधेयक के श्रधिनियमित किये जाने और प्रश्न में लायेः 
जाने पर राज्य की सचित निधि से व्यय करना पड़ेंगा वह विधेयक राज्य के 
विघान-मण्डल क किसी सदन द्वारा तब तक पास न किया जायगा जब तका 
कि उस पर राज्यपाल श्रथवा राज्यप्रमुख ने सिफारिश न की हो | श्रत यह 
उपवन्ध किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय व्षे के वारे में विधान-मए्डल के सदनः 
अथवा सदरनों के समक्ष, ययात्यित राज्यपाल अथवा राजप्रमुख उस राज्य कौ 
उस वर्ष के लिये अनुमानित प्राप्तियोंँ और व्यर्यों का विवरण रखवायेगा जिसे 
सविधान में “वार्षिक-वित्त-विवरण” के नाम से निर्दिष्ट किया गया है| इसः 
विविरण के ब्यय के अनुमानों में (१) राज्य की सचित निधि पर भारित व्यय 
की पूर्ति के लिये आवश्यक राशियों और (२) सचित-निधि में से किये जानेः 
वाले श्रन्य व्यय की पूर्ति के लिबे आवश्यक राशियों अलग-श्रगल दिखाई 
जायेंगी श्रौर उसमें राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया 
जायगा । 

निम्नवर्ती व्यय सविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य कीं सचित निधि परः 
भारित व्यय दोगा *-- 
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/ 
भाग 'क' तथा खत के राज्यों के विधान-मए्डल ] [ १२७ 


, (१) भाग %' के राज्यों में राज़्पाल की उपलब्धियों और भत्ते तथाः 
उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय और भाग “ख! के राज्यों में- राज्यप्रमुख- 
के भरते तया उत्के पद सम्बन्धी अन्य व्यय जो "राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निर्धारित करे 5 


(२ ) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान-परिषद्‌ 
होने पर उसके सभापति और उप-सभापति के वेतन और भत्ते; 

( ३ ) ऐसे ऋण जिनका दायित्व राज्य पर है; 

(४ ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतर्नों और भत्तों विषयक व्यय ;; 

(५ ) किसी न्यायालय या मध्यस्य न्यायाधिकरण के निर्णय, श्राजप्ति या, 
पचाट के भुगतान के लिये राशियाँ 5 # 


(६ )'सविधान या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा इस प्रकार भारितः 
छोई (५ जन 
घोषित किया गया कोई श्रन्य व्यय; उदाहरणाय, भाग “ख् राज़्या में तिखाकुर-- 
कोचीन राज्य में ५१ लाख की राशि “दिवस्वम निधि के लिये” ; 


राज्य की संचित निधि पर भारित उपयुक्त व्यय से सम्बन्धित प्रासकलनः 
(9%87०७६०४) विधान-समभा में मतदान के लिये नहीं रखी. जायेंगी, केवल उन 
पर चर्चा दवा सकेगी | पस्तु अन्य व्ययों से सम्बन्धित प्राकृलन विधान सभा केह 
समक्ष अनुदान माग के रूप में रखीं जायेगी और विधान-सभा को अधिकार होगा 
कि वह किसो मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे या किसी माग को उसकी 
राशि कम करके, स्वीकार करे | किन्तु राज्यपाल अ्यवा राजप्रमुख की सिफारिश: 
के. बिना किसी अनुदान की माग भी न की जायगी। 

विधान-पभा द्वारा अनुदान किये जाने के पश्चात्‌ राज्य की सचित निधि- 
में से उन झनुदानों की तथा सचिन विधि पर भारित व्यय की पूर्ति के 
लिये आवश्यक सब्र धनों के विनियोग के लिये विधेयक प्रस्तावित किया 
जायगा जिसमें किसो अनुदान की राशि या सचित निधि की राशि में फेर-फार 
करने के लिये कोई सशायन किसी सदन मे प्रस्थापित नहीं किया जा सकेगा: 


आर साधासणत- विनियोग विवेयक के भ्रधीन धन निकालने के श्रतिरिक्त और- 
कोई घन न निकाला जायगा | 


परन्तु जिप्त प्रकार राष्ट्रपति को ग्रावश्यकता प्रतौत होने पर विनियोगः 
विवेषक् के अश्रतिरिक्त श्रन्व अनुदानों को माग लोक-सभा के समत्तु रखवानेः 


का अधिकार है उसो प्रकार राग्यपाल अथवा राजप्रमुख़ को भी यह अधिकार 
ट शे -+ 
प्राप्त ६ किये किसी वर्ष में किसों व्यय के लिये निधांरि राशि को: 


श्श्द | .  शासने 
नअपयाप्त देख कर अनुपूरक या श्रतिरिक्त अनुदान की मांग विधानन्सभा में 
उपस्थित कर सकेंगे । | यु 

शक्तियों और अधिकार 


ससद्‌ की भोंति भाग 'का तथा खा में के राज्यों के विधान मण्डलों को 
भी विधि-निर्माण, प्रशासन और राजस्व तथा वित्त सम्बन्धी श्रधिकार प्राप्त 
हैं। राज्यों की विधायिनी सूची में जो विषय वर्शित हैं उनके सम्बन्ध में 
सनियम बनाने का ये एकाधिकार रखते हैं और समयर्ती विधायिनी सूची के 
सम्बन्ध में उन्हें ससदीय नियर्मों के अ्रधीन नियम बनाने का श्रधिकार है। 
केवल घन-विवेयककों के सम्बन्ध में विधान-सभा को विशेष श्रधघिकार दिये गए 
हैं वरन्‌ दोनों सदनों के सद॒स्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार, श्रन्युक्तियोँ श्रादि 
आय. एक सी ही हैं | 

प्रशासन सम्बन्धी श्रधिकारों में, वे क्रियाएं समाविष्ट हैं जिनके द्वार विधान 
मण्डल राज्यों की कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रख सकते हैं। जिस प्रकार 
सदप्तद प्रश्नों द्वारा, प्रस्तावकों द्वारा, ऐडजानमेन्- मोशन तथा अ्रविश्वास 
न्‍के प्रस्तावों द्वारा सपोय कार्यकारिणी के कार्यों पर नियन्त्रण रखती है उसी 
प्रकार विधान मण्डल भी इन शअ्रत्नों द्वारा राज्यों की कार्यकारिणी पर यथोचित 
रोक रख सकते हैं | 

संसद तथा राज्यों के विधान-मण्ठलों की रचना एवं सगठन पर हृष्टिपात * 
करने पर यह्द स्पष्ट हो जायगा कि इन दोनों प्रकार की सध्यात्रों की 
शक्तियाँ श्र श्रधिकार अ्रपने-अपने क्षेत्र में प्रायः एक छी हैं। श्रन्तर केवल 
यह है कि ससद्ध को सविधान में सशोधन की शक्ति है, राज्यों के विधान- 
मण्डल सविधान में सशोधन नहीं कर सकते हैं । 


अध्याय १५ _ । 
भाग क' तथा 'ख' के राज्यों के उच्च-न्यायालयं 
उच्च न्यायालयों का गठन 


भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय हीगा | व्यवहार 
में, नए संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रान्तो अथवा देशी राज्य में जो 
उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे थे वही अ्रत्र उस राज्य के 
लिये नए उच्च न्यायालय समझे जायेंगे । 


प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य श्यायाधिपति और ऐसे श्रन्य न्यायाधीशों से 
मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे | 
राष्ट्रति मार्त के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल अ्रथवा 
राजप्रमुख से तथा उद्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ले परामश करके 
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपन्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक 
न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश खाठ वर्ष की श्रायु प्राप्त 
कर लेने तक पद धारण करेगा) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपाति की 
नियुक्ति करने के लिये वह केवल भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति और 
उस राज्य के ययास्थित राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख के परामश से ही 
कार्य करेगा | -- हि 
न्यायधीश पद के लिये अहंताएँ, एवं अन्य शर्तें * 


उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति 
तब तक अर न होगा जब तक कि वह ( १) भारत का नागरिक ने हो; 
तथा ( २ ) भारत में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका 
हो )या ( ३ ) किसी राज्य में के उच्च न्यायालय का अश्रयवा ऐप दो या 
ग्रधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस दर्ष तक अधिवक्ता न रह 
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चुका हो | श्रधिवक्ता रहने की कालावधि की सगणना में वह समय भी 
सम्मिलित होगा जिसमें किसी व्यक्ति ने श्रधिवक्ता ( 8670०७४७ ) होने के 
पश्चात्‌ न्यायिक पद्‌ धारण किया हो | सविधान के प्रारम्भ के बाद यदि कोई 
व्यक्ति उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है तो भारत 
के किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत ने कर सकेगा | 


इस प्रकार न्यायाधीश होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने से 
पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के अ्रथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के 
लिये नियुक्त कमीशन के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिशा करेगा और उस पर 
हस्ताक्षुर करेगा । 
माग कि! के राज्यों में प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भर्तों का तथा अनुप- 
स्थिति छुट्टी के और निदृत्ति वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का इक होगा 
जैसे कि ससद विधि द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे और जब तक ये 
निर्धारित न हों तब तक ऐसे भत्ते और अश्रधिकारों का हक होगा जैसे कि 
संत्रिधान से ठीक पहिवे तत्छ्यानी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 
देय थे | वास्तविक सेवा में बिताये गए समय के लिये उन्हें निम्नलिखित दर से 
बेतन दिया जायेगा | 
मुख्य न्यायाधिपति ' ४,००० रुपये 
ग्रन्य न्यायाधीश २,४०० रुपये | 
परन्तु यदि किसी मुख्य न्यायाधिपति श्रयत्रा न्यायाधीश को सविधान के 
प्रारम्म से पहिले इससे अधिक वेतन मिल रहा या तो उसे वेतन के साथ इन 
दोनों वेतनों के श्रन्तर का अ्रतिरिक्त घन और दिया जायगा। यदि उसे 
भारत राज्य क्षेत्र में अपने कत्त व्य पालन के लिये कोई यात्रा करनी पढ़े तो 
उसमें किये गए ध्यय की पूति कें लिये उसे ऐसे भर्ते और यात्रा सम्बन्धी 
सुविधायें दी जायेंगो जेसी कि राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करे | यह भी 
शातव्य है कि नियुक्ति के पश्चात्‌ किसी न्‍्यायाघीश के भत्त और अनुपस्थितिः 
छुट्टी विषयक या निदृत्ति-वेतन विपयक श्रधिकारों में उसका अलाभकारी कोई 
परिवर्तन नहीं किया जायगा | 
माग ख' के राज्यों में प्रत्येक उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे बेतन 
दिये जायेंगे जैसे कि राष्ट्रपति राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात्‌ निर्धारित करे । 
भर्तों, श्रनुपस्थिति-छुट्टी के तथा निबृत्ति वेतनों के सम्बन्ध में ऐसे अ्रधिकारों 
$ हक होगा जैसे कि ससद समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे और 
“जे तक इसका उपबन्ध न दो तब तक ऐसे भर्तों और अधिकारों का इक 


भाग 'क! तथा “ल्व' के राज्यों के उच्च-न्यायालय ] [ १३२१ 


होगा जैठे कि राजप्रमुख के परामश के पश्चात्‌ राष्ट्रपति निर्धास्ति करे | नियुक्ति 
के पश्चात्‌ उनके इन अधिकारों में भी कोई अलाभकारी परिवतेन नहीं किया 
जायगा। 


राष्ट्रतति भारत के मुख्य न्‍्यायाघिपति के परामर्श से एक उच्च न्यायालय 
से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तस्ण कर सकेगा । ऐसे स्थानाम्वरित 
किये गए न्यायाधीश को उस कालाबाब में जिसमें कि वह दूमरे न्यायालय में 
स्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त अन्य प्रतिकरात्मक 
भर्तों को पाने का श्रधकार होगा जिसकी दर ससद की विधि द्वारा या गट्टपति 
के आदेश द्वार नियत की जायगी | 
न्यायाधीशों का पद त्याग 7 

कोई न्यायाधीश राष्ट्रति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा 
अपने पद को त्याग सकेगा । अन्यथा स्वयं राष्रपति सिद्ध कदाचार अथवा 
अप्तमर्यता के कारण किसी न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकेगा और इस 
बारे में वही प्रक्रिया लागू होगी जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाघीश 
को पद से हटाने के लिये प्रयुक्त होती है | राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय 
का न्यायाधीश नियुक्त कर दिये जाने अथवा अन्य उच्च न्यायालय को 
स्थानान्तरित किये जाने पर भी किसी न्यायाधीश का पद रिक्त कर दिया 
जायेगा। 
अन्य उपबन्ध ; 


जब किसी रुच्च न्यायालय के पुरुय न्ययाधिपति का पद रिक्त हो अ्रथवा 
जब मुख्य न्यायाधिपति अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने पद के 
क्त्तेब्यों का पालन करने में अ्रसमर्थ हो तो न्यायालयों के न्यायाधीशों में 
ऐसा एक जिठे राष्ट्रपति इस काये के लिये नियुक्त करे, उम पद के कत्त ब्यों का 
पालन करेगा | 

मुख्य न्यायाधिपति को यह शक्ति होगी कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से 
बह किसी समय भी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उस न्यायालब का या किदी 
अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, उस गज्य के न्यायाघीश के 
रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्दना कर सक्के और इस प्रकार कार्य करने 
वाले व्यक्ति को उठ उम्य के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 
शक्तियाँ और झविकारों का हक द्वोगा, यद्यपि वह अन्यता उस न्यायालय का 
न्यावाधीश नहीं समझा जायगा | 


>ननतत+-ननन 5 + ++२++5-३ 2 2 7५ 


३ दवाधण6 27 २१8 6 324 


लन्ड 


श्बेश ] - [ शासन 


वर्तमान उच्च न्यायालयों के ज्षेत्राधिकारः 

सविधान में वर्तमान उच्च न्यायालर्यो के क्षेत्राधिकार का प्रथक रूप में 
वर्णन नहीं किया गया है। उनके पिछले क्षेत्रधिकार का निर्धारण किया गया 
है। तथा, उनको वैसा ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है जैसा कि सविधान के प्रारम्म से 
पहिले उनके लिये व्य स्थित या | अनुच्छेद २२५ में निर्दिष्ट है कि क्सी 
वर्तमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राघिकार, उसमें प्रशासित नियम, उसके स्याया- 
घीशों की शक्तियाँ तथा उस न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति, सदस्यों 
के अकेले या खड-न्याथालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति, 
वैसी ही रहेगी जैसी कि इस सविघान के प्रारम्भ से ठौक पहले थीं | 

परन्तु सविधान के प्रारम्भ से पूर्व उच्च-न्यायालयों का प्रारम्मिक क्षेत्रा 
घिकार न था। अतः अब यह उपबन्ध कर दिया गया है कि राजस्व सम्बन्धी 
या उसके इकड्ठे करने में श्रादेशित या किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में 
उनके प्रारम्मिक ज्षेत्राधिकार के प्रयोग पर आगे कोई निर्न्ध लागू न होगा। 

जिस श्रकार उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार्रों को प्रवत्तित 
कराने के लिए आदेश एवं लेख जारी कर सकता है उसी प्रकार प्रत्येक उचच- 
न्यायालय को अपने क्षेत्र मे उन अधिकार्रों में से किसी को प्रवर्नित कराने के 
लिये या फ़िसी श्रन्य प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति या अधिकारी के ग्रति या 
सम्तुचित मामलों में सरकार के प्रति परमादेश, बन्दी-प्रत्यक्षीत रण, प्रतिषेष, 
अधिकार-पृष्छा श्रादि लेख निकालने की शक्ति है। उच्च-न्यायालय की इस 
शक्ति से उच्चतम न्यायालय की तत्थ्यानी शक्ति में कोई कमी नहीं श्रायेगी | 
साथ ही यह स्मरणीय है कि उच्च न्यायालय ऐसे लेख श्र आदेश मूल अधि- 
कारों को प्रवरतित कराने के श्रतिरिक्त किप्ती श्रन्य प्रयोजन के लिये भी 
निकाल सकेगा | 

प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में सब न्यायालयों और न्यायाघिकरणों 
का अधीक्षण करेगा | वह उन न्यायालयों से विवरण म्रगा सकेगा, उनकी 
कार्य-प्रणाली और कार्यबादियाों के लिये साधाग्ण नियम बना सकेगा, प्रपन्रों 
को विद्वित कर सक्ेया, पदाधिकारियों द्वारा रखी जान वाली पुस्तकों, प्रविशियों 
और लेखाओं के प्रपत्रों को विहित कर सकेगा और उन फीसो की सारिणियों 
भी स्थिर कर सक्केगा जो ऐसे न्यायालर्यों के शेरीफ (80०४४) को, लिपिकों 
को, पदाधिकारियों, न्‍्यायवादियों, अधिवक्ताओं और वकीज्ञों को मिल सकेंगी | 
परन्तु ऐस नियम जाने से पूर्व उच्च-स्यायालय ययास्थित राज्यपाल अयत्रा 
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हा 
न्याय ! १२३ 
भाग 'का तथा 'ख' के राज्यों के उच्च-व्यायालय | [ 


राजप्रमुख का अनुमोदन अवश्य ले लेगा और यह भी कि शसस्त्र बलों ९ 
किसी न्यायालय या न्यायाधिकरणु पर उच्च-तल्यायालय वो ,अधीक्षुण के 
भी हि 
ता तम्रय उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाये कि उसके अधीन 
न्यायालय में लम्बित किसी मापले में तविधान के निंचन का कोई पारवान 
विधि प्रश्न अ्रन्त्नत्त , है जिसका निर्धारित होना मामले को निषटाने के लिये 
आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और या तो उसे 
खूब, निवय सकेगा या उस विधि-प्रश्न का निधोग्ण कर गा की को वापिस 
भेज सकेगा जिसके पश्चात्‌ अ्धीन-स्यायालय इस निर्णय के अनुमार मामले 
को निबरशने के लिये आगे की कार्यवाही करेगा | 


उच्च-न्यायालय का प्रशासनीय व्यय ेल्‍ 
न्यायपालिका पर ही मूल अधिकारों की अभिरक्षा करने, कार्यकारिणी 
द्वारा शक्ति के दुस्पयोग को रोकने तथा स्वतन्त्रता एव व्यवस्था के बीच संतुलन 
रखने का कारयमार है। अ्रतः न्यायाधीशों के वेतन एवं कालावंधि इत्यादि 
सविधान द्वारा निर्धारित करके उच्च-न्यायाल्यों को स्पच्छुन्द बनाने का प्रवन्ध 
किया गया दै। श्रनुच्छेद २२६ (३) में यह उपबन्ध है कि उच्च-न्यायालय के 
प्रशासनीय व्यय, जिनमें उसके पदाधिकारियों और सेवकों को या उनके बारे में 
दिये जाने वाले सर वेतन, भत्ते और निद्त्ति-वेतन सम्मिलित हैं, राज्य की 
सचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फ्रीसें उस 
निधि का भाग होगी ) 
प्शाधिकारी ओर सेवक 
उच्च-न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवर्कों की नियुक्तियाँ न्यायालय का 

मुख्य न्यायाधिपति आ उसके द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी करेगा । परन्तु यथास्थित राज्यपाल या राजयमुख नियम द्वारा 
यद्द अपेक्षा कर सकेगा कि कुछ अवस्याओं में न्यायात्रय में पह्िले से काम न 

करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य-लोक-सेवा ग्रायोग के परामश से की जाये | 
ऐप पदाधिकारियों ओर सेत्रह्ों को सेवा की शर्तें ) विधान-मंण्डल के नियमो 
के अधीन, उस न्यायाज्षय का मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा अ्रिकृत अन्य 

न्ययावीश या पराविकारी, निममों द्वारा विहित करेगा शोर 

भर्चों, छुट्टी या निनृत्तियेतन से सम्बन्धित होंगे उनके लिये 

अथवा सजप्रमुख का अनुमोदन आवश्यक होगा | 
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जो जियप वेतन, 
यृ प्‌ । थ्त राज्याज्ञ 


१३४ ] [ शासन 


अधीन-न्यायालय 


ज्यायपालिका के महत्वपूर्ण कतेव्यो के कारण जिलों में अधीन-न्यायालयों 
को भी प्रशासनीय अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद २३३ 
के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने वाले ब्यक्तियोँ की 
नियुक्ति, उनकी पद ध्यापना (2०४98) और पदोक्नति उस राज्य के उच्च- 
न्यायालय के परामर्श ते यथास्थित राज्यपाल या राजप्रमुख करेगा | ० 


कोई व्यक्ति जो तंध की या राष्य की सेवा में पहिले से वहीं लगा हुआ। है, 
जिला न्यायाधीश होने के लिये केयल तभी पात्र द्वोगा खब कि वह कम से कम 
सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो और उच्च-न्यायालेय ने उसकी 
घिफारिश की हो । 

जिला-न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में अ्रन्य व्यक्तियोँ की भर्ती 
यथास्थित राज्यपाल या राज्यप्रमुख द्वाग, राज्य-लोक-सेवा-आयोग और उस 
राज्य के उच्च-न्यायालय के परामशे से उसके द्वारा बनाये गये नियमों के श्रनुसार 
की ज्ञायगी | उनकी पद-स्यापना और पदोन्नति आदि, जिला-न्यायालयों और 
अधीन-न्यायालरयों का नियत्रण उच्च-न्यायालय में विधद्वित होगा | परत्धु इसका 
यह शअ्र्थ नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को अपील का वह अधिकार नहीं रहेगा जो 
उन्हें सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन प्राप्त हो और 
न उच्च-न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह उन व्यक्तियों को सेवा फे लिए 
विधि में निर्धारित शर्तों का अ्रनुतरण न करके उनसे किसी और प्रकार का 
व्यवृहार करे | 

संविधान के श्रनुसतार “जिला न्यायाधीश” पदावलि के अन्तर्गत नगर- 
व्यवद्यार-न्यायालय( 0॥ए 0जशा] 0०7७ ) का न्यायाधीरा, अपर जिला- 
न्यायाघीश ( &46ता&००७ 907870 7768० ) सयुक्त, जिला न्यायाधीश, 
सहययक जिला न्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय ( 859! 08०४० 00076 ) का 
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेग्सी दरद[धिकारी, अपर मुख्य-प्रेसीढेन्सी दुश्ढा- 
घिकारी, सत्र-न्यायाघीश, अपर सत्र-न्यायाधीश श्रौर सहायक सत्र-न्यायाधीश 
भी दंगे । न्यायिक सेवा? का श्रर्थ ऐसी सेवा से होगा जो ऐसे व्यक्तियों से 
मिलकर बनेगी जो जिला-त्यायाधीश के पद और उससे निचले श्रन्य व्यवद्दार 
न्यायिक पर्दों को भरने वाली होगी । 
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आध्याय १९ 
भाग गा तथा 'घ” राज्यों का प्रशासन 


प्रथम अनुसची के भाग 'ग' में के राज्य निम्नलिखित ईै--अजमेर, कच्छ, 
;च-विहार, कुगे, त्रिपुरा, दिल्‍ली, बिलासपुर, भोपाल, मनीपुर आर हिमाचल 
[देश । सविधान के अनुच्छेद २३६ के अनुसार इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा 
केया जायगा और वह इस वारे में उस मात्रा तक जितना उचित समझे, 
ग्रपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य श्रायुक्त ( (0४० 0०ए/णां४४०४०० ) 
था उप-राज्यपाल के अ्रथत्रा पढ़ोंसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा। 
परन्तु पढ़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा काये करते समय राष्ट्रपति सम्बन्धित 


सम्कार से परामश करेगा श्रोर इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की 
जनता के विचार्स को निश्चयपूर्वक जान लेगा | 


ससद को यह शक्ति प्राप्त है कि मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित 
भाग 'ग' में के राज्यों में ते किसी के लिए, वह विधान-मण्डल के रूप में कार्य 
करने के लिए कोई संस्था वना सकेगी। ऐसी सस्था के सदस्य संसद की 
इच्छानुसार या तो पूर्णतः नाम-निर्देशत या निवोचित और या अशतः नाम- 
निर्देशित ओर अ्रशत. निर्वाचित होंगे । इसके अतिरिक्त, संसद इन राज्यों के 
लिए मन्त्रणा-दाताओ्रो को या मन्त्रियों की परिषद्‌ का खुजन और उनके गठन, 
शक्तियों श्रोर कृत्यों को विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी । 


भाग गे के राज्यों में उच्च-न्यायालयों के लिए सविधान में यह उपबन्ध 
किया गया ह कि संसद इनसे से किसी राज्य के न्यायालय को उच्च-न्योयालय 
घोषित कर सकेगी और यदि आवश्यक समभे तो ख्वय ही किसी राज््य में 
उच्च न्याचालय गठित कर सकेगी। इस प्रकार गठित उद्य-न्यायालयों के सम्बन्ध 
मे वही उपबन्ध लागू होंगे जैते कि अन्य राज्यों के डब्ब न्यायालयों के लिए 


संविधान में विद्धित हैं। परन्तु अन्यथा इन राज्यों में किसी न्यायालय का हे 


हु. 


.] 


श्शे६ ] ॥ [ शासन 


क्ेत्राघिकार, विधान-मण्डल द्वारा निर्मित नियमी के अधीन, वही रहेगा, मैसा 
कि वह सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रयोग कर्ता था ओर ससद को 
उस ज्षेत्राधिकार को विस्तृत करने या उसमें कमी करने की शक्ति होगी । 


सविधान के आरम्म के समय कुर्ग राज्य में एक विधान-परिषद्‌ कार्यशील 
थी | सविधान में इसको बनाये रखने का उपबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 
२४२ के अनुसार जब तक सत्तद विधि द्वारा कोई अन्यथा उपबन्ध नहीं करती 
तब तक ऊुर्ग की विधान परिपद्‌ का गठन, शक्तियाँ और कृत्य वैस ही होगे 
जैसे कि सविधान के प्रारम्भ से टीक पहिले थे । उस राज्य में तग्रहीत राजस्बर के 
तथा कर्सो के विषय में प्रबन्ध तब तक श्रपरिवर्तित रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा इस बारे में श्रन्यथा उपचन्ध नहीं करता | 


परन्तु सविधान के श्रारम्म के पश्चात्‌ सब्‌ १६४१ में सत्ृद द्वारा इन 
राज्यों के प्रशासन से सम्बन्धित एक नया अधिनियम पास कर दिया गया है| 
इसके श्रनुसार इन राज्यों में से अधिकाश से उत्तरदायी शासन की स्थापना 
करदी गई है| सबिधान के श्रारम्म के समय इन राज्यों के प्रशासन की सस्थायें 
पूर्शरूप से विकप्तित नहीं थीं, उनका शासन प्रजातात्रिक नहीं था। परन्तु श्रच 
कुछ राज्यों में विधान-परिप्रदों एवं मन्त्रि-मण्डलों की व्यवस्था कर दी गई है 
झौर उन पर राष्ट्रपति के विनिश्चय अन्तिम हैं। शेप राज्यों में, जिनमें 
उत्तदायी शासन की स्थापना असामयिक्र थी, केवल मन्त्रणा-परिष्रद्‌ ही का 
आ्रायोजन किया गया है। 


भाग 'घ के राज्य और प्रपत्र अनुप्तची में अनु ल्लिखित 
६ अन्य राज्य-क्षेत्र 


भाग ग! में अन्डमान तथा ,निकोजार द्वीए समूह सम्मिलित हैं। इनके 
तथा प्रथम अनुमूनी मे अनुल्लिखत परन्तु मारत राज्य-्षेत्र में सप्ाविष्ट राज्य- 
क्लेश के लिए विशेष उपचन्ध किया गया है। वह यह है कि इनका प्रशासन 
राष्ट्रपति करेग और इस सम्बन्ध में उस मात्रा तक जितनी कि वह उचित 
समके, अपने द्वारा नियुक्त किये गये मुखय आयुक्त ( 00७ 00एएा880767 ) 
या अन्य श्रधिकारी के द्वारा कार्य करेगा | रा ष्टूपति द्वारा इन क्षेत्रों के लिए 
- बनाये गये नियम का वैसा हो बल और प्रमाव होगा जैसा कि संसद के 
अधिनियम का होगा और उससछे ससद्‌ द्वारा निर्मित तथा उस राज्य-त्षेत्र में 
लागू किसी नियम का निरसन या सशोधन मी दो सकेगा । 


भाग 'गा तथा थे राज्यों का प्रशासन ] [ १३७ 


अनुश्नचित और आदिम क्षेत्रों का प्रशासन 


' भारत राज्य क्षेत्र के अनुसूचित और आ्रादम जाति ज्षेत्र ञ्रभी पूर्ण रूप से 
विकसित नहीं है | ब्रत. आसाम के श्रतिर्क्ति ्न्य ऐसे क्षेत्रों के प्रशानन और 
नियन्त्रण के लिए संविधान की पचम अनुसूची में विशेष उण्बस्ध किये गये हैं । 
जब तक कि वे भाग 'क' तथा 'ख? राज्यों के स्तर पर नहीं आ पाते उनके 
प्रशासन के सम्बन्ध में उक्त उपबन्ध हो लागू होंगे। आसाम राज्य में के 
आदिम जाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए पष्ठ अनुसची के उपबन्ध लागू होंगे । 
इनके सविस्तार अध्ययन के लिए. संविधान की पंचम तथा घष्ठ अनुसूची 
देखना आवश्यक है । 


